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भारत 
योजना आयोग, नई दिल्‍लो 


महे, १६९५७ 


प्रेषण-पत्र 
६, कोटा हाउस, 


नई दिल्‍ली, २० फरवरी, १६४७ 


प्रिय श्री कृष्णमाचा री, 


जो भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल चीन और जापान की क्ृषि-सहकारिता-संस्थाओं का 
ग्रध्ययन करने के लिये वहाँ गया था, उसका प्रतिवेदन में इस पत्र के साथ आपकी सेवामें भेजता 


हूं । 

२. प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करते समय, प्रतिनिधि-मण्डल के दो सदस्यों ने संकेत किया था 
कि वे श्रपना मतभेद पृथक लिखेंगे। ज्योंही वह मुझे मिलेग त्योंही में उसे अपने पत्र के साथ आपकी 
सेवा में भेज दूंगा । 


भवदोय 


(ह०) आर० कं ० पाटील 


सेवा में--- 
श्री वी ० टी० क्ृष्णमाचारी, 
उपाध्यक्ष, 
योजना आयोग, 
राष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्‍ली 


(ख) 
इस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट कुछ विदेशी नाप और तोल 
छखीन--- 
१ मऊ--०* १६ एकड़ भ्रथवा ७७४५ वर्ग गज प्रथवा पौन बीघे से कुछ कम । 
१ एकड-> ४८४० वर्ग गज । 
१ कट्टी->१* १० पौंड--८ 5८६ छठटाँक या आधा सेर से कुछ भ्रधिक । 
१ युआन“-२ रुपये । 
१ टनज॑-+लगभग २७ १/२ मन। 
१ पिकल-- १३३ *३ पौंड अभ्रथवा ६६ सेर ; डेढ़ और पौने दो मन के बीच का एक पैमाना । 
चुई --+ लगभग तहसील के समान शासन की इकाई। 


शियांग --परगने से मिलती जुलती शासन इकाई ; छोटे छोटे ग्रामों का ऐसा मण्डल व जिसकी 
अ्राबादी लगभग २५०० हो । 


जापान--- 
१ तान--०' २५ एकड़ -- १२१० वर्ग गज ; सवा बीघा से कुछ कम । 


हीक्टेयर--१० हज़ार वर्गमीटर भ्रथवा २ १/२ एकड़ से कुछ कम । 
१ कोक्‌ू>>चावलों का एक नाप"-३२१*' ८६ पौड ; ४ मन से कुछ कम । 


१ पेन--१ पुराने पैसे से कुछ कम अथवा १* ३ नये पैसे । (१ र० --७५ येन ) । 


खंड १ 


भूमिका औ्रौर यात्रा का विवरण 
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पहला अध्याय 


भूमिका 


१. दिसम्बर १६५४५ में जब श्रीमती सनयातसेन भारत आई थी तब उनके साथ भ्राये हुये 
प्रो० चेन-हेन्सेंग ने योजना-प्रायोग के सदस्यों से मिलकर, चीन ने कृषि की सहकारिता-संस्थायें 
संगठित करने में जो प्रगति की है उसके विषय में उनसे विचार-विनिमय किया था। चीन श्ौर 
भारत की कृषि संबंधी समस्‍यायें परस्पर मित्रती-जुलती हूँ। (दोनों देशों में भूमि तो सीमित हे 
परन्तु अश्रपनी भ्राजीविका के लिये केवल उस पर आश्वित रहने वालों की संख्था बहुत बड़ी है।) 
इसलिये योजना-अश्रायोग ने निश्चय किया कि एक प्रतिनिधि-मंडल चीन भेजकर, वहां क्रषि की 
सहकारिता-संस्थाओं का विकास करने के लिये जिन उपायों का अवलम्बन किया गया है उनका 
विस्तार-पूर्वक अध्ययन कराया जाये। इस प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य ये सज्जन थे : 


१. श्री आर० के० पाटील--नेता, 

२. श्री देवकान्त बड़आ, संसद-सदस्य---सदस्य, 
३. श्री एच० वी० जिपाठो, संसद-सदस्य--सदस्य, 
४ 


. श्री हर्षदेव मालवीय, अ्र० भा० कांग्रेस-कमिटी के झाथिक तथा राजनीतिक गवेषणा 
विभाग के मंत्री--सदस्य, 


५. श्री बी० जे० पटेल, अ० भा० को-आ्रापरेटिव यनियन, नई दिल्‍ली के श्रवेतनिक जनरल 
सेक्रेटरी--सदस्य, 


श्री एफ० एन० राना, भारतीय-शासन-सेवा के सदस्य और बम्बई राज्य की को- 
आपरेटिव सोसायदियों के रजिस्ट्रार---सदस्य, 


७. श्री एम० पी० भागंव, खाद्य-तथा-क्ृषि मन्त्रालय में शहकारिता के परामशें-दाता-- 
सदस्य तथा मंत्री, 


श्री पी० वी० राजनेकर संकेत-लिपिक सारी यात्रा में प्रतिनिधि-मंडल के साथ रहे । 


बडी 


भारत में आरंम्भिक कार्य 


२. चीन जाने से पूर्व प्रतिनिधि-मंडल नें प्रधान मंत्री, वित्त-मंत्री, योजना मंत्री और खाद्य 
तथा कृषि मंत्री से मिलकर अपने कार्य क्षेत्र के संबंध में विचार-विनिमय किया। मंडल के नेता ने 
योजना-आ्रायोग के उपाध्यक्ष से भी विचार-विनिमय किया। १ से ३ जुलाई १६५६ तक मसूरी 
में राज्यों के सहकारिता-मंत्रियों एक का संमेलन हुआ था, जिसमें सहकारिता द्वारा करने की समस्याओं 
पर विचार किया गया था। प्रतिनिधि-मंडल उस सम्मेलन में भी सम्मिलित हुआ । कुछ सदस्यों 
ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, भूतपूर्व पेप्सू, दिल्‍ली, बंबई, मंसर और मद्रास जाकर वहां कृषिकी कुछ 
सहकौरिता-संस्थायें देखीं श्रौर उनकी कार्य-प्रणाली से परिचय प्राप्त किया । इन यात्राओं के प्रसंग 
में, इन सदस्यों ने, इन संस्थाओं के कार्यकर्ताश्रों और राज्यों के सहकारिता-विभागों के श्रधिकारियों 
के साथ, सहकारिता-पूर्वक खेती करने की कठिनाइयों और समस्याओं के विषय में भी विचार-विनिमय 
किया । इसी समय एक और प्रतिनिधि मंडल चीन की कृषि-विषयक योजनाओं और प्रणालियों 
38 20060 करने के लिये वहां जा रहा था। उसके साथ भी इस मंडल के सदस्यों ने विचार- 
विम 7 । | 


२ 


३. हम दिल्‍ली से २२ जुलाई १६५६ को चले और २४ जुलाई १६५६ को कंन्टन होते हुये 
२४५ जूलाई १६५६ को पेकिंग पहुंच गये । हम, सब मिलाकर दो महीने, चीन में रहे भौर इस 
बीच हमने वहां के निम्न ८ प्रान्तों में उत्पादकों की १९ सहकारिता-संस्थायें देखीं : 
. लियाउनिंग, 
शेन्सी, 
 जेचुश्रान, 
' कैयागंसू, 
चेकियांग, 
शांगहाइ के उपनगर, 
होपेई और 
« ववांगतुंग । 
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अध्ययन की पद्धति 


४. यहां यह बतला देना उचित है कि हमने अपना अ्रध्ययन किस प्रकार किया, जिससे कि 
पाठक यह निर्णय कर सके कि हमने जो विचार प्रकट किये हैं शरौर जो कुछ हमने देखा वह सब॒ कहां 
तक ठीक है। हमारी सब आवश्यकताएं पूरी करते रहने का काम, चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की 
केन्द्रीय समिति के देहात-विभाग के उपसंचालक के सपूर्द किया गया था । यह सज्जन हमारी यात्रा 
में श्रादि से अन्त तक हमारे साथ रहे । इनकी उपस्थिति से हमें बहुत-सी बातें मौके पर ही समझ 
लेने में सहायता मिलती रही, वरना शायद ये बातें श्रनसमझी रह जाती । तीन दुभाषियें भी हमारे 
प्राथंना करने पर हमारे साथ कर दिये गये थे । उनके कारण हमें यह सुविधा हो गयी कि हमने 
प्रपता काम कई छोटे दलों में बंटकर भुगत। लिया । हमारे पेकिग पहुंचने के कुछ ही दिन पश्चात्‌, 
भारतीय दूतावास ने भी कृपा करके, अपने चीनी दुभाषिये श्री रोजर लो को हमारे स/थ कर दिय/ । 
हमारे कंन्टन में ठहरने के चा* दिन छोड़कर, वह सारी यात्रा में हमारे साथ रहें। हमें सब कुछ 
समझाने का प्राय: सारा भार उन पर ही पड़ा और हम उनके कार्य से पूर्णतया सन्तुष्ट हुए। दुभा- 
षियों का बिचौलियापन, तथ्यों का निश्चय करने और लोगों की मनोवृत्ति समझने में, बाधक तो 
ग्रवर्य होता है, परन्तु इस अनिवायें उपाय का सहारा लेने के अलावा कोई चारा था भी नहीं ; 
इससे अ्र०्छी अन्य कई व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी । 


५. पहले हमारी यात्रा का एक क्रम चीनियों ने ही तैयार किया था, परन्तु पीछे उसमें हमारी 
सलाह से कुछ परिवर्तन कर दिया गया था । हमने जिन मित्रों से राय ली उन्होंने सलाह दी कि हमें 
जेचुआन प्रान्त अवश्य देखना चाहिये, क्योंकि वहा कम्यूनिस्ट राज सबसे पीछे हुआ था और वहां की 
प्रवस्थायें भारत से मिलती जुलती हैँ। पहले के यात्रा-क्रम में कुछ ऐसी सहकारिता-संस्थायें भी 
सम्मिलित थीं जिनका हाल हम पढ़ चुके थें ; हमारे ख्याल में वे प्रदर्शन की वस्तु बन चुकी थीं । 
इसलिये हमने इन संस्थाओं को अपने यात्रा-क्रम में से निकलवा दिया । अपने चीनी मेजबानों से कहकर 
हमने अपने यात्रा-क्रम में कुछ ऐसी संस्थाओ्रों को सम्मिलित करवा लिया जिनका श्रध्ययन पहले किया 
जा चुका था, जिससे कि हम उनकी तब और श्रब की अवस्थाओं में तुलना कर सकें । चीनी मेजबानों 
नें हमारी ये प्रार्थनायें बिना किसी आन,कानी के मान लीं । यद्यपि देखने के लिये सहकारिता-सुंस्थाश्रों 
का चुनाव हम चीनियों की ही सहायता से कर सकते थे, परन्तु हमने जो देखा भश्लौर जो समझा उसकी 
तुलना हमें उस प्रतिनिधि-मंडल के साथ भी करने का भ्रवसर मिल गया जो कि भारत से चीन की 
कृषि-योजनाओं और उसकी प्रणालियों का विशेष अध्ययन करने गया था । उसी समय एक प्रति- 
निधि-मंडल युगोसलावियासे भी, चीन की कृषि-सहकारिता-संस्थाओं का अध्ययन करने, वहां भ्राया 
हुआ था। हम उससे भी मिले । इन सब परिस्थितियों के कारण हमारा ख्याल है कि हमें चीन की 
भली, बुरी और झसत, सभी प्रकार की सहकारिता-संस्थाओं के खासे नमूने देखने को मिल गये होंगे 4 


रे 


६. प्रत्येक प्रान्त की राजधानी में पहुचकर हम पहले तो देहाती सहकारिता-संस्थाओ्रों के श्रधि- 
कारी से बातचीत करते थे, और उसके बाद उन संस्थाओं को देखने जाते थे जो कि हमें दिखाने के 
लिये चुनी गई होती थीं। हम अपना पूछताछ का काम या तो किसी स्कूल की इम।रत में करते थे 
या सहकारिता-संस्था के दफ्तर में । इस समय साधारणतया संस्था के प्रधान पदाधिकारी उपस्थित 
रहते थे श्रौर हम अ्रपने सब प्रश्न उन्हीं से करते थे । केवल एक बार हम एक ऐसी सहकारिता-संस्था 
देखने गये थे जो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं थी। ऐसा हमने तब किय। था जब हमारे वाय- 
यान को अ्रकस्मात्‌ सीयान में उतर जाना पड़ा था । हम वहां के सकल में गये तो सारा गांव 
हमारे इदें-गिर्दे इकट्ठा! हो गया । 


७. हमारी जांच का क्रम यह रहता था कि पहले तो हम संस्था के अध्यक्ष से कहते थे कि वह 
हमें श्रपनी संस्था का इतिहास सुना दे, उसके बाद हम कुछ प्रश्नोत्तर करके कई टोलियों में बंट जाते 
थे, प्रत्येक टोली के साथ एक एक दुभाषिया रहता था और प्रत्येक टोली अपनी जांच, उत्पादन, 
भूमि-सुधार, ऋण की प्राप्ती या संगठन आदि में से किसी एक पहल तक ही सीमित रखती थी । 
सहकारिता-संस्था के पदाधिकारियों श्रौर सदस्यों के अ्रतिरिक्त, हम ऐसे किसानों में से भी एक एक 
से व्यक्तिश: बातचीत करते थे ज़ो संस्था के सदस्य नहीं बने होते, या जो सदस्य बनकर हट गये होते 
या जो भृतपूर्व जमींदार होने पर भी सदस्य बन गये होते थे । हम, लोगों के घरों में जाकर भी उनसे 
बात करते थे। हमने एक एक रात सहकारित।-संस्था के दफ्तर और चई (तहसील के लगभग बराबर 
शासन की इकाई ) के प्रधान कार्यालय में भी बिताई थी, और जो भीड़ हमारे आस-पास इकटठी 
हो गई थी उसके विचार तथा हालचाल जानने का यत्न किया था । हम जिन लोगों के संपक में आते 
थे उनमें विभिन्न पेशों वालों से भी बातचीत करने का यत्न करते थे। 


८. हम दलों और टोलियों के नेताओं से भिलते थे, सदस्यों को काम करते हये देखते थे, उनके 
साथ प्रबन्ध और संगठन के विषय में बातचीत करते थे, परन्त इस सबके बावजद उम सहकारिता- 
संस्थाञश्रों का दिन-प्रति-दिन का कार्य नहीं देख सकें, और उसको बिना सदस्यों और प्रबन्धकर्ताश्रों 
के आपसी संबंधों का वास्तविक ज्ञान किसी को नहीं हो सकता । ऐसा किसी सहकारिता-संस्था में 
ग्रधिक समय तक ठहरकर किया जा सकता था, परन्त उससे चीन के विभिन्न भागों की सहकारिता - 
संस्थायें देखने से रह जातीं । यदि किसी व्यक्ति को महीना-भर या 5 गभग इतना समय एक ही संस्था 
में रहकर उसके सब काम देखने का भ्रवसर मिलता तो वह सहकाॉरिता-संस्थाञ्रों की कार्य-प्रणाली 
का अधिक निकट परिचय प्राप्त कर सकता था। हमारे लिये ऐसा करना संभव नहीं था । 


९. चीनी अधिकारियों में सभी ने हमारे साथ सहृदयता और मित्रता का व्यवहार किया और 
हमारे कार्य को यथाशक्ति सरल बनाने का प्रयत्न किया । हमने उनसे जो जानना चाहा वह उन्होंने 
पता लगाकर भी हमें बतलाया । हमारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने नि:ःसंकोच दिया और हमें उनमें 
किसी में भी कुछ छिपाने या जानकारी को दबाने की प्रवृत्ति दिखलाई नहीं पड़ी । इसके विपरीत, 
हमें लगा कि वे उन सब तथ्यों और अंकों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करते थे जो कि हमारे 
भ्रध्ययन के लिये उपयोगी हो सकते थे। 


१०. हमारे पैकिंग पहुंचने पर चीन के प्रधान-मंत्री श्री चाउ-एन-लाइ हमसे दो बार मिले । 
पहली बार १७ अगस्त १६९५६ को उनके साथ हमारी बातचीत अढाई घंटे तक हुई ; तब चीनी क्रषि 
योजनाओं का ग्रध्ययन करने गया हुआ भारतीय प्रतिनिधि-मंडल भी हमारे साथ था। दूसरी बार 
उनके साथ हमारी बातचीत १८ सितम्बर १६५६ को एक घंटे तक हुई । उपप्रधान-मंत्री श्री तेंग- 

हुई ने भी हमारे साथ अलग डेढ घंटे तक वार्तालाप किया। क्ृषि-मंत्री श्री लियाउ-लू-येन ने कृषि 
संबंधी विविध प्रश्नों की चर्चा करने में सब मिलाकर लगभग १८ घंटे का समय हमारे साथ व्यतीत 
किया । उनके अतिरिक्त सरकारी विभागों या कम्यनिस्ट पार्टी या सहकारिता-संगठनों के ग्रन्य 
भी अनेक जिम्मेवार अभ्रधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं के साथ हमारी बात-चीत देर देर तक होती 
रही । इसी प्रकार, प्रान्तों की राजधानियों में भी, उपराज्यपालों, कृषि तथा अन्य सरकारी विभागों के 
झधिकारियों भर सहकारित।-संस्थाओं के पदाधिकारियों ने, निजी कष्ट तथा कठिनाई की परवाह न 
करके, हमें समझाया कि उनके देश में विकास कहां तक हो चुका है भ्ौौर वे क्या क्या काम कर रहे हैं । 


आभार 


११. चीन की सरकार, उसके प्रधान मंत्री श्री चाउ-एन-लाइ, उपप्रधान-मंत्री श्री तेंग-ज़े- 
हुई, कृषि मंत्री, अन्य मन्त्रियों, केन्द्रीय भशौर प्रान्तिक सरकारों के अधिकारियों और सहकारिता तथा 
अन्य संस्थाओ्रों के नेताओं और अ्रधिकारियों ने उदारता-पूवेक हमारी जो सहायता की उसके लिये 
मंडल के हम सब सदस्य उनका आभार मानते हैं । 


१२. (हमारे लिये जो यात्रा-क्रम और कार्यक्रम बनाया गया भा वह पूर्णतया सफल रहा और 
निर्धारित क्रम के अनुसार संपन्न हो गया । इसका प्रधान कारण यह था कि चीनी सरकार ने जो 
कार्यकर्ता हमारे साथ कर दिये थे वे पग-पग पर हमारी सहायता करने का पूर्ण ध्यान रखते रहे।) 
हम सब, इन कार्येकर्त्ताश्ों के नेता श्री चिझआंग-बेई का, मंत्री श्रीमती कान-लिझाइईइ और दुभाषियों 
के परम कृतञ्ञ हैं । भारतीय दूतावास के सब कमेचारी, और विशेषत: राजदूत श्री आर० के० नेहरू, 
हमारी सहायता सदा तत्परता और उत्साह से करते रहे । 


जापान में 


१३. चीन का काम समाप्त करक हम २५ सितम्बर १६५६ को जापान चले गये । योजना- 
श्रायोग ने हमें वहां जाने की हिदायत, चीन से रवाना होने से कुछ ही पहले भेजी थी । हमने अपना 
कार्यक्रम उसी के अनुसार बना लिया और हम २८ सितम्बर १६५६ को टोकियो पहुंच गये । जापान 
में हमने टोचीगी और नगानों के दो जिलों का भ्रमण किया, तीन बहुद्देश्यीय श्रारम्भिक सहकारिता- 
संस्थायें देखीं और दो ज़िला-सहकारिता-संस्थाओं के संघों के कार्यालयों का काम समझने का यत्न 
किया । टोकियों में रहकर हमने कृषि-मंत्रालय, कंषि-अ्र्थव्यवस्था को राष्ट्रीय अनुसंधान-केन्द्र और 
विभिन्न राष्ट्रीय सहकारिता-संगठतों के अधिकारियों के साथ वार्तालाप और विचार-विनिमय किया । 
इनमें से कृषि-सहकारिता संस्थाओं के केन्द्रीय संघ, विक्रय-संघ, ऋय-संघ और केन्द्रीय बेंक के नाम 
उल्लेखनीय हदें । 


१४, जापान का कार्यक्रम हमने एशिया-कियो-काई की सहायता से तेयार किया था। 
हमें दुभाषिये भी उसी ने दिये थे । परन्तु जापान में भाषा की कठिनाई उतनी नहीं हुई जितनी चीन 
में। जापान-सरकार और सहकारिता-संस्थाओं के पदांधिकारियों ने हमारी सब प्रकार सहायता 
की । उनका हम धन्यवाद करते हें । एशिया-कियो-काई के अभ्रधिकारियों का हम विशेष धन्यवाद 
करते हे । 

१५. हम १६ अक्टूबर १६५६ को जापान से चलकर २२ अक्टूबर १६५६ को भारत 
वापिस झा गये । मार्ग में १७ से २१ अ्रक्टूबर तक हम वेंगकौक में रुक गये थे । 


१६. हमें अपने मंडल के मंत्री श्री एम० पी० भागंव से निरन्तर सहायता मिलती रही । 
उनके हम अभारी हें। योजना-अआ्रायोग के श्री ए० एन० सेठ ने यह विवरण तैयार करने में हमारी 
सहायता की है। उनका भी हम धन्यवाद करते हें। 


दूसरा अध्याय 


हमारी यात्रा और हम पर उसका प्रभाव 


सीमा से कंण्टन को प्रस्थान 


१. हम २२ जलाई १६५६ के प्रात:काल नयी दिल्‍ली से चले और २४ जलाई को, हांगकांग 
प्रदेश ओर चीन की मुख्य भूमि के मध्य का पुल पार करकं, चीनी भूमि में जा उतरे | हमारा स्वागत 
करने के लिये, पैकिंग के टेक्निकल-सहयोग-विभाग की श्रीमती स और कंण्टन के कृषि-कार्यालय का 
एक अ्रधिकारी, वहां उपस्थित थे। चीनी रंल की प्रथम यात्रा का प्रभाव हमारे मन पर कुछ बहुत 
अ्रच्छा नहीं पड़ा । जब तक रेल गाड़ी से आये हुये यात्री स्टेशन से बाहर नहीं निकल जाते थे तबतक 
जाने वालों को प्लेटफार्म पर नहीं आने दिया जाता था । इसका कारण हमें यह बतलाया गया कि 
इससे यात्रियों को टिकट केवल नियत मात्रा में दिये जा सकते हें और रेल में भीड़ भाड़ नहीं होने पाती 
इस गाड़ी की चाल भी स॒स्त थी, और इसमें यात्रियों को हिदायतें देने और उनका मनोरंजन करने के 
लिये निरन्तर लाउड स्पीकर (घ्वनि विस्तारक ) का प्रयोग किया जा रहा था। यात्रियों में स्त्रियां 
भी खासी थीं। हम कण्टन दोफ्हर-पीछे पहुंचे, और तुरन्त ही हमें होटल में ले जाया गया । कैण्टन की 
ग्राबादी लगभग १५ लाख है । यह शहर दिल्‍ली जितना बड़ा होगा । शाम को हम शहर में घमने निकले । 
तब हमें सनयातसेन-स्मारक नाटक-घर और एक नया बना हुआ खेल का मैदान दिखलाये गये। 
हमें शहर की गलियों में किसी वस्तका भ्रभाव-सा लगा ; हम शी प्र ही समझ गये कि यहां मोटर गाड़ियों 
की झआमद-रफ्त नहीं है । लगभग घंटे-भर की सेर में, अपनी मोटरगाडियों के अतिरिक्त, हमें कठिनाई 
से छ: सात मोटरें दिखाई दीं। शेनयांग, देरेन, चंंगकींग, सीआन और हेंगची आदि चीन के अन्ध 
नगरों में भी यही कुछ देखने में आया । परन्तु पेकिंग और शांगहाइ में अपेक्षाकृत अधिक 
मोटरगाड़ियां दिखाई पड़ीं। हमें बतलाया गया कि निजी मोटरकार किसी-किसी के पास ही 
है । साधारणतया, कंवल उच्च अधिकारी कारों का प्रयोग करते हैं और वह भी केवल सार्वजनिक 
कार्यों के लिये । शद्दर में घमकर पहला प्रभाव हमारे मन पर यह पड़ा कि यहां के निवासियों में, 
भारत के नगरवासियों जेसा ऊंच-नीच का अन्तर अधिक नहीं हैं । लोगों का पहरावा प्राय: एक-सा 
8: शहर की इमारतें, भारत के इतने ही बड़े किसी भी नगर की तुलना में, घटियां और 

शीं। 


पेन्किग में 


२. पेकिंग हम २५ जुलाई को दोपहर-पीछे पहुंचे । वहां हमारा स्वागत कृषि-उपमंत्री और 
हमारे राजदत श्री नेहरू ने किया । अगला सप्ताह हमन पेकिंग में ही बिताया और चीन के शासन 
की जिन विभिन्न समस्याओं का हम अध्ययन करना चाहते थे उनसे परिचित होने के लिये हम विभिन्न 
मन्त्रियों और सरकार के विभागाध्यक्षों से बात चीत करते रहे । इन भेंटों और वार्तालापों से हमें 
शीघ्र ही पता चल गया कि चीन का आर्थिक विकास शी ध्रता से करने में बहां की कम्यनिस्ट पार्टी क। 
कितना बड़ा हाथ है। हम कुछ गेर-कम्यूनिस्टों से भी मिले, उन्होंने भी पार्टी की सफलता की चर्चा 
कण्ठ से की, और बतालाया के उसके सदस्यों ने न केवल विभिन्न आनन्‍्दोलनों का संगठन किया, भ्रपित 
जनता करू सन्‍्मख उचित व्यवहार का आदशे भी उपस्थित किया । उदाहरणार्थ हमें बतलाया गया कि 
चीन के नगरों में गलियों की सफाई का संगठन कम्यनिस्ट पार्टी ने किस प्रकार किया था। एक गली 
को चुनक र उसमें रहने वाले प्रत्येक गृहस्थ को कहा जाता था कि श्रपने घर के सामने की गली की 
सफाई तम स्वयं किया करो, घरों के सामने एकत्र कड़े को उठाकर नागरिक बारी-बारी से नियत 
स्थान पर जमा कर देते थे, और वहां से उसे म्यूनिसिपल गाड़ियों उठाकर घरे पर फेंक आती थीं । 


गत ड 


६ 


३. चीन में वेतन भारत से कम तो हैं ही, न्यूनतम और अ्रधिकतम वेतनों में अन्तर भी बीस 
गुणा से अधिक नहीं है । कुछ उच्च विशेषज्ञों, कलाकारों और टेक्निशियनों को छोड़कर, किसी को 
भी अधिकतम बेतन ६०० यूआन (१२०० रुपये ) से भ्रधिक नहीं दिया जाता--राष्ट्रपति माओ्रो-त्से 
तुंग का बेतन भी इतना ही है । भारत में दिये जाने वाले वेतनों की इससे कोई तुलना नहीं हो सकती । 
न्यूनतम वेतन ३० यूआनत (६० रुपये ) है । परन्तु हमें पता चला है कि हाल में निम्न वेतनों में कुछ 
वृद्धि कर दी गयी है और अब न्यूनतम वेतन ४० यूआन (८० रुपये) हो गया है । चीन में रहते हुये 
हमें वहां की सरकार और चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के परस्पर घनिष्ठ संबंधों का भी कुछ परिचय 
मिला। कृषि-मंत्री ने एक पूरा दिन हमारे साथ रहने की कृपा की, और बहुत-सी ज्ञान भरी तथा 
मनोरंजक बातचित के पश्चात्‌ हमारे बहुत-से प्रश्नों का उत्तर भी दिया । स्त्रियों के लोकतन्त्री-संघ 
और युवक-संघ के साथ भी हमारा विचार-विनिमय हुआ । शाम का और अपना फालतू समय हम 
प्रतिदिन नगर के दर्शनीय स्थान देखने में व्यतीत करते थे । पैकिंग, चीन की राजधानी और सबसे 
बड़ा नगर तो है ही, इसका इतिहास भी बहुत प्राचीन है । इन सब दृष्टियों से देखने पर यह नगर हमें 
बहुत घटिया लगा । केवल 'निषिद्ध नगर” के कुछ भाग शानदार हैं। इसका कारण शायद यह है 
कि चीनी सम्राट की आज्ञा थी की शहर में कोई भी मकान दु-मंजिला न बनाया जाय । परन्तु इसका 
भी, मकानों के बाहरी फीके धुसर रंग के साथ कोई मेल नहीं बैठता । परन्तु अब पेकिंग नगर 
नया बसाया जा रहा है, और वहां स्वेत्र तामीर का काम असाधारण मात्रा में हो रहा दिखाई पड़ता 
है। हमने ग्रीष्म-प्रासाद और “निषिद्ध नगर” भी देखे । चीन के सम्राट ग्रीष्म ऋतु में इसी प्रसाद 
में रहा करते थे । श्रब इसे एक सेरगाह में बदल दिय। गया है, और पैकिंग से केवल कुछ मील दूर 
होने के कारण, छुट्टी के दिन यहां सर करने वालों की अच्छी भीड़ रहती है। 'निषिद्ध नगर” प्राचीन 
राज्य-प्रासाद था । इसका यह नाम इस कारण पड़ा कि यह चारों श्रोर से ऊंची दीवार द्वारा घिरा 
हुआ है और उसके भीतर जो कुछ होता था उसका किसी को कुछ पता नहीं चलता था। अब इसे एक 
अदभुतालय में परिणत कर दिया गया है ; संसार के अन्य राष्ट्रों से चीन को जो उपहार मिलते हैं 
वे यहीं रबखे जाते हें | भी 

४. हमने चीनी मूक-अभिनय और कला बाजों के करतब भी देखे । हमारे दुभाषिये हमें इन 
अभिनयों की कहानी और मुख्य द्श्यों का भाव समझाते जाते थे । एक बात की ओर हमारा ध्यान 
विशेष रूप से गया । एक मज़दूर फटे-चिथे कपड़ों में सबसे भ्रागे की पंक्ति में एक क्रसी पर विराजमान 
था। चीन में हम जहां कहीं गये वहां हमने देखा कि जनता के विभिन्न वर्गों की क्रय-शक्ति में बहुत 
अन्तर नहीं था। स्त्रियां भी देश के सावंजनिक जीवन में प्रमुख भाग लेती दिखलाई पड़ी । हमने 
उन्हें ट्रामगाड़ियों, दफ्तरों और दुभाषियों के रूप में तो काम करते देखा ही, यह भी देखा कि वे हाथ- 
गाड़ियां खींचने और नाव खेने आदि के भारी काम भी करती थीं । ग्रन्य सब देशों में साधारणतया 
स्त्रियों की सावंजनिक स्थानों पर काम करते हुये यह भावना रहती है कि वे स्त्रियां है, चीन की स्त्रियों 
में हमें यह भाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ । उनका ध्यान अपने वेश-भूषा और अपने स्त्रीत्व की और 
प्राय: नहीं रहता था। ये सब परिवतंन हाल में ही हुये हें । हमें बतलाया गया कि “मुक्ति” से पूर्व 
चीन में स्त्रियां बहुत पिछड़ी हुई थीं । 


लियाउनिग प्रान्त की सहकारिता-संस्थायें 


५. ३ शभ्रगस्त को हम पैकिंग से उत्तर-पूर्वी प्रांत लियाउनिंग की और रवाना हुये । इस बार 
'हमारा रेल-यात्रा का अनुभव सर्वेथा भिन्न रहा गाड़ी अधिक सुखदायक और दुतगामिनी थी | पैकिंग 
से शोनयांग तक ६४० मील की यात्रा हमने १४ घंटे में प्री कर ली। गाड़ी के पीछे एक डब्बे में सब 
यात्रियों के लिये खेलने और प्राराम और मनोरंजन करने क। प्रबन्ध था। वहां पत्र-पत्रिकायें और 
भीतरी खेलों का सामान रखा था, और पिछे लगे हुये कांच में से गाड़ी के बाहर का सुन्दर दश्य 
दिखाई देता था। शेनयांग हम प्रातःकाल पहुंचे । यह नगर हमारे अब तक देखे हुये दो नगरों, 
कंण्टन और पैकिंग, से बहुत भिन्न था। नगर का नवशा सुव्यवस्थित और इमारतें झ्राधुनिक थीं । 
यह पैकिंग से अ्रधिक समुद्ध और सम्पन्न लगता था। अगले दिन दोपहर पीछे हमने प्रथम बार एक 
चीनी सहकारिता-संस्था देखी। यह शाक-भाजी की सहकारिता-संस्था थी और नगर, से दस मील 


ह 


'र थी। यह संस्था खूब फलती-फूलती जान पड़ी । इसने काम के १००० पैमाने बनाये हुये थे, 
जनके द्वारा यह अपने सदस्य-कार्यकर्ताग्रों के काम का श्न्दाज़ा लगाती रहती थी । इसे बने कोई 
३ वर्ष हुये थे, परन्तु इतने ही समय में न केवल इसकी झाय बढ़ गयी थी, यह अपने सदस्यों को भ्रनेक 
सुख-सुविधायें पहुंचाने में भी सफल हुई थी। वयस्क कन्याओं के लिये इसके पास एक होस्टल, 
शिश्षुओं के लिये एक विश्वामग्रह, और यूवकों के लिये एक मनोरंजनघर तथा बैण्ड बाजा बजाने 
का स्थान था। इसका भञ्रध्यक्ष बहुत योग्य व्यक्ति जान पड़ता था। इस प्रथम चीनी सहकारिता- 
संस्था और इसके नेताओं का हमारे मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । 


६. लियाउनिग प्रान्त में हम १३ अ्रगस्त तक रहें। इतने समय में हमने शेनयांग और देरेन' 
नगर और पांच सहकारिता-संस्थायें देखीं । यह प्रान्त चीन के उत्तर-पूर्वे में है । यहां मकई, काउलिग 
(एक प्रकार की ज्वार), सोया बीन (एक प्रकार की सेम के त्रीज ), गेहूं और कुछ चावल की खेती 
होती है । वर्षा का वाषिक औसत यहां का ३० इंच है, और खेती की अवस्थाय कुछ-कुछ पश्चिमी 
भारत से मिलती हें । हमने जो फ़सलें देखी वे बहुत अच्छी हालत में और हमारे यहां की फसलों की 
अपेक्षा अधिक इक्‍्कसार थीं। इधर के प्रदेश में भूमि-सुधार और सहकारिता-संस्थाञ्रों का कार्य, 
केन्द्रीय और दक्षिणी चीन से पहले आ्रारम्भ हो गया था, और इस कारण यहां सहकारिता आ्रान्दोलन 
ग्रधिक विकसित अवस्था में दिखाई दिया । यहां की सहकारिता-संस्थायें बड़ी भी थीं। साधारणतया 
एक शियांग (लगभग २,५०० की आबादी का ग्राम मंडल) पीछे एक सहकारिता-संस्था थी । खेती में 
सुधार के प्रधान काम ये थे । सिचाई की सुविधाश्रों में वृद्धि, मकई और ज्वार की जमीन में चावल 
झ्ौर ज्वार की में मकई की बुवाई, और खेती के नये औजारों और नयी पद्धतियों का चलन बढ़ाना । 
वैदावार बढ़ाने के कामों में, सदस्य उत्साहपूर्वक सक्रिय भाग लेते जान पड़े हमें बतलाया गया कि 
उन्होंने पैदावार बढ़ाने के लिये सहकारिता-संस्थाओं को शानदार सहायता दी है। शैनयांग नगर के 
कार्येकर्त्ताश्रों ने ग्रामों में कुओं पर पम्प बिठाने के लिये दल संगठित किये थे, श्रौर कारीगर लोग 
सहकारिता संस्थाशओ्रों के प्रतिनिधियों को कुर्यें खोद खोद कर दिखलाते थे। बाद को ये प्रतिनिधि 
अपने अपने ग्रामों में स्वयं ही कुय्यें खोदने लगे । 


७. हमने सहकारिता संस्थाओं के सदस्यों के घरों में जा-जाकर देखा कि वे कंसे रहते-सहते हैं 
ओझर उनका जीवन कितना संगठित हू । लोग सुखी और संतुष्ट जान पड़े । सहकारिता-संस्थाश्रों 
की सहायता से उनको समाचारपत्र, डाक की सुविधायें, खेल-क्द के साधन और जीवन के 
अन्य अनेक सुख उपलब्ध हो जाते हैं । ग्रामों में साफ़ पानी मिलने का कोई प्रबन्ध नहीं था। बहुत- 
से कुओं का मूंह जमीन के साथ समतल था, इस कारण उनका पानी कूड़े-करकट से गन्दा हो जाता था 
हमें लगा कि सड़कों, औषधालयों, स्कूलों श्नौर सरायों आदि अनेक सामान्य सुविधाओं की दृष्टि से 
हमारें गांव की श्रवस्था कहीं श्रच्छी है । चीनियों ने हमें बतलाया कि उनकी नीति पहले अपनी सारी 
शक्ति सहकारिता संस्थाओं के सदस्यों की आय बढ़ाने पर लगा देने की हे, जब इन संस्थाओं में लोगों 
का विश्वास जम जायगा तब वे इन सुविधाओं पर व्यय करने की चिन्ता अ्रप ही क रने लगेंगे । चीनियों 
का विचार हे कि जीवन की सुविधाश्रों पर व्यय, झाय बढ़ने के पदचात्‌ ही करना चाहिये । 


८. सहकारिता संस्था के प्रत्येक सदस्य को अपने घर के समीप भूमि का एक छोटा टुकड़ा 
सब्जी बोने के लिये दिया गया था । यदि भूमि घर के समीप नहीं मिल सकती थी तो गांव के पास के 
खेतों में कुछ ज़मीन दें दी जाती थी। साधारणतया सब सहकारिता-संस्थाओ्रों में इसी पद्धति से 
काम किया जाता जान पड़ता था। सदस्य इन भूमियों से बहुत ध्यान-पूतवेंक श्रधिकतम पैदावार 
लेने का ३8 करते थे, भौर उनमें से बहुत-सों को सब्जी की बढ़िया खेती करते देखकर हमें परम 
प्रसन्नता हुई । 


£. गांव में बस्ती की ओर से मल-मूत्र को ठिकाने लगाने की नियमित व्यवस्था कोई नहीं थी । 
प्रत्येक घर में इस काम के लिये एक छोटासा बाड़ा था, उसी में घर वाले मलत्याग करते थे, एकाध 
सप्ताह के पश्चात्‌ मल को उठाकर या तो खाद बनाने के लिये ढेर कर देते थे और या सीधा ही खेत 
में डाल देते थे । खाद के इस स्रोत का उपयोग करन के लिये हम चीनियों की प्रसंशा करते हें । परन्तु 


है 


ने जिस ढंग से मल एकत्र करते हें उसमें हमारे भ्रपनाने या उससे नया का की बात हमारे 
लिये कोई नहीं है। भारत को इस काम के लिये भ्रपनी ही विधियों निकालनी चाहियें, प्रत्यूत जो कई 
विधियां हम पहले से जानते हँं--उदाहरणाथ्े, खाइयों की या गोपुरी टट्टियां बनाने की--त्रे अधिक 
ग्रच्छी हैं । 


१०. इस प्रान्त से चलने से पहले, कृषि के शासन-संगठन के विषय में उसके निर्देशक के 
साथ हमारा विचार-विनिमय खुलकर हुआ; झौर हम उसकी बुद्धिमत्ता, योग्यता और प्रबन्ध- 
कुशलता से बहुत प्रभावित हुए । इस सबके बावजूद उसका रुख बहुत नम्जता का था। उसने 
हमसे पूछा कि आपको मेरे प्रबन्ध में क्या क्‍या कमियां दिखाई दीं और उसमें मुझे क्या क्या सुधार 
करने चाहिये। ऐसी ही प्राथना हमसे कृषि मंत्री और प्रधान मंत्री तक ने की ' 


११. यह बात, हम जहां कहीं गये, हमने सर्वत्र देखी । जिस किसी से हम बातचीत करते 
थे उसकी स्थिति चाहे जो हो, वह चाहे कृषि मंत्री हो चाहे सहकारिता संस्था का भ्रध्यक्ष, वह 
बातचीत की समाप्ति पर हमसे यह प्रार्थना भ्रवश्य करता था कि श्राप हमारी कमियां बतलाइये 
झौर हमें श्रपना काम सुधारने के लिये सलाह दीजिये। वे कहते थे कि हमें श्रभी शासन का अनुभव 
पर्याप्त नहीं है भौर हमारे लिये यह काम नया होने के कारण हमसे भूलें हो सकती हैं । उनकी 
इस नम्नता और आत्मालोचना की वृत्ति से हम बहुत प्रभावित हुए। इस पर भ्रमल वे बार बार 
करते थे। शायद माक्सेवाद और लेनिनवाद का यह भी एक प्रमुख सिद्धान्त है। 


प्रधान मंत्री से हमारी प्रथम भेंट 


१२. १४ अगस्त, १६५६ को हम पैकिंग लौट गये । पैकिंग की हमारी यह दूसरी यात्रा 
थी। एक दूसरा भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी उसी दिन पेकिग लौटा था। वह चीन की आर्थिक 
योजना और उसकी पूति के उपायों का अध्ययन करने वहां गया था | हमने पेकिंग में रुककर 
उसके साथ श्रपनी देखी हुई बातों 8 हक: काबला किया। हमने चीन के ऊत्तर-पूर्वी भाग की सहकारि- 
ता-संस्थायें देखी थीं श्लोर इस ध-मंडल ने पूर्वी श्रोर पद्िचमी भाग की । उत्तर-पूर्व की 
सहकारिता-संस्थाझों के सम्बन्ध में हमारे अनुभव, पूर्व और पश्चिम की संस्थाओं के सम्बन्ध में 
इस प्रतिनिधि-मण्डल के श्रनुभवों से बहुत मिलते-जुलते निकले । 


१३. १७ अगस्त को दोपहर पश्चात्‌, हम और इस प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य, चीन के प्रधान 
मंत्री श्री चौ-एन-लाइ से मिले । आरम्भिक उपचार-विनिमय के पश्चात्‌ चीनी प्रधान मंत्री ने हमें 
बतलाया कि चीन के आर्थिक विकास में सहकारिता-संस्थायें क्या योग दे रही हैं? चीन में जमीन 
का बहुत बड़ा हिस्सा अभी अ्रन-तोड़ा पड़ा है, खेती उसमें भी की जा सकती है परन्तु वेसा 
करना बहुत खर्बीला है---एक एकड़ जमीन तोड़ने पर लगभग १०० रु० लागत बैठ जाती है। 
इस कारण उन्हें श्रपनी पैदावार बढ़ाने के लिये वर्तेमान खेतों पर ही निर्भम र करना पड़ रहा है, 
ओर इसके लिये इन्हीं खेतों से श्रधिकतम पैदावार लेने के उपाय का सहारा लेना पड़ता है। पअ्रभी 
तक का उनका गा भव बतलाता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हें। इस समय उनका कृषि 
के उत्पादन में वृद्धि का शोसत लगभग ४३ प्रतिशत है। उन्हें श्राशा है कि इस हिसाब से 
अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वे इस औसत को दुगना कर लेंगे । 


१४. खेती में यंत्रों के प्रयोग के विषय में उनका ख्याल था कि इसमें उन्हें बहुत समय 
लगेगा, श्रौर तब तक उन्हें श्रपनी पैदावार बढ़ाने के लिये घनी खेती पर भश्रर्थात्‌ श्रम 
द्वारा ही अधिकतम उत्पादन कर लेने पर निर्भर करना पड़ेगा। हमने देखा कि चीन में मजदूरी 
इतनी सस्ती है कि यन्त्रों का प्रयोग उससे महंगा पड़ता है। इसके भ्रतिरिक्त, उन्हें पेट्रोल और 
पुजे आदि विदेशों से मंगाने पड़ते हें, जिससे खर्चे श्रौर भी बढ़ जाता है। पद्चिमी देदों में यान्त्रिक 
कृषि का विकास शीघ्र हो जाने का एक कारण वहां मजदूरों की दुलेभता भी था। चीन में ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना कम है। इसी प्रसंग में हमें यह भी बतलाया गया कि यन्त्रों 
के प्रयोग से, खेती में लगे हुए प्रति व्यक्ति पीछे तो पैदावार की झौसत पभ्रवश्य बढ़ जाती है, 


हवा 


परन्तु यह भ्रावश्यक नहीं कि उससे प्रति एकड़ पैदावार में भी वृद्धि श्रवश्य हो जाय, इसलिये चीन 
जैसे देशों में, जहां कि श्राबादी बहुट घनी है, खेती में यन्त्रों के प्रयोग का मूल्य सन्दिग्ध है। 
चीनी प्रधान मंत्री ने कहा कि सम्भव है कि इस तके को पश्चिमी देश न समझ सकें, परन्तु चीन 
झोौर जापान में यह सुगमता से दिमाग में बैठ जाता है। इसका यह गझ्रर्थ नहीं कि वे यन्‍्त्रों का 
महत्व बिल्कुल नहीं मानते; उनका भी महत्व है, और उनका प्रयोग धीरे-धीरे और क्रमशः 
किया जायगा, परन्तु चीन की परिस्थितियों में वे सीमित मात्रा में ही उपयोगी हो सकेंगे । 


१५. इसी प्रसंग में यह प्रशइन भी उठा कि पूर्वी देशों में ग्राबादी का दबाव तो सदा रहेगा 
ही, तो क्या वे आथिक विकास के उस स्तर पर कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे जिस पर कि पश्चिमी 
देश पहुंच चुके हें। प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया कि चीन को अपना झ्राथिक विकास भली प्रकार 
करने के लिये कई पंचवर्षीय योजनाओ्रों में से होकर गुजरना पड़ेगा, परन्तु हम पश्चिमी स्तर तक 
पहुंचने की श्राशा शायद कभी नहीं कर सकेंगे । 


१६. आबादी की चर्चा से हमारी बातचीत परिवार-नियोजन की ओर को मुड़ गयी । 
हमारे साथी प्रतिनिधि-मण्डल के एक सदस्य ने बतलाया कि इसके लिये भारत में क्या-कुछ किया 
जा रहा है। हमने सुना था कि चीनी लोग आ॥राबादी में बढ़ोतरी का स्वागत करते हें भौर बे 
कुनवा बढ़ जाने की चिन्ता नहीं करते। ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान मंत्री मि० ऐटली ने चीन की 
यात्रा के पदरचात्‌ इस विषय में भ्रपने विचार निम्न प्रकार व्यक्त किये थे:--- 


“ग्राबादी की समस्या पर चीनी सरकार'का रुख यह जान पड़ता था कि आबादी 
का बढ़ना श्रपने आप में एक अभ्रच्छी बात है। जब उनसे पूछा गया कि अधिक आबादी 
का निर्वाह के साधनों पर भी तो अधिक दबाव पड़ेगा, तब उन्होंने कहा कि हमारे 
देश में बहुतेरी जमीन श्रभी अनबोयी' पड़ी है। जब उन्हें बतलाया गया कि यह अन्तर कुछ 
समय के लिये ठीक हो सकता है, श्ौर भ्रन्य देशों के भ्रनुभव का, उदाहरणाथ॑ भारत का हवाला 
दिया गया, तब उन्होंने जवाब दिया कि श्रावश्यकता श्रधिक उत्पादन बढ़ाने की है । 


“इस पर उन्हें सुझाया गया कि वास्तविक महत्व उत्पादन करे परिमाण भ्रौर उपभोक्ताप्रों 
की संख्या में भ्रन॒पात का है और भ्रभीष्ट लक्ष्य लोगों के रहन-सहन को ऊंचा उठाना होना 
चाहिये, तब वे कोई प्रभावशाली उत्तर नहीं दे सके । उन्होंने इतना ही कहा कि चीन झ्राबादी 
हे बढ़ना अच्छा समझता है, क्योंकि इससे वस्तुग्नों का भी उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा होती 

। 

मेरा ख्याल है कि झ्सली बात यह है कि चीन पिछड़ा हुआ देश तो है ही, वह संसार 
में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त करने के लिये, अपनी योग्यता की कमी को संख्या के बल से पूरा 
करने की आशा करता है। यह एक चिन्तनीय विचार है ।” 


परन्तु हमें चीनी प्रधान मंत्री की रुचि परिवार नियोजन में देखकर आरचये हुआ, शऔर जब 
उन्हें पता लगा कि भारत में इसके लिये बहुत कुछ किया जा चुका है तब उन्होंने यहां तक कहा कि 
बीती स्त्रियों के एक प्रतिनिधि-मण्डल को इस प्रइन का अध्ययन करने के लिये भारत भेजना अच्छा 
रहेगा* । 

१७. इसके बाद यह प्रशइन॒ उठा कि कृषि-सहकारिता-संस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए, 
जिससे कि वह बड़ी संस्था के आर्थिक लाभ तो सब उठा सके परन्तु इतनी बड़ी न हो जाय कि उसके 
सदस्यों में परस्पर सहयोग की भावना ही दब सी जाय । उत्तर पूर्वी प्रान्त की यात्रा के प्रसंग में 
हमनें 'सुख-मागं' नामक एक सहकारिता संस्था देखी थी जो ४६६० व्यक्तियों के ६८५५ परिवारों 
को मिलाकर बनायी गयी थी। इसके सब सदस्य-परिवार मिल कर १११ सदस्यों की एक प्रति- 
निधि सभा का चुनाव करते थे, वही साधारण सभा का काम देती थी। इसका फल यह निकला 


*इसके पश्चात्‌ चीनी स्त्रियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल भारत श्रा चुका हूँ । 
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था कि बहुत से सदस्यों को संस्था के काम में भाग लेने का अवसर ही नहीं मिलता था । स्पष्ट 
था कि यह प्रवृत्ति इष्ट नहीं थी। प्रधान मंत्री चो-एन-लाइ ने जवाब दिया कि इस प्रइन का हल 
करने में बहुत-सी कठिनाइयां हें श्र अश्रब तक हमने ऐसा कोई सामान्य निर्णय नहीं किया है कि 
सहकारिता-संस्थायें कितनी बड़ी होनी चाहियें। विभिन्न प्रदेशों की परिस्थितियां एक-सी नहीं हो 
सकतीं । जो संस्था किसी एक प्रदेश के लिये बहुत बड़ी जान पड़े वही किसी दूसरे प्रदेश के लिये छोटी 
हो सकती है। संस्था के नेतृत्व पर भी बहुत-कुछ निर्भर करेगा। हम इस प्रश्न का अ्रध्ययन कर 
रहे हैं। इतना तो स्पष्ट ही है कि बहुत बड़ी संस्था में काम भली प्रकार नहीं हो सकेगा और कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ेगा । इस प्रसंग में उन्होंने एक ऐसी संस्था का जिक्र किया जिसके 
साथ राष्ट्रीय जन कांग्रेस (चीनी संसद) के एक सदस्य का सम्बन्ध था श्रौर उसकी सदस्य-संख्या 
२५ हजार थी । उन्होंने स्वयं श्राइचय प्रकट किया कि इतनी बडी संस्था किस प्रकार निविध्न 
चल रही होगी। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी सहकारिता-संस्था की अपेक्षा तो शायद आनशान- 
झायरन-ऐण्ड-स्टील वक्‍स जैसे बड़े कारखाने को चलाना अधिक सुगम होगा । इस कारण, उन्होंने 
जांच करने के लिये एक दल वहां भेजा और उसने लौटकर बतलाया कि संस्था सनन्‍्तोषजनक ढंग 
से चल रही है, और इसका कारण यह है कि उसके सभी सदस्यों की भूमि-रक्षण की एक योजना में 
समान रूप से रुचि है। 


१८. चीनी प्रधान मंत्री ने कहा कि ऐसा मानकर चलना ठीक नहीं कि जो कुछ चीनी-सरकार 
कर रही है वह सब ठीक ही है। बहुत बार सरकार अपने उत्साहातिरेक में ऐसी कारवाइयां कर 
बैठती है तो अ्रनुभव के पदचात्‌ उसे लौट देनी पड़ती हैं । उदाहरणार्थ, उन्होंने दो पहियों और दो 
फालों के हलों की चर्चा की । कृषि-क्भाग इन्हें सारे चीन में चलाना चाहता था। कोई डेढ़ 
लाख हल पहले से चल भी रहे थे। विभाग इस संख्या को बढ़ा कर ५० लाख तक पहुंचा देना चाहता 
था। बहुत वाद-विवाद के पश्चात्‌ २५ लाख हल चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया । उत्साह की 
बाढ़ में मन्‍्त्रालय ने १० लाख हल बेच भी डाले और सहकारिता-संस्थाभ्रों ने उन्हें खरीद लिया । 
परन्तु कुछ संस्थाओं ने देखा कि ये हल हमारे यहां के हालात के लिये ठीक नहीं हैं और भेंसे इनको 
खींच नहीं सकते । परिणाम यह हुआ कि बहुतसी-संस्थाएं उन्हें खरीदकर भी उनका उपयोग नहीं 
कर सकी और सरकार को उन्हें वापिस ले लेना पड़ा । 

१६. जब हम उठने लगे तब चीनी प्रधान मंत्री ने संकेत किया कि हमें सहकारिता-संस्थायें 
देख चुकने के परचात्‌ उनसे फिर मिलना चाहिये, क्योंकि तब हम उनके सुधार के विषय में अपने 
सुझाव अ्रधिक भली भांति दे सकेंगे । उन्होंने कहा कि हमारे अतिथि बहुधा हमारी प्रशंसा ही प्रशंसा 
करते हैं, जिसके कारण हम लापरवाह हो जाते हैं श्रौर हमें श्रपनी कमियों का पता नहीं चलता। 
हमारे अतिथि हमारी कमियों को समझ तो श्रवश्य जातेहोंगे परन्तु वे संकोचवश उन्हें बतलाते नहीं, 
झोर इस कारण हमें भ्रपना सुधार करने का भ्रवसर नहीं मिलता । उन्होंने कहा कि इसलिये श्रगली 
बार जब आप मुझसे मिलें तब बातचीत आप ही कीजिये और हमें निःसंकोच बतलाये कि आपकी 
दृष्टि से हमारी सहकारिता-संस्थाश्रों में कमियां क्या-क्या हें । 


ऋतु के कारण यात्रा में विधघ्न 


२०. श्रगले प्रातःकाल हम वायुयान द्वारा जेचुआन प्रान्त की सहकारिता-संस्थाओ्रों का 
झ्रध्ययन करने के लिये रवाना हुए, हमें सीआन में रुक जाना पडा । क्योंकि ऋतु १० हजार फुट 
ऊंची त्सीन-लींग की पवत-माला पार करने के लिये श्रनुकूल नहीं समझा गया । सीआन में उतरकर 
हमने पुटान -चुआंग के स्मारक और एक सहकारिता-संस्था को, भ्रपने श्रागमन की पूर्व सूचना दिये 
बिना, देखा । उत्तर-पूर्व में जब हम सहकारिता-संस्थायें देखने गये थे तब पहले दो-तीन बार हमारे 
वहां पहुंचने पर लोगों की बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी, परन्त पीछे ऐसा होना बन्द हो गया था । यहां 
फिर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गयी । हमने देखा कि सब युवकों भौर युवतियों ने रबर के बूट पहने हुए 
थे | यह मौसम बरसात का था, चीन में इस मौसम में रबर के बूट पहनने का रिवाज है, परन्तु बूढ़े 
लोगों ने बककल या लकड़ी के बने जूते पहन रखे थे। देखभाल चुकने के पश्चात्‌ हमने उनसे. पूछा 
कि हक क्या सहकारिता-संस्थाओ्रों में सम्मिलित होना पसन्द करते हें । इसका उत्तर सबने 
हां में दिया । ' 
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जेचआन प्रान्त में 


२१. श्रगले प्रात:काल हम ज़ेचुआन प्रान्त की राजधानी चेंगतु पहुंच गये । यहां हमारा 
स्वागत कुछ श्रसाधारण हुआ । जिन बालिकाओं ने हमारा स्वागत किया वे झ्राकर्षक वेश-भूषा और 
बहुत से साज-सिंगार में सज-धजकर झ्ायी थीं। चीन में यह दृश्य हमारे लिये नया ही था। हमने 
हँसकर अ्रपने चीनी मित्रों से कहा कि चीनी स्त्रियां शायद इस मामले में भी अपनी पश्चिमी बहनों 
से पीछे नहीं रहना चाहतीं । 


२२. यह प्रान्त चीन का चावल का खलिहान कहलाता है । यहां पाला प्राय: कभी नहीं 
पड़ता, इसलिये यहां खेती वर्ष के सब ऋतुओं में हो सकती है। यहां चावल की दो फसलें तो सदा ही 
बोयी जाती हैं, परन्तु श्रव वे तीसरी फसल भी बो रहे थे। चेंगतु के चारों श्रोर ४०-४० मील तक के 
प्रदेश में सिचाई की व्यवस्था बहुत प्राचीन है। उसे २ हजार वर्ष पूर्व ली-पिग और उसके पुत्र इरवांग 
ने कायम किया था । मीन नदी पहाड़ों में तो बहुत त उछलती-कूदती और अपने साथ खूब पत्थर 
झ्रोर रेत मिट्टी बहाती हुई बढ़ती है, परन्तु मंदानों में ग्राकर उसकी चाल सुस्त पड़ जाती है। नतीजों 
यह होता है कि पहाड़ों से लायी हुई गाध को पाती झ्ागे नहीं धकेल पाता और जल की धारायें उससे 
पट जाती हैं। ली-पिग ने इस समस्या को समझ लिया और श्राज्ञा दी कि एकत्र हुई गाध को प्रति वर्ष 
शीत ऋतु में भली भांति साफ कर दिया जाय । नहरों के ऊपर उसकी स्मृति में एक मन्दिर बना 
हुआ है । उसमें ये शब्द खुदे हुए हें : शेन ताओ तान, त्सि त्सो येन', श्र्थात्‌ धारा की खुदाई गहरी 
करो और प्रवाह को चलता रक्‍्खो । यह न किया जाता तो धारायें श्रौर नहरें सदा भर जातीं और 
बाढ़ का पानी किनारों को लांघ कर खेतों को बहा ले जाता । लोगों ने भ्रपनी कृृतज्ञता प्रकट करने 
के लिये ली-पिंग और उसके पुत्र की स्मृति में एक मन्दिर बना दिया। मन्दिर के साथ एक छोटी सी 
प्रदर्शनी भी संलग्न है, उसमें दिखलाया गया है कि ली-पिंग ने नदी के प्रवाह की दिशा बदलने के लिये 
क्या-क्या उपाय किये थे । 


२३. इस व्यवस्था के कारण इस प्रदेश में सब ऋतुओ्रों में सिचाई हो सकती है श्रोर सब चीजों 
की फसल बोयी जा सकती है। और इसी कारण यहां और सिचाई बढ़ाने और सिंचाई के सहारे 
. भूमि को सुधारने की और गुंजायश नहीं है। इसलिये यहां की सहकारिता-संस्थाञ्रों ने अपना ध्यान 
खेती के ढंग सुधारने, दो से श्रधिक फसलें बोने और अधिक खाद तथा रासायनिक उवरक डालने 
पर केन्द्रित किया है। यहां जमीन के ही सहारे गुजर-बसर करने वालों की संख्या भी बहुत अधिक 
है। प्रति किसान पीछे जमीन का औसत केवल एक मऊ (लगभग .१६ एकड़ ) बेठता है। इसकी 
तुलना में, उत्तरी-पूर्वी प्रान्तों में बह औसत तीन मऊ है । इस कारण यहां की देहाती सहकारिता- 
संस्थाओं ने अपने कामों में सहायक पेशों को ऊंचा स्थान दिया है। इन पेशों में, सुअर और मुगियां 
पालने के अतिरिक्त, बढ़ई गिरी, ईंट और खपरेल पाथना और सोयाबीन की वस्तुयें तेयार करना भी 
शामिल है। कुछ संस्थाश्रों ने जल-धाराशों का लाभ उठाकर चावल कूटने और पीसने भ्रादि की 
 पनचक्कियां भी लगायी हें। एक संस्था ने तो एक छोटा सा बिजली घर भी लगाया है, जो जल- 
घारा से चलता है। ज़ेचुआन प्रान्त, पहाड़ों से घिरा होने के कारण हाल तक यह शेश चीन से 
भ्रलग-अलग पड़ा था और यहां आने जाने के मार्ग बहुत कम थे। इसी कारण यहां की पेदावार को 
बाजार में भेजने की एक बड़ी समस्या थी, पेकिग और शांगहाई की तुलना में यहां चीजों के दाम 
बहुत सस्ते थे । भ्रब चीनी सरकार ने चेंगतु से चंगकिंग तक रेल बना दी है। इससे यहां की खेती 
की पैदावार बाहर भी जाने लगी है और आशा है कि यह प्रदेश शीघ्र ही समृद्ध हो जायगा । चेंगतु 
के वाइस-मेयर ने हमें बतलाया कि यहां के लोग इस रेलवे की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे । 
इसके लिये लोगों ने बहुत-सी धन-राशी भी एकत्र की थी और वह चियांग-काइ-शेक की सरकार को 
दे दी थी कि वह रेल बना दे, परन्तु उसने इस धन का दुरुपयोग कर डाला । पुरानी सरकार की प्रतीज्ञा 
को वर्तमान सरकार ने पूरा कर दिया है, इसलिये लोग इसके कृतज्ञ हैं । 

२४. यह प्रान्त शेष चीन से श्रलग-अलग पड़ा था श्र यहां श्राने-जाने के मार्ग नहीं थे, 


इस कारण साम्यवादी शासन यहां सबसे भ्रन्त में वा । बहुत समय तक यह शेष चीन की घटनाओं 
से प्राय: भ्रप्रभावित पड़ा रहा इसी कारण यहां के जमींदार--जागीरदार बाहर के श्रधिकारियों 
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अथवा प्रभावों से अछते रहकर पक 28 रहे, और चीन के प्रन्य सब जागीरदारों से अधिक 
प्रत्याचारी हो गये । अधिकतर, जमीन के मालिक भी वही थे । बचारे गरीब किसान तो ट्टी- 
फटी मंडेयाओं में रहते थे श्नौर जमींदारों के बड़े-बड़े महल उनके बीच में जहां-तहां सिर उठाकर खड़े 
दिखाई पड़ते थे। अ्ंजेन के इलाके का प्रधान जमींदार जनरल लिउ था। हम वहां की एक सहकारि- 
ता-संस्था देखने गये तो हमने प्रथम बार पुराने शासन के समय किसानों की दुर्गति का हाल अपने 
कानों सुना | किसान पूर्णतया जमींदारों की मेहरबानी के भ्रासरे थे, वे उनसे बे-सिर पैर का लगान 
बसूल करते और उनकी स्त्रियों के साथ मनमाना सलूक करते थे। वहीं हमने प्रथमबार जमींदारों 
पर अभियोग लगाने वाली सभाओं का और अपराधी जमींदारों को मौत के घाट उतारे जाने का 
हाल सुता । 


२५. सबके भ्रन्त में मुक्त' किया जाने के कारण, इस प्रान्त में सहकारिता आ्रान्दोलन का 
विकास भी मन्द गति से और रुक-रककर हुआ । दो तीन वर्ष तक तो परस्पर-सहायक दलों की 
ही दशा चलती रही । जब हम वहां गये तब भी अधिकतर किसान आरम्भिक सहकारिता- 
संस्थाओं के ही सदस्य बन पाये थे। वहां की सहकारिता-संस्थायें भी उत्तर-पूर्व की संस्थाओं से 
बहुत छोटी-छोटी थीं। उत्तर-पूर्व में प्रायः एक शियांग (लगभग ऐसे १० ग्रामों का मण्डल, जिनकी 
ग्राबादी मिलकर २५०० तक पहुंचे) में एक ही सहकारिता-संस्था थी, परन्तु वहां १० से १२ तक 
थीं। वहां सहकारिता-संस्था का क्षेत्र औसतन केवल १०० एकड़ था, उत्तर-पूर्व में यह झ्रोसत 
एक हजार एकड़ तक पहुंचती थी । 


२६. जेचुआन में कई सहकारिता-संस्थाओं के नेताओ्रों से हम बहुत प्रभावित हुए । एक 
संस्था का श्रध्यक्ष तो पेकिंग की राष्ट्रीय जन कांग्रेस (संसद) का भी सदस्य था | कोई २३ वर्ष 
की एक युवती में हमने संगठन ओर नेतृत्व की भ्रसाधारण योग्यता देखी । भूमि-सुधार के समय वहां 
बहुत भ्रशांति रही होगी, परन्तु अभ्रब तो सर्व शान्ति ही शान्ति दिखाई पड़ती थी। लोग भ्रपने- 
अपने कामों में शान्ति और निश्चिन्तता से लगे हुए थे । 

२७. चेंगतु में ठहरने के अ्रन्तिम दिन हमने कुछ गृहोद्योगों की सहकारिता-संस्थाओं के 
संगठन का अध्ययन किया। हमें रेशम में सुन्दर नमूने बने हुये दिखलाये गये। 


शांगहाई के प्रदेश में 

२८. एक दिन चुूंगकिंग में स्ककर २० अगस्त को हम शांगहाई पहुंचे। वहां दो दिन हमने 
शांगहाई के उपनगरों की ओर दो दिन पड़ोस के क्यांगस्‌ प्रान्त की सहकारिता-संस्थायें, देखने 
में लगाये । शांगहाई चीन का सबसे बड़ा नगर है। मुक्ति' से पूर्व, यह अपने रात के भड्डों, गुण्डों 
और वेश्या-वृत्ति के लिये बदनाम था। झआ्ाज के शांगहाई में इन सब बुराइयों का श्रन्त हो चुका है, 
और कोई अकेली स्त्री! तक रात के किसी भी समय कहीं भी स्वतन्त्रता से आ-जा सकती है । 


२६. शांगहाई के आसपास की सहकारिता-संस्थायें मुख्यतया साग-सब्जी श्रौर कपास की 
खेती करती हैं । हमें बतलाया गया कि पहले शांगहाई शहर की साग-सब्जी की झ्रावदयकता का 
केवल २५ प्रतिशत आसपास के खेतों वाले पूरा कर पाते थे, शेष सब दूर-दूर से भ्राता था । परन्तु श्रब 
स्थिति बदल गयी है । अरब शांगहाई की ७४ प्रतिशत आवश्यकता भ्रड़्ोस-पड़ोस की सहका रिता-संस्थायें 
ही पूरी कर देती हैं, केवल २५ प्रतिशत बाहर से पूरी करनी पड़ती है। कपास की खेती भी बहुत 
बढ़ गयी है। म॒क्ति' से पूर्व के समय की तुलना में श्रब कपास का उत्पादन ३०० प्रतिशत होने लगा 
है। निःसन्देह यह उन्नति अपेक्षाकृत छोट-से प्रदेश में, शांगहाई के श्रासपास के केवल कुछ लाख एकड़ 
में, हुई है। हमें बतलाया गया कि कपास का उत्पादन बढ़ने के प्रधान कारण, अश्रध्षिक श्रच्छे बीजों 
तथा कृमि-नाशक औषधियों का प्रयोग और ब॒वाई शीघ्र कर देना हैे। कपास और साग-सब्जी, 
_ननों के उत्पादन में वृद्धि होने का एक बड़ा कारण नगर के कूड़ा-करकट का बड़ी मात्रा में उपयोग 

भी है। पहले यह सबका सब समुद्र में फेंक दिया जाता था । श्रब इसे और नगर-निवासियों के 
8855 लेकर, सहकारिता-संस्थायें उसका कम्पोस्ट' बना लेती और खाद के रूप में उपयोग 
फृ रा 
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३०. क्यांगसू प्रान्त में हमने एक सहकारिता-संस्था देखी । उसके श्रध्यक्ष श्री चेन यूंग-कांग 
एक विशिष्ट व्यक्ति निकले । उन्होंने चावल की एक नयी किस्म और उसके पनीर को फलाने 
की एक नयी विधि का विकास किया था। य दोनों इतनी सफल हुईं कि उन्हें आसपास के किसानों ने 
भ्रपना लिया और कृषि-विभाग ने उसका प्रचार अन्यत्र भी करने का जिम्मा लिया । चावल की 
इस किस्म का नाम रक्‍्खा गया है लाउ-लाइ-चींग याने सदा-बहार । उनकी सहकारिता-संस्था 
इस बात का नमूना थी कि अनुभवी किसान खती की उत्तम विधियों के विस्तार के लिय क्या कुछ 
कर सकते हैं । 


चेकियांग प्रान्त में 


३१. २ ता० के दोपहर पश्चात्‌ हम शांगहाई से चलकर उसी दिन शाम को हँगचाऊ पहुंच 
गये । हगचाऊ जिस प्रदेश में बसा हुआ है वह चीन का तालाबों का इलाका कहलाता है। नगर 
एक बड़े तालाब के किनारों पर बसा और कई पव॑त-श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इस कारण यह 
देखने में बहुत सुन्दर लगता है। हँगचाउ की एक ख्याति यह भी है कि भारत से जो बौद्ध प्रचारक 
पहले-पहले चीन गये वे इसी नगर में जाकर बसे थे। 


३२. इस नगर में प्रथम बार हमने सहकारिता-संस्थाओं को चाय और जूट बोते और रेशम 
उत्पन्न करते देखा । हमें बतलाया गया कि व्यापारिक फसलों के लिये सहकारिता-ससस्‍्थायें संगठित 
करना सुगम होता है, क्योंकि उनका व्यवसाय करने में लाभ अधिक मिलता है । इन फसलों के 
व्यवसाय में लोगों को श्रतिरिक्त काम-काज भी बड़ी मात्रा में मिल जाता है। चीन में चाय 
तैयार करना एक गृहोद्योग है, भारत में ऐसा नहीं है । 


पहले चीन में रेशम कीड़ों के घरों ((५0८007) के रूप में बेच दिया जाता था। उनसे 
तार निकाल कर लपेटने का गुृहोद्योग वहां प्रचलित नहीं था। अपनी व्यापारिक फसलों के कारण 
इस प्रदेश की सहकारिता-संस्थायें खूब फल-फूल रही और प्रधानतया खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर 
निर्भर रहने वाली संस्थाओं की अपेक्षा अच्छी चल रही हैं। 


३३. हम यहां की एक सहका। रता-संस्था देखने गये तो हमें नहर की तली में से गाध निकाल 
कर और उसे खेतों में प्राकृतिक खाद की भांति डालकर दिखलाया गया। इस प्रक्रिया में पहला 
काम गाध को नहर की तली में से निकाल कर नौकाओं में भरने का होता है। फिर नाव को किनारे 
पर लाया जाता है और गाध को बाल्टियों में भर-भर कर कन्धों या सिरों पर ढोकर खेतों में ले 
जाया जाता है। खेत नहर से जितनी दूर होता है उतनी ही खाद की लागत अधिक बठती है। यह 
काम भारी और मेहनत का है। परन्तु चीनी लोग अपने खेतों में खाद डालने जसा महत्वपूर्ण 
क्राम करते हुए कठिन शारीरिक श्रम की कुछ परवाह नहीं करते । 


३४. एक दिन हमने हेंगचाउ के आसपास के दर्शनीय स्थान देखने में लगाया । हमने 
देखा कि एक पुराने बुद्ध-मन्दिर की मरम्मत की जा रही थी। यद्यपि आ्राज के चीनियों ने पुराने 
मन्दिरों में जाना बन्द कर दिया है, फिर भी चीन-सरकार उनकी मरम्मत पर धन का व्यय कर रही 
है। प्रतीत होता है कि चीन के देहाती जीवन में १रम्परागत धर्म का अब वह आदर नहीं रहा जा 
जो पहले था। हम ७ ता० को शांगहाई लौट और ८ को पेकिग के लिये चल पड़े । 


प्रधान मंत्री से हमारी दूसरी भेंट 


३४५. पेकिंग में रहते समय १८ सितम्बर १६५६ की रात के १०-३० बजे हम दूसरी बार 
चीन के प्रधान मंत्री से मिलि। दो घंटे तक उनके साथ हमारी बातचीत होती रही। प्रधान मंत्री 
स्वयं हमसे मिलने आये थे, जिससे कि वह अपने देश की सहकारिता-संस्थाओ्रों के विषय में हमारे 
विचार सुन सकें और यह जान सकें कि हमें उनमें क्या-क्या कमियां दिखाई दीं। हमने उन्हें बतलाया 
कि चीन में पशु पर्याप्त संख्या में न होने के कारण चीनी किसानों को ऐसे काम भी अपने हाथों से 
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ही करने पड़ते हैं जो रा [| द्वारा प्रधिक भ्च्छी प्रकार हो सकते हैं। हमारा विचार है कि पशुझ्रों 
का भ्रधिक प्रयोग करने से चीनी किसानों की जानमारी भी कम हो सकती है। इससे कुछ लाभ श्रौर 
भी होंगे । चीन में दूध बहुत कम होता है भौर इस कारण उनके भोजन में पौष्टिक अ्रंश् की कमी 
रहती है। यदि चीनी लोग पशुओं का पालन दोनों प्रयोजनों से करने लगें तो उन्हें न केवल दूध 

ग्रधिक मिलने लगेगा, खेती के कामों में भी वे पशुझ्रों का प्रयोग भ्रधिक कर सकेंगे । ता 

यन्त्र चलवाने पर समय की बचत होगी, काम अ्रच्छा होगा और पैदावार बढ़ाने में सहायता | 

खेती में नये यन्त्रों का प्रयोग भी श्रधिक सुगमता से किया जा सकेगा । हमने यह संकेत भी कर दिया 

कि चीनियों को गो-मांस खाने से तो परहेज है ही नहीं, इसलिये ' उन्हें बेकार पशुञ्नों को जीवित 

रखने की उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसका हमें भारत में करना पड़ता है। फिर 

हमारी बात निचान के उन स्थानों से पानी का निकास करने पर चल पड़ी जिनमें बरसात के मौसम में 

पानी भर जाता है। चीनी प्रधान मंत्री ने हमसे पूछा कि हम भारत में इन स्थानों को खेती योग्य 
बनानें के प्रयोजन से इनमें से पानी निकालने के लिये कुछ कर सकें हें या नहीं। हमने उन्हें बतलाया 
कि हमारे यहां इस प्रकार की बड़ी योजना तो कोई नहीं है, परन्तु छोटे प्रदेशों में से पानी निकालने 
के कुछ कार्यक्रम हमने बनाये ह। इसी प्रसंग में हमने उन्हें बतलाया कि श्रसम के कुछ भागों में 
बोड़ो' नाम का एक प्रकार का धान बोया जाता है जो पानी से भरे हुए खेतों में ही उत्पन्न होता है । 

धान के पोधे पानी की सतह के साथ-साथ उंचे उठते जाते हैं, परन्तु शर्त यह रहती है कि पानी की 

सतह भी धीरे-धीरे ही उठनी चाहिये। यदि पानी एकदम बढ़ जाय तो खेती बिगड़ जाती है। 

चीनी प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारे कृषि-प्रतिनिधियों का एक दल भारत जाने वाला है, में ये 

सब बातें उन्हें बतला दूंगा। उन्होंने बतलाया कि हम सहकारिता-संस्थाश्रों को एक सूत्र में संगठित 
करने का काम आरम्भ करने वाले हैं और आगामी वर्षो में हमारा प्रमुख कार्य यही रहेगा । 


क्वाण्टंग प्रान्त में 

३६, लगभग १० दिन पेकिंग में भ्रन्तिम विचार-विनिमय के लिये लगाकार हम २० सितम्बर 
को कंण्टन की ओर चल पड़े । कण्टन में हमने एक खाद का कारखाना देखा, जो नगर के कड़े- 
करकट श्र मल-मूृत्र को मिलाकर खाद तैयार करता था। इसकी मनंजर प्रौढ़ श्रायु की एक स्त्री 
थी । उसने बतलाया कि यह कारखाना खड़ा करने और इसमें उत्पादन शीघ्र आरम्भ करने में, 
हमारी टेक्तिकल सहायता रूसियों ने की है। कारखाना नदी के तटपर है। उसमें नगर का कूड़ा- 
करकट और मल-मृत्र नावों द्वारा पहुंचाया जाता है। पहले जमीन पर कूड़ें-करकट की एक मोटी 
तह बिछा कर उसके ऊपर मल-मूत्र की पतली तह डाली जाती है। फिर उस पर कड़े-करकट की 
दूसरी मोटी तह और मल-मृत्र की पतली तह बिछायी जाती है। इसी प्रकार करते-करते यह ' 
ढेर जमीन से नौ-दस फुट ऊंचा उठ जाता है। इस ढेर में एक छेद मलबे के जल्दी सड़ने के लिये 
छोड़ दिया जाता है। चार से छः सप्ताह के समय में मलबा गल जाता है। श्रब इसे सुखाकर 
चलनियों में से छाना जाता है। बारीक छानस में प्रमोनियम-सल्फेट और केल्सिग्रम-सुपरफोस्फेट 
मिलाकर ओर उस पर पानी छिड़क कर उसे मशीन में दबाया जाता है, और उसमें से दानों के 
रूप में तैयार खाद निकल आता है। इसे सुखाकर बाजार में बेच दिया जाता है। यह दानेदार 
लाद कहलाता है। चीनी किसानों में यह बहुत लोक-प्रिय है। उनका खयल है कि इसका प्रभाव 
दो-तीन वर्ष तक रहता है । ह 

३७. दो दिन हमने तुरशान चुई (लगभग तहसील के बराबर शासन की इकाई) में यह 
देखने के लिये बिताये कि यन्त्रों से खेती करने और धान को पंक्तियों में बोने से क्या लाभ होता 
है। चीनियों के प्रथम परीक्षण तो आ्राशापूर्ण हें। उनसे जान पडता है कि चावल के खेतों को 
भी ट्रेक्टरों (यान्त्रिक हलों) से जोता जा सकता है। चीन में बैलों की कमी है। इसलिये वहां इन 
परीक्षणों का विशेष महत्व है। चावल पंक्तियों में बोने से मेहनत कम और पैदावार श्रच्छी होती 
है। पनीर को फैलाने में जो श्रम भौर समय लगते हें उनकी बचत हो जाती है। श्रन्वेषण- 
केन्द्र के संचालक ने हमें बतलाया कि इन परीक्षणों से इतनी पर्याप्त जानकारी एकत्र की जा चुकी 
है कि भ्रब इन्हें खेतों में करके देखा जा सकता है। हमारे कृषि-वैज्ञानिकों को भी ये परीक्षण प्रपने 
देश में करके देखने की सम्भावना पर विचार करना चाहिये । 
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३८. हमें लगता है कि श्राथिक श्लौर समाजिक दृष्टियों से चीनी लोग हमारी भ्रपेक्षा 
प्रधिक समान औ्रौर एक हें । वहां गरीबी झौर भ्रमीरी का अन्तर भारत की प्रपेक्षा बहुत कम है । 
उनमें जात-पात का विभाजक भेद भी नहीं है । स्त्रियों का उद्धार हो चुका है भौर वे भी राष्ट्र 
के विकास में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम कर रही हैं। भ्रपितु यथार्थता यह है कि 
स्त्रियों का उद्धार श्रौर उन्नति, चीनी क्रान्ति के प्रभावशाली पहलू हें। देहाती लोगों को खाने 
को पर्याप्त मिलता है, परन्तु उनका पहरावा वेसा नहीं है। चीन के बाजारों में दुकानें हमें 
भारत की श्रपेक्षा कम भरी-पूरी दिखाई पड़ीं और व्यापारिक आदान-प्रदान भी' कम होता जान पड़ा । 
दुकानदार दाम एक ही बोलते हें। ग्राहक उनके साथ सौदे-बाजी नहीं करते। चीन में मकानों के 
किराये इतने कम हें कि उधर ध्यान जाये बिना नहीं रह सकता। हमारे दुभाषियों ने बतलाया कि 
हमें वेतन तो लगभग ७० यूआन मिलता है, परन्तु बोडिग हाउस में रहने का केवल एक या दो 
यूआरान मासिक देना पड़ता है। भोजन सस्ता है। उसके मूल्य लगभग वहीं हें जो भारत में, 
परन्तु कपड़े, जूते और नित्य उपयोग की श्रन्य वस्तुयें बहुत महंगी हें। चीन के लोग सन्तुष्ट 
प्रतीत होते हं। उन्हें विश्वास है कि हमारे देश की उन्नति उचित दिशा में हो रही है। | 

३६९. चीन के देहातों की एक विशेष बात हमें यह लगी कि लोग स्थानीय वस्तुयें पसन्द 
करते हें भ्रौर उनकी प्रवृत्ति तपस्वी जीवन बिताने की है। चीन में पशु कम हें, इसलिये वहां 
चमड़े की भी कमी है। परन्तु यह कभी विदेशों से चमड़ा या जूते मंगा कर नहीं, प्रत्युत रद्दी 
कपड़ों से जूते बनाकर पूरी की जाती है। हमने ऐसे जूते बनाने का एक कारखाना भी देखा । 
हमारा खयाल है कि ऐसे जूते भारत में भी बन सकते हें और यहां रबर-सोल के जिन जूतों का 
इतना चलन है उनकी जगह ये खासा काम दे सकंगे । चीनी लोग छतरियां बांस की खपचियों 
पर भी मोमियाई मोटा कागज तानकर बनाते हैं, और उन्हें थामने के लिए उनके बीच में बांस 
की एक डण्डी लगा देते हें । इस प्रकार के उदाहरणों से चीनियो की सूझ-बूझ श्र परिस्थितियों के 
भ्रनुसार अपना काम निकाल लेने की समर्थता प्रकट होती है । 


जापान में 


४०. हम २५ सितम्बर को हांगकांग पहुंचे, भ्जौर वहां से २८ सितम्बर को चलकर उसी रात 
को टोकियो पहुंच गये । चीन में हमें श्र्ययन की जो सुविधायें मिलीं उनसे जापान में मिली हुई सुविधायें 
बहुत भिन्न थीं। चीन में हमें ये सुविधायें देने की जिम्मेवारी चीनी सरकार की थी और उसने 
हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिये कुछ उठा नहीं रक्‍्खा था। जापान में हमारी सब आवश्यकताएं 
“एशिया किश्रोकाइ” ने पूरी की थीं। उन्होंने हमें दुभाषिये दिये और हमारी यात्रा का प्रबन्ध करके 
हमें बतला भी दिया कि हमें कहां-कहां जाना और क्या-क्या देखना चाहिये । 

४१. जापान की अवस्थायें, चीन और भारत से इतनी भिन्न हें कि यह बात तुरन्त ध्यान में 
भा जाती है। जापान एक सुविकसित देश है ओर वहां का श्रौद्योगिक उत्पादन बहुत बढ़ा-चढ़ा 
हुआ है। टोकियो का विकास और विस्तार देखकर हममें से कइ्यों को लण्डन का स्मरण हो आया । 
जापान देखने में एक पश्चिमी देश लगता है। उसके श्रौद्योगिक उत्पादन और व्यापार की विशेष- 
तायें भी वेसी ही हैं। जापान की दुकानें माल से इतनी भरी-पूरी हैं कि उन्हें देखकर चीन और 
भारत की दुकानों से उनका अ्रन्तर एकदम स्पष्ट हो जाता है। वहां सड़कों और रेलों में 
भी यातायात की रेल-पेल रहती है । 

४२. जिस दिन हम जापान पहुंचे उससे अगले ही दिन प्रातःणकाल का भोजन के 
हमें जापानी भूकम्प का प्रत्यक्ष श्रनुभव हो गया । भ्रकस्मात्‌ ही घरघराहट की श्रावाज हुई 
दीवारे कांपने लगीं। भोजन-गृह के विभाजन फलक गिर गये और सब लोग इधर-उधर दौड़ने 
लगे । यह धक्का लगभग एक मिनट तक रहा। 

४३. ऊपर से देखने में तो जापान पश्चिमी देश लगता है, परन्तु जापानी मकानों के भीतर 
की सजावट श्रौर फनिचर भ्रादि सब जापानी ढंग का होता है। जापान की स्त्रियों ने रंग-ढंग तो 
बिल्कुल पश्चिमी अपना लिये हें, परन्तु शायद उनको स्वतन्त्रता उतनी नहीं है जितनी उनकी चीनी 
बहनों को । जापान के देहातों में प्रात:काल मन्दिर में जाने का रिवाज भ्रब भी बहुत प्रचलित है । 
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.._ ४४. जापान में कृषि का उत्पादन बहुत विकसित अवस्था में है। चाव.. की पैदावार एशिया 
के किसी भी अन्य देश से ग्रधिक होती है, और जमीन पर जहां कहीं भी खेती की जा सकती है 
बंहां फलल बोयी हुई दिखाई देती है। हाल में, बा भौर दूध के पदार्थ उत्पन्न करने में भी 
बड़ी उन्नति हुई है। भारत से पूर्व की ओर के सब देशों में, दूध भर दूध से बनी वस्तुओं का उत्पादन 
सबसे अधिक जापान में ही होता है। फलों की खेती भी उन्नत भ्रवस्था में है। नगानो जिले के बड़े- 
बड़े मीठे सेव देखकर हमारा चित्त प्रसन्न हो गया । स्थान का उपयोग जापानी लोग बड़ी किफायत 
से करते हैं। यह बात किसी भी इमारत में देखी जा सकती है--वह चाहे रहने का मकान हो, 
चाहे होटल, चाहे दुकान, और चाहे श्रौद्योगिक कारखाना । दीवारें लकड़ी के चौकोर फ्रेम में कागज 
मढ़कर बनायी जाती हें। जापानी मकान अति सुन्दर भ्नौर कलापूर्ण होते हुए भी, हलके सामान 
से बनाये जाते हें । 


४५. हमने जापान के राष्ट्रीय-कृषि-विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के साथ तीन बार विचार- 
विनिमय किया श्र हमें उनसे जापान के छोटे किसानों के विषय में बहुत उ योगी जानकारी प्राप्त 


खण्ड २ 


चीन 


तीसरा अध्याय 
कृषि-सहकारिता संस्थाश्रों का इतिहास श्रौर विकास 


सहकारिता-संस्थाओं से पहले की दशा 

१. चीनियों का विचार है कि उनके देश में एकता होने भश्रौर सम्मिलित कारंबाई करने के 
लिए भ्रनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न ही इस कारण हुई कि चीन के किसान श्रति दरिद्र थे। देश में 
एकता होने के पश्चात्‌ जो परिवतंन हुए वे इतने गाज श्रौर इतनी बहुसंख्या में किस प्रकार हो गए, 
यह भलीभांति समझने के लिए आवश्यक है कि पहले देहातों में बसे हुए किसानों का हाल जान लिया 
जाए। हम जब सहकारिता-संस्थाएं देखने जाते थे तब साथ-साथ देहातों का हाल भी मालूम करते 
जाते थे। हमें जो ज्ञात हुआ वह, स्थान-भेद से कुछ भिन्न होते हुए भी, साधारणतया यह था कि चीनी. 
किसान लालची और लुटेरे जमींदारों के भ्रत्याचारों से पीड़ित रहते थे। इन जमींदारों का प्रभाव 
स्थानीय शासकों पर इतना भ्रधिक था और बे स्वयं इतने #ंचे पदों पर प्रतिष्ठित रहते थे कि उनके 
विरुद्ध कोई याचना-प्रार्थना या अपील करने का फल प्राय: कुछ नहीं निकलता था। सम्भव है कि 
लोगों ने भ्रपनी भूत और वतंमान दशा में अन्तर की श्रत्यन्तता प्रकट करने के लिए कुछ श्रत्युक्ति 
भी की हो परन्तु उन्हें स्वयं उसका भान तक न हुआ हो । उदाहरणार्थ, जेचुआ॥न प्रान्‍्त की एक चुई 
(लगभग तहसील के समान शासन की एक इकाई ) अन्जेन में, एक सहकारिता-संस्था की युवती 
ग्रध्यक्षा ने हमारे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए हमें बतलाया कि उस गांव में यह भ्राम रिवाज था कि 
जो बहुएं विवाहित होकर आती थीं वे अपनी पहली रात जमींदारों के यहाँ बिताती थी । वहीं पर 
एक और स्त्री ने बतलाया कि मेरा पति अपने लगान का चौथाई भाग चुकाने में प्समर्थ था, केवल इस 
कारण मुझे एक सप्ताह तक एक बिल्कुल अ्रन्धेर-घुप्प तहखाने में कंद करके वहां मुझे दो-तीन फूट 
गहरे पानी में खड़ा रक्खा गया। उस पानी में मेरी ही तरह जमींदार के कोप का शिकार बने हुए 
ग्रन्य अ्रनेक व्यक्तियों की लाशें तर रही थीं । मेरे पीछे मेरे पति को लगान-वसूली के लिए तंग किया, 
सताया और मारा-पीटा जाता रहा। श्रन्त को वह बेचारा मर गए!। हमारे कहने पर हमें वह 
तहखाना दिखलाया गया तो हमारा ख्याल हुआ कि उस स्त्री ने वहां की अवस्थाओ्रों का वर्णन बहुत 
बढ़ा-चढ़ा कर किया था । हां, तहखाना वहां अवश्य विद्यमान था। इस प्रकार की बातों से हमारा 
विचार यह बना है कि देहातों की मुक्ति से पूर्व की दशाओं का सच्चा दिग्दशंन, पुरनने कागजात 
प्र एतद-विषयक प्रामाणिक पुस्तकों से ही हो सकता है । 


२. इस समय चीन की आबादी ५८ करोड़ ३० लाख है। ११ करोड़ परिवार ग्रर्थात्‌ सारी 
ग्रावादी के ५६.७ प्रतिशत लोग देहातों में रहते हें। १६१७-१८ में किए गए एक सर्वेक्षण के 
प्रनुसार खेती से अ्रपता निर्वाह करने वाले परिवारों की संख्या ६ करोड़ €० लाख और व्यक्तियों 
की संख्या ३४ करोड़ ५० लाख थी। यह १६२६ में भ्रन्दाजी गई जन-संख्या का ७१ प्रतिशत बेठता 
है। कुछ विद्वानों का विचार है कि मुक्ति से पूर्व खेती पर निर्वाह करने वालों का भ्रनुपात ७१ प्रतिशत 
से भी अधिक रहा होगा । इन सब मतों का सारांश यह है कि पहले के चीन में लगभग तीन-चौथाई 
लोगों का पेशा खेती ही था । 

३. 'मुक्ति' से पूर्व, काशतकारों या मालिक-किसानों के भ्रतिरिक्त, कितने लोग खेतों में मजदूरी 
करते थे, इसका कोई हिसाब नहीं मिलता । निःसंदेह सब प्रान्तों में ग्रवस्था एक-सी नहीं थी, परन्तु 
सब मिलाकर एस! प्रतीत होता है कि निरे खेत-मजदूरों का अनुपात देहाती श्राबादी में थोड़ा ही था । 
चुई तींग के समीप ५२५४ परिवारों का अ्रध्ययन करने से पता चला कि १३ वर्ष से ऊपर की आयु के 
१०८०३ पुरुषों में ९०११ भ्रथवा ८३ प्रतिशत तो किसान थे, और केवल १३६ ग्रथवा १.३ प्रतिशत 
मजदूर । एक भ्रन्य अध्ययन प्रो० बक ने, पूर्वी, मध्य और उत्तरी चीन के १७ विभिन्न भागों में स्थित 
२८६६ खेतों का किया था; उसके अनुसार, प्रति वर्ष मजदूरी के ही आसरे रहने वाले मजदूरों की 
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संख्या केवल ६६३, भ्रर्थात्‌ प्रति ४ १/२ खेतों के पीछे केवल १, निकलती थी। इन तथ्यों से एक 
परिणाम यह निकलता है कि चीन की भूमि-समस्या में, भारत के समान, बे-जमीन खेत-मजदूरों की 
कोई बड़ी उलझन नहीं थी। चीन की देहाती आबादी का नमूना ऐसा किसान था जिसके पास 
काइतकार की हैसियत से जमीन थी, वह बे-जमीन और निरा मजदूर नहीं था । 


४. काहतकारों की संख्या विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न थी। उत्तर में काइतपर जमीन देने 
का रिवाज इतना प्रचलित नहीं था जितना दक्षिण में, वहां (उत्तर में) दो-तिहाई से तीन-चौथाई 
तक किसान अपनी जमीन के मालिक भी झाप ही थे । दक्षिण में केवल काइ्त पर जमीन लेकर खेती 
करने वाले किसानों की संख्या बहुत बड़ी थी--बवान्तृग में ६६ प्रतिशत और हनान में ८० प्रतिशत । 
मोटे हिसाब से कह सकते हें कि कृषक वर्ग में आधे जमीन के मालिक थे और झ्रााधे काश्तकार (श्रर्थाते 
जमींदार की जमीन काइत पर लेकर खेती करने वाले ) । 


५. काइतकारों की दशा भी विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न थी । कुछ प्रान्तों में तो--उदाहरणार्थ 
चेकिआंग, ववान्तूंग और किआंगसू में--काइतकारों की भ्रधिकारों की जड़ जम गई जान पड़ती थी 
अर्थात्‌ वे जमीन पर काइत के अपने अधिकार का पटा वार वार नया करवा सकते थे । जब तक वे 
लगान देते रहते थे तब तक उन्हें बेदखल कोई नहीं कर सकता था। वे काइत का अपना अधिकार 
किराए पर दे सकते, बेच सकते और रहन भी रख सकते थे। दूसरी ओर, ऐसे काइतकार भी थे 
जिनकी काश्त की जमीन उनके पास मालिक की मरजी या जमींदार की खशी से ही रह सकती थी । 
वे उसे किसी ग्रन्य को नहीं दे सकते थे । कइयों को तो जमींदार की बेगार भी करनी पड़ती थी । 
काइतकारों और जमींदारों में झगड़े बहुधा होते रहते थे, और बहुत बार जमींदार जोर-जबरदस्ती 
भी करते थे । अधिकतर काश्तकारों की स्थिति इन दोनों के बीच की थी । 


६, असाधारण ऊंचे लगानों की वसूली तो एक नियम सा बन गया था। पैदावार का जो 
हिस्सा जमींदार, लगान के रूप में ले लेता था, वह प्राय: ५० प्रतिशत होता था, परन्तु कहीं कहीं उसका 
परिमाण ८० प्रतिशत तक पहुँच जाता था। १६३७ में चिश्रांग-काइ-दोक के शासन ने लगान का 
दर घटा कर सब स्थानों पर एक-सा, अर्थात्‌ ३७. ५ प्रतिशत, कर देने का यत्न किया था। परन्तु 
इसमें उसे सफलता नहीं हुई, क्योंकि एक तो तब अवस्थाएं अ्रस्थिर थीं और दूसरे शासन को 
प्रवृत्ति जमींदारों का पक्षपात करने की थी । 

७. भूमि का वंटवारा और खेतों के खण्ड-वण्ड हो जाने की प्रथा भी बहु-प्रचलित थी । चीनी 
किसान खेतों को खण्ड-खण्ड कर देने का यह कह कर समर्थन करता था कि जमीन की किस्म हर बीघा 
पीछे बदल जाती है। इसलिए प्रत्येक किसान को भली या बरी जमीन के लाभ हानि में भी बराबर 
का भाग मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसान को पथ चराने और ईंधन के लिए तो पहाड़ी 
और खेती के लिए हमवार जमीन मिलनी चाहिए । उनकी एक दलील यह भी थी कि भमि की किस्से 
बंट जाने पर वह सूखे या बाढ़ से हुई हानियों का सामना भ्रधिक भली प्रकार कर सकता है। १६३० 
में एक कानून जमीनों की चकबन्दी के लिए बनाया गया था, परन्तु उससे इस उद्देश्य की पूर्ति प्राय 
कुछ नहीं हुई दीखती । 


८. निम्न तालिका से ज्ञात होगा कि चीन में कितनी कितनी भूमि के मालिक किस किस प्रकार 
के व्यक्ति थे :-- 


समस्त किसान समस्त भमि में 


वर्ग परिवारों में इन प्रत्येक वर्ग के 
वर्गों का प्रति- स्वामित्व का 
शत प्रतिशत 
१. खेती न करने वाले जमींदार ., ; ह ३ २६ 
२. सम्पन्न किसान (खूब खाते-पीते ) ७ २७ 
३. मध्यम स्थिति के किसान (निर्वाह मात्र करने में सम ) द २२ २५ 


४. दरिंद्र किसान (स्वंदा ऋण-प्रस्त ) ह्प र्र 


'अटकन--नामन्‍+-ससफअममन्‍क कर * 





रे 


इससे प्रकट है कि किसानों में ६८ प्रतिशत की दशा दरिद्र थी, परन्तु वे मालिक केवल २२ 
प्रतिशत भूमि के थे। उनके, विपरित ज्मींदारों श्ौर सम्पन्न किसानों का भनुपात किसान आबादी 
में केवल १० प्रतिशत होते हुए भी वे स्वामी ५३ प्रतिशत भूमि के बने हुए थे । 


६. कृषि-तथा-व्यापार विभाग ने एक सर्वेक्षण किया था। उससे विदित हुआ था कि जिन 
४६० लाख खेतों का सर्वेक्षण किया गया था उनमें से--- 


३६ प्रतिशत का नाम १० *मऊ से कम 

२६ प्रतिशत का १० से २९ मऊ तक 

२४ प्रतिशत का ३० से ३९ मऊ तक 

१० प्रतिशत का ५० से ६९ मऊ तक न्‍ह 
झर ६ प्रतिशत का १०० मऊ अथवा इतने से भी ऊपर था । 


सारे 8 में खेतों का औसत नाप २४ मऊ भ्रर्थात्‌ ४ एकड़ से कुछ कम था। परन्तु विभिन्न 
प्रान्तों में खेतों का नाप भी विभिन्न था । 


१०. खेतों के इतना छोटा होने के कारण चीनी किसान को अ्रपनी जीविका उसी में घनी पैदा- 
वार करके कमानी पड़ती थी । कुछ लेखकों ने तो यहाँ तक लिखा है कि चीनी खेत एक प्रकार के 
बाग होते थे । 


जमीन का उपजाऊपन बनाये रखने पर बहुत जोर दिया जाता था, और इसलिए खेती एक 
प्रकार का चक्‍कर बांधकर की जाती थी, श्रर्थात्‌ जमीन से फसल लेते हुए जो कुछ प्राप्त होता था 
उसका बहुत-सा पोषक अंश खाद के रूप में वापिस जमीन में ही डाल दिया जाता था । चीनी किसान 
सब प्रकार की बेकार चीजों का खाद बना लेने की कला में परम प्रवीण है। परिस्थितिवश 
उसका सौभाग्य खुली जमीन में आराम से खेती करने का कभी नहीं हुआ, इस कारण उसे कुछ ऐसी 
सूझ-बुझ हो गयी है कि उसके पास जितनी जमीन हो उतनी से ही वह, भ्रपने अल्प साधनों में भरसक 
श्रम और निपुणता का पुट देकर, अधिकतम लाभ कमा लेता है । 


११. अन्दार्जा लगाया गया है कि खेती से जितनी पंदावार होती थी उसका लगभग ५३ 
प्रतिशत बेच दिया जाता था। इसमें कोई एक-तिहाई चावल, आ्राधा गेहूं, सेमों के बीज और मटर, 
दो-तिहाई जौ और तीन-चोथाई तिल तथा साग-सब्जी होते थे। रास्ते खराब और माल ढोने के 
साधन दकियानसी होने के कारण, वाजार में माल पहुंचाने का व्यय बहुत भारी बैठता था । हँगचाउ 
में जो चावल १० डालर को बिकता था वही उसी प्रदेश के पहाड़ी भागों में १५ डालर में मिलता था । 
जेचुआन में गेहूं, पूर्वी प्रान्तों के बाजार-दर से दसवें मृल्य पर, बिक जाने की बात सुनी जाती है। 


१२. फसल से पहले जब माल बाजार में कम होता था तब तो मूल्य बहुत बढ़ जाते, और फसल 
के बाद एकदम नीचे उतर आते थे । फसल के तुरन्त बाद बाजार भाव १० डालर प्रति पिकल (लग- 
भग ६२. ५ सेर) के आसपास रहता था। परन्तु वसन्‍्त ऋतु में यह २८ डालर तक जा पहुंचता 
था। इस प्रकार व्यापारी १८० प्रतिशत तक लाभ कमा लेते थे। होनान में उत्पन्न हुई और शांग- 
हाई के बाजार में बिकी मुंगफली के ३० सौदों की जांच करने से पता चला कि ग्राहक को जो मल्य 
देना पड़ा उसका केवल आधे से दो-तिहाई तक किसान के हाथ में पहुंचा । 


१३. मुक्ति से पूर्व के चीन में किसान को सब से बड़ी कठिनाई ऋण मिलने की थी। ऋण- 
प्राप्ति का सब से बड़ा सूत्र गांव का महाजन होता था, श्रौर वही बहुधा जमींदार भी होता था । 
ऋण देने वाली सहकारिता-संस्थाएं कम, छोटी और श्रसंगठित थीं । यद्यपि व्याज की अधिकतम 
.._ *१ मऊ»०, १६ एकड़ अथवा ३/४ बीघा से कुछ कम ये अंक टानी-लिखित लैण्ड ' से कुछ कम ये अंक टानी-लिखित लैण्ड एण्ड 
लेबर इन चायना भर्थात्‌ चीन की जमीन और मजदूर' पुस्तक में से लिए गए हैं । 


२२ 


कानूनी दर २० प्रतिशत थी, १२नन्‍्तु किसानों को ३० से ५० प्रतिशत तक व्याज निजी महाजनों को 
देना पड़ता था। इन परिस्थितियों के कारण किसाद को अपनी आ्राजीविका कमाने के लिए तन- 
तोड़ मिहनत करनी पड़ती थी । श्रनेक पुस्तकें उसकी दरिद्रता पर लिखी गई हें । इनमें दिखलाया 
गया है कि अधिकतर चीनी किसान भूख और नंग के दरवाजे पर खड़े रहते थे। श्रपनी भ्रत्यल्प श्राय 
के कारण किसान और उनके परिवार किसी प्रकार जीवित भर रह पाते थे । शीत काल में लोग 
गथाशक्ति घटिया और थोड़ा भोजन करके भी जान-मारी करते रहते थे । 


१४. भारतीय लोग स्वभावत: अपने यहां के किसानों की अवस्था की तुलना चीनी किसानों 
की अवस्था के साथ करना चाहेंगे। चीन में बिन-जमीन खेत-मजदूरों की समस्या नहीं थी, वरना 
झौर सब बातों में,---जमीन पटे पर उठाने की पद्धति, खेतों के परिमाण और क्रषि की श्रवस्थाश्रों 
ग्रादि में--वहां के किसानों की हम कर हमारे किसानों से मिलती-जुलती थी । भारत के 
कुछ भागों में तो किसानों की भ्रवस्था उससे बिल्कुल भिन्न नहीं जान पड़ती जिसका वर्णन ऊपर किया 
गया है। एक बड़ा अन्तर यह लगता है कि चीनी जमींदार क्योंकि सरकार का भी प्रतिनिधि था, 
इसलिए गांव में उसका अधिकार और नियन्त्रण बहुत अधिक चलता था। चीनी गांवों में कानून 
के शासन का अर्थ प्राय: कुछ नहीं था, वहां के किसान हमारे किसानों की श्रपेक्षा कहीं श्रधिक सताए 
और लूटे जाते थे । 

१५. १६११ की राज-क्ान्ति के पदचात्‌ चीन में मंच्‌ राजवंश का अ्रन्त हो गया था । उसके 
पश्चात्‌ १६४६९ में हुई मुक्ति! तक, चीन के शासन में अ्रस्थिरता रही । डा० सन-यात-सेन की 
क्रान्तिकारी हलचलों के कारण मंच्‌ राज-वंश का पतन तो हो गया, परन्तु उसके स्थान पर वह अपनी 
सत्ता हड़ नहीं कर सके और विभिन्न सेनापतियों के श्रापसी लड़ाई-झगड़ों में विभिन्न प्रान्तों पर उन्हीं 
का शासन जमता-उखड़ता रहा । १६२५ में डा० सन-यात-सेन का देहान्त हो गया । उससे कुछ 
ही वर्ष पूर्व उन्होंने घोषणा की थी कि चीनियों को सोवियत रूस के साथ मित्रता करके उससे सहायता 
लेनी चाहिए और चीन की आर्थिक प्रगति उन द्वारा निर्धारित तीन प्रसिद्ध सिद्धान्तों के आधार पर 
होनी चाहिए । उनके पश्चात्‌, उनके दल कुओ-मीन-तांग के नेता चिझ्आांग-काइ-शेक हो गए, १६४८ 
में वह भागकर तैवान (फारमोसा ) चले गए, परन्तु तब तक कुओ-मीन-तांग के नेता वही माने जाते 
रहे । चीन में कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना १६२१ में हुई। आरम्भ में तो कम्यनिस्टों की नीति 
कुओ-मीन-तांग के साथ मिल कर काम करने की रही, परन्तु १६२७ में, जब चियांग-काइ-शेक ने 

उन्हें समाप्त कर देने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया तब वे उससे सर्वथा पृथक हो गए । बहुत-सों को 
तो अपनी जान हथेली पर रख कर भागना पड़ा । एक या दो वर्ष, किसी प्रकार कठिनाई से, दक्षिण 
में ही बिताने के पदचात्‌ माओ-त्जे-तंग के नेतृत्व, में एक छोटी सी सेना, वर्ष-भर में ७००० मील की 
मजिल तय करके उत्तर-पश्चिम में येनान पहुंच गयी और उसने अपने डेरे वहीं जमा दिये । मार्ग में 
कुओमीन-तांग ने कई बार उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न किया, परन्तु वे उनके झ्राक्रमणों को निरन्तर 
विफल करते रहे। चिञ्रांग-क। इ-शेक का इरादा कम्यूनिस्टों की बची-खुची सेना को अन्त तक नष्ट कर 
डालने का रहा, परन्तु इसी बीच(१६३७में ) चीन पर जापानियों ने श्राक्रमण कर दिया और देश-भर 
में जापानियों का सामना मिलकर करने की पुकार उठने लगी । इसी कारण सीआंग की वह प्रसिद्ध 
घटना घटित हुई, जिसमें चिझ्आंग-काइ-शेक के ही एक सेनापति ने उसे गिरफ्तार कर लिय। और 
येनान-सरकार के प्रतिनिधि चाउ-एन-लाई के साथ समझौता करने को विवश किया । इसके पदचात्‌ 
बहुत समय तक चिझ्आंग-काइ-शेक की कुओ-मीन-तांग पार्टी और कम्थुनिस्टों में सन्धि रही और 
दोनों में मिल कर जापानियों का सामना करने का समझोता चलता रहा । परन्तु वस्तुत: दोनों एक 
थूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते रहे, श्रौर दोनों ने मिल कर जापानियों का सामना प्रभावशाली 
ढंग से नहीं किया । फल यह हुआ कि जापानियों ने चीन के बहुत बड़े भाग पर भ्रधिकार कर लिया 
झौर चिझआंग-काइ-शेक को अपनी राजधानी, पूर्व में नानकिंग से हटा कर, पद्चिम में चुंगकिंग ले 
जाने के लिए विवश होना पड़ा। इसी समय द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ गया और चिझ्रांग-काइ-शेक 
की सरकार को मित्र-राष्ट्रों की सहायता प्रचुर परिमाण में मिलने लगी। १६४४५ में जापानियों 
की हार और वापिसी के बाद चिझआ्आंग-काइ-शेक की सेना ने उत्तरी चीन के भी नाके के स्थानों पर 
अपना भ्रधिकार कर लिया । परन्तु वहां की किसान जनता चिझ्मांग-काइ-शेक के पक्ष में नहीं थी । 


र्‌रे 


इसके पदचात्‌ जो गृह-युद्ध हुआ उसमें कुओ-मीन-तांग की सेनाएं हारती चली गयीं और शीघ्र ही 
समस्त चीन पर कम्यूनिस्टों का अधिकार हो गया। चिझ्आांग-काइ-शेक को चीन की मुख्य भूमि से 
भाग कर फारमोसा म श्राश्नय लेना पड़ा । इस प्रकार सारे चीन पर कम्यूनिस्ट शासन हो गया । 
पहली नवम्बर १६४६ को कम्यूनिस्ट पार्टी के भ्रध्यक्ष माओ-त्से-तुंग ने पेकिंग में चीनी जनता का 
लोकतंत्री गणराज्य स्थापित हो जाने की घोषणा कर दी । 


भूमि सुधार 
१६. गणराज्य की स्थापना के तुरन्त पश्चात्‌ ही चीनकी कम्यूनिस्ट सरकार ने भूमि का वितरण, 

भ्रपनी घोषित नीति और लक्ष्य के अनुसार, आरम्भ कर दिया । उनके भूमि-सुधार का लक्ष्य यह था 
कि 'भूमि के स्वामित्व की उस प्रणाली का अन्त हो जाए जिसमें जागीरदा।र लोग किसानों का शोषण 
किया करते थे, और उसके स्थान पर किसानों के ही भूमि का स्वामी होने की प्रणाली चल पड़े, जिससे 
कि देहातों में उत्पादन की शक्तियां उन्मुक्त हो जाएं, और कृषि के उत्पादन का विकास होकर नए 
चीन में औद्योगिक उन्नति की नींव पड़ जाए । इससे स्पष्ट है कि भूमि का वितरण देहातों की उत्पादन- 
शक्ति बढ़ाने की दिशा में प्रथम चरण मात्र था । इसके पश्चात अन्य उपायों का भी भ्रवलम्बन किया 
जाने वाला था, जो इस नई उत्पादन-शक्ति का विकास करने में सहायक होते । इस शक्ति का 
विकास करने के लिए, भूमि के स्वामित्व की प्रणाली का नहीं, प्रत्युत भमि पर जागीरदारों के ऐसे 
स्वामित्व की प्रणाली का अन्त करना अ्रभीष्ट था जिसमें किसानों का शोषण किया जाया करता था । 
वस्तुत: भूमि-सुधार के कानून में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भूमि-सुधार के पश्चात्‌ जनता की 
सरकार भूमि के स्वामित्व के प्रमाणपत्र जारी करेगी भ्रौर भू-स्वामियों का यह भ्रधिकार मानेगी कि 
वे भूमि का प्रबन्ध, क्रय, विक्रय और उसे किराए पर उठा देना श्रादि स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकते हैं । 
ग्रौर जैसा कि हम झ्ागे बताएंगे, यह भ्रधिकार केवल कानून की किताब में नहीं लिखा रहा, इसका 
व्यवहार में भी प्रयोग किया गया । 

१७. भूमि-सुधार के कानून में, भूमि के प्रयोग की विधि और उससे उपलब्ध लाभों के भ्रनुसार, 
चार प्रकार के भू-स्वामी माने गए हैं :-- 

१. जमींदार 

२. सम्पन्न किसान 

३. मध्य-वित्त किसान श्रौर 

४. गरीब किसान । 


कौन व्यक्ति इनमें से किए वर्ग में श्राता है इस बात का निश्चय “ग्रामीण जनता की सरकार के 
नेतृत्व में, गांव के किसानों की सभा और गांव के प्रतिनिधियों का सम्मेलन करके, उसमें उस व्यक्ति 
के अपने अ्रन्दाजे और सार्वजनिक वाद-विवाद के पद्चात्‌, लोकतन्त्री निर्णय की विधि से किया 
जाएगा “ । जमीन के कानून में प्रत्येक व्यक्ति का वर्ग निश्चित करने के लिए बहुत-से नियम बना 
दिए गए थे । 

१८. जमीन के जागीरदारी शोषण की व्याख्या यह की गई थी कि कोई व्यक्ति स्वयं तो 
वास्तविक श्रम करता न हो और जमीन के लगान अथवा भ्रन्य व्यक्तियों के श्रम के रूप में उनसे 
लाभ कमाता हो । वास्तविक श्रम से अ्रभिप्राय यह है कि केवल ऊपरी श्रम न करके, उत्पादन के 
झमली कामों में एक नियत समय तक भाग लिया जाय। जमींदार और सम्पन्न किसान में ग्रन्तर 
इसी आधार पर किया गया था। जमींदार वह था जो श्रपना निर्वाह केवल शोषण के द्वारा करता 
था। सम्पन्न किसान वह था जो स्वयं वास्तविक श्रम तो करता था परन्तु जिसे अपने परिवार की 
भ्राय का २५ प्रतिशत से भ्रधिक शोषण द्वारा प्राप्त होता था। मध्य-वित्त किसान उसे माना गया 
था जो साधारणतया भ्रपनी जमीन का मालिक झाप ही था, उसमें खेती स्वयं करता था, श्रौर न प्रन्य 
किसी का श्रम खरीदता न अपना श्रम किसी को बेचता था। दूसरों की जमीन पर काइत करने वाले 
काइतकार भी इसी वर्ग में भरा जाते थे। गरीब किसान उसे माना गया था, जिसकी जमीन और आजार 
का घटिया होते थे, जिसे जमीन किराए पर लेती पड़ती भौर ध्रपनी मजदूरी भी बेचनी पड़ती 

| 
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१९. जमीदारों की तमाम' जमीन, बोझ ढोने वाले पशु, खेती के भ्रौजार, फालतू भ्रश्न और 
कालतू मकान जब्त करके, गरीब किसानों में बांट दिए गए थे। परन्तु जमींदांर को भी अपना निर्वाह 
बास्तविक श्रम द्वारा करने देने के लिए गरीब किसान के समान जमीन उसके पास रहने दी गई थी । 
भूमि-सुधार के आरम्भ में, सम्पन्न किसानों के साथ भी जमींदारों के समान ही व्यवहार किया गया 
था, और जिस जमीन में वे श्रपने वास्तविक श्रम द्वारा खेती नहीं कर रहे थे वह सब जब्त कर ली गयी 
थी। परन्तु पीछे जब नीति में परिवर्तन किया गया तब सम्पन्न किसानों के साथ नई श्रर्थ व्यवस्था 
में कुछ रियायतें कर दी गईं। केवल उसु सम्पन्न किसानों के साथ भ्रर्ध-जमींदारों का सा व्यवहार 
किया गया जिनकी शोषण द्वारा होने वाली आय अपनी खेती की श्राय से श्रधिक थी। उनकी फालतू 
जमीन जब्त कर ली गयी । मध्य-वित्त किसानों की जमीन को नहीं छेड़ा गया । 


परिणाम 


२०. हम यहां इन हक के विस्तार शौर भलाई-बुराई की चर्चा में पड़ना नहीं चाहते । 
इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि भूमि का वितरण एक नियमित व्यवस्था और शियांग (ग्राम-मण्डल ) 
की भ्राबादी के अनुसार कर दिया गया । पर वितरण करते हुए इस' बात का ध्यान रखा गया कि गांव 
में खेती का पेशा करने वाले प्रत्येक परिवार को भूमि' अवश्य मिल जाए। इस प्रकार किसान को 
जो भूमि' मिली, वह यदि उसके पास पहले से कुछ भूमि थी तो उसे मिला कर, वितरण से पहले की 
्रपेक्षा अच्छी श्र श्रधिक हो गई। इस प्रकार पुनवितरण के पश्चात्‌ गांव के सब परिवार भूमि 
के मालिक बन गए और साधारणतया गांव के किसी भी आ्रादमी के पास भ्रौसत खेत से दुगने की 
ग्रपेक्षा अधिक भूमि नहीं रही । इसका फल यह हुआ कि सम्पन्न, मध्य-वित्त और गरीब किसानों 
में भ्रन्तर घट गया । 


किसानों का पंचायत-राज 


२१. विभिन्न किसानों के वर्गों का निर्धारण किसानों की ही सभाझ्रों में किया गया और इस' 
पद्धति का नाम रखा गया 'लोकतनत्री श्रन्दाजा' । किसानों की सभाओ्रों का ग्राधार जो सिद्धांत था 
उसका नाम ही चीन में लोकतन्‍्त्री केन्द्रीकरण' है, भ्रर्थात्‌ व्यक्ति समूह के सामने, भ्रल्पमत बहुमत 
के सामने और निम्न संगठन उच्च संगठन के सामने गौण माने जाएं । 

२२. चीनियों का विचार था कि जब तक जागीरदारों का प्रभाव नष्ट नहीं कर दिया जाएगा 
तब तक किसानों की जागीरदारों से दब कर रहने की प्रवृत्ति और उनमें सूझ्ष-बूझ के भ्रभाव का अन्त 
भी नहीं होगा । इसके अतिरिक्त बहुत-से जमींदार भूतकाल में अनेक गम्भीर अपराध कर के भी 
ग्र-दण्डित रह गए थे। भूमि-सुधार लागू होने से पहले, किसानों की सभाएं कर के उनमें, जमींदार 
पर खुल्लमखुल्ला उसके पिछले अपराधों का अभियोग लगाया जाता था, और तब सारी सभा मिलकर 
अपने निर्णय की घोषणा करती थी। बहुधघा जो अभ्रधिक अपराधी होते थे उन्हें मृत्यु दण्ड दे दिया 
जाता था। अश्रधिकतर शियांगों (ग्राम-मण्डलों ) में शायद ऐसा ही हुआ । हमने चीनियों से इन 
भटनाओं के विषय में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि हम प्रत्येक जमींदार को नष्ट करना नहीं चाहते 
थे। इसके विपरीत, हमने बहुतसे जमींदारों को इतनी पर्याप्त भूमि दी कि वे वास्तविक श्रम करके 
दोष सब गरीब किसानों के समान, उससे अपना निर्वाह कर सकें । परन्तु जमींदारों को उनके पिछले 
अपराधों का दण्ड तो देना ही था। उनके साथ न्याय जनता की इच्छा के भ्ननुसार ही किया गया । 
जब हमने कहा कि सारी ही जनता जमींदारों के विरुद्ध भड़क जाए तो न्यायपूर्वक निर्णय करने में 
उसका सन्‍्तुलन स्थिर नहीं रह सकता, तब हमें बतलाया गया कि इन सब निर्णयों पर इसी प्रयोजन 
से बनाए हुए विशेष न्यायालयों में पुतविचार किया जाता था । 


२३. इस सम्बन्ध में दो बातों का जिक्र विशेष रूप से कर देना चाहिए। पहली यह कि भूमि- 

के सब काम किसान-पंचायतों द्वारा ही पूरे करवाए. जाते थे। कुछ विशेष किसान ऐसे थे 

हैं भूमि-सम्बन्धी कानूनों पर भ्रमल कराने की जिम्मेवारियां निभाने के लिए प्रशिक्षित कर लिया 
जाता था, स्वभावतः गांवों के भावी नेता उन्हीं में से तैयार हुए। भूमि-सुधार सम्बन्धी ता गीं पर 
झ्रमल कराते हुए उन्हें अनेक सम्मिलित कामों के लिए इकट्ठा होना ही पड़ता था । इससे में 
परस्पर-सहायक दलों और सहकारिता-संस्थाभों के विकास में सहायता भ्रवश्य मिली होगी । दूसरी 
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बात यह है कि काम करने की शेली इस प्रकार की थी कि किसानों को अनुभव हो जाए कि सब निर्णयों 
के लिए उत्तरदायी वे ही हें। किसान-पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध निःसंदेह श्रपील की जा सकती 
थी, परन्तु अपीलों का फँसला करते हुए पंचायतों को दलीलों द्वारा निश्चय करवा दिया जाता था कि 
उनसे भूल हो गई है । 

२४. बहुधा एक प्रश्न यह किया जाता है कि चीनियों ने भूमि का वितरण क्‍या जान-बूझ्कर 
अधिकतम लोगों में किया था, जिससे कि प्रत्येक परिवार इतनी थोड़ी थोड़ी भूमि का स्वामी बने कि 
भविष्य में सहकारिता के आधार पर काम करने के लिए आपसे आप अ्रनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न 
हो जाएं, अ्रथवा भूमि-सुधार का कानून बनाते हुए उन्होंने पहले से ही यह ध्यान में रख लिया था 
कि हमें अ्रपना भावी भौमिक विकास परस्पर-सहायक दलों श्रौर सहकारिता-संगठनों द्वारा करना 
है । इस प्रशइन का कोई निश्चित उत्तर देना कुछ कठिन है। इतना तो राष्ट्रपति माउ के १६९४० तक 
लिखे हुए लेखों से भी पता चलता है कि उनको दृष्टि कृषि की एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था पर थी 
जिसमें अ्रन्ततोगत्वा व्यक्तियों,ी निजी खेती का सर्वथा श्रन्त हो जाना था। यह बात तकके-संगत भी 
नहीं जान पड़ती कि भूमि के इतने व्यापक वितरण का कार्यक्रम भूमि के भावी पुनर्गठन का कोई भी 
विचार किए बिना, अ्रकस्मात्‌ और स्वथा स्वतन्त्र रूप में आरम्भ कर दिया गया होगा। परन्तु 
इतना अ्रवश्य जान पड़ता है कि पार्टी और सरकार के विचार, भावी भूमि-संगठन तथा प्रबन्ध के 
विषय में, चाहे जो रहे हों, श्रारम्भिक कार्रवाइयों का प्रयोजन किसानों को जमीन का ऐसा पूरा पूरा 
मालिक बना देने का था कि उसे अपनी जमीन पटे पर उठा देने आदि की और बेच डालने की तक की 
पर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाए। चीनी कारंवाइयों का बड़ा गुण यही दिखलाई पड़ता है। यद्यणि 
उनका प्रत्येक पग, घटनाओं की विशिष्ट शंखला की एक कड़ी थी, परन्तु वह पृथक रूप से अपने 
आप में इतना पूर्ण था कि वह देखने में निरी कड़ी नहीं लगता था । 

२५. यहां हमें भूमि के व्यापक वितरण के कारण उत्पन्न हुई एक श्रन्य समस्या की भी चर्चा 
कर देनी चाहिए। भमि-सुधारों के तुरन्त पश्चात्‌ कुछ गरीब किसानों ने भ्रपनी जमीनें बेचना शुरू 
कर दिया और सम्पन्न किसानों में भ्रपने गरीब पड़ौसियों की जमीनें खरीदकर सम्पन्नतर बन जाने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी । दिसम्बर १६४५४ में, होपेइ प्रान्त के पाउतिग शासन-प्रदेश की ११ चुइयों 
(लगभग तहसील के समान शासन की इकाइयों ) में कुछ आंकड़े एकत्र किए गए थे । उनसे पता चलता 
है कि १९४६ में ४३,८६० मउ (१ मउ--०. १६ एकड़) और १६५ में १ लाख १५ हजार १८८ 
मउ जमीन बेची शौर खरीदी गई थी । परन्तु जब सहकारिता से खेती करने का आन्दोलन आरम्भ 
किया गया तब परिस्थिति में परिवर्तन होने लगा। १६४५२ में उक्त संख्या घटकर ६१,४२० और 
१९५३ में ७८,४५० रह गई। १६५४ में यह २६,२४५ और १६५४५ में ५,२६० मउ थी। १६५५ 
में किरीन प्रान्त की फ्रगु चुई के तीन ग्रामों में एकत्रित तथ्यों से पता चला कि ७ किसान परिवारों 
ने १६५ मउ जमीन बेची थी । १६४५१ में इन्हीं ग्रामों के £ परिवारों ने २१० मउ जमीन बेची थी । 
परन्तु १६५३ में सहकारिता की खेती का चलन फैल जाने पर कोई जमीन बेची और खरीदी नहीं गई । 
आज भी चीनी कानून के अनुसार तो, यदि किसान किसी उन्नत सहकारिता-संस्था का सदस्य न हो 
तो उसे जमीन बेचने का अधिकार है, परन्तु व्यवहार में इस भ्रधिकार का प्रयोग करने से उसे निरु- 


त्साहित किया जाता रहता है । 


परस्पर-सहायक दल 

२६. भूमि-वितरण के पश्चात्‌ कृषि का पुनर्गठन करने के लिए पहला कदम यह उठाया गया 
कि स्थायी और श्रस्थायी परस्पर-सहायक दलों का संगठन किया गया । हमें बतलाया गया कि भूमि- 
सुधार लागू कर देने के बाद जो स्थिति हो गई थी उसमें उपस्थित हुई समस्याओं का समाधान परस्पर- 
सहायक दलों के द्वारा ही हो सकता था। जमींदारों के फालतू श्रनाज, मकान, पशु और श्रौजार 
जब्त करके गरीब किसानों में बांट देने से, चालू पूंजी का प्रबन्ध करने की समस्या का केवल आंशिक 
हल हो सकता था। इसका वास्तविक हल परस्पर-सहायक दलों के द्वारा ही बा किया जा सका । 
हमने बहुतेरा प्रयत्न किया कि हम किसी परस्पर-सहायक दल को काम करते देखें, परन्तु हमें जवाब 
दिया गया कि भझब तो एक भी ऐसा दल शेष नहीं रहा, उन सब को उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाओं 
में परिणत किया जा चुका है। इस कारण हम काम करते हुए एक भी परस्पर-सहायक दल को नहीं 
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देख सके । य॑ दल जब विद्यमान थे तब इनकी कार्य-प्रणाली कुछ इस प्रकार थी। बिना-जमीन के 
या जमीन-वाले कुछ परिवार मिलकर, अपने श्रमद्वारा एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक 
परस्पर सहायक दल में संगठित हो जाते थे। दल के जिन सदस्य-परिवारों के पास फालतू पशु या 
श्रौजार होते थे भौर जिन्हें उनकी चालू फसल में जरूरत नहीं होती थी, वे उन्हें दल को उधार दे 
देते थे । दल का प्रत्येक सदस्य पशुओं, शौजारों भ्रथवा अपने हाथ-पांव द्वारा जितना काम करता था, 
उतने के लिए उसे अंक दे दिए जाते थे। हाथ-पांव के, भ्ौजारों के, भौर पशुओरों के काम के लिए, 
और काम के प्रकार झौर परिमाण के लिए भी, विभिन्न भ्रंक मिलते थे । जिस किसी के खेत में जिस 
दिन परस्पर-सहायक-दल काम करता था, वह व्यक्ति उस दिन उन कागजों पर हस्ताक्षर कर देता 
था जिनमें प्रत्येक व्यक्ति के भ्रंक, उसके काम के भ्रनुसार लिखे रहते थे । फसल के पच्चात्‌ पैदावार 
की बिक्री हो जाने पर, श्रंकों की परिचियों का हिसाब लगाया जाता था और प्रत्येक व्यक्ति को उसके 
कमाए हुए प्रंकों का मूल्य नकद या माल के रूप में दे दिया जाता था। हम जितनी भी सहकारिता- 
संस्थाओं में गए उन सब में हमें बतलाया गया कि मिल-जुलकर काम करने से खेती सुधर जाती थी, 
झौर इस प्रकार परस्पर-सहायक दल उत्पादन की वृद्धि करने में बहुत सहायक सिद्ध हुए थे। उनके 
द्वारा खेतों की जुताई अच्छी होती थी, पशुओं का उपयोग मितव्ययता से होता था, श्रौर जिन अच्छे 
झौजारों का प्रयोग प्रत्येक किसान स्वयं नहीं कर सकता था उनका भी लाभ सब के लिए सुलभ हो 
जाता था। खांस खास काम खास खास आदमी करते थे, श्रौर जो काम जल्दी करने की जरूरत होती 
थी उसे दल जल्दी कर देता था । इस प्रकार खेती का सब काम फुर्ती से और समय पर हो जाते थे । 
फल यह होता था कि पैदावार बढ़ जाती थी । परस्पर-सहायक दलों के कारण, माल की ढुलाई और 
सरकारी कामों के लिए श्रमिकों की संगठित उपलब्धि आदि अनेक सम्बद्ध सेवाश्रों का विकास भी, 
श्राप से आप हो गया । 


कृषि-सहकारिता-संस्थाओं का विकास 
२७. परस्पर-सहायक-दलों के कृषि-सहकारिता संस्थाझरं में परिणत होने का क्रम कुछ मन्दा 
रहा। यह बात निम्न तारिका से प्रकट हो जाएगी : 


परस्पर सहायक दलों सहकारिता-संस्थाओं 
की संख्या (फसली की संख्या 
झ्रारसालभर का, दाना) आराम्भक उच्चत 
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कोष्ठों में दिए गए अंक बतलाते हैं कि कितने देहाती घर दल या संस्था में सम्मिलित हो 
गए थे । 


पा संख्याभों में उन्नत सहकारिता संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, उनकी पृथक्‌ गणना उपलब्ध 
। 


२७ _ 
प्रतीत होता है कि १६५३ में लोगों में सहकारिता से काम करने की प्रवृत्ति सुस्त पड़ गईं थी, 
झौर १६५४ झौर १९५४ में पार्टी को यह प्रवृत्ति पुनः: जागृति करने के लिए प्रयत्न करना पड़ा । 
कई स्थानों पर सहकारिता-संस्थाप्रों का काम इतना खराब था कि उन्हें तोड़ देना पड़ा | अन्य कई 
जगह उनका काम बन्द हो गया था। इन कारणों से पार्टी की राज्य-परिषद्‌ और केन्द्रीय-समिति को 
अपने कार्यक्रम की पूति में सावधानतापूर्वक और सोच-समझ कर आगे बढ़ने का रुख अ्रपनाना पड़ा । 
१६५४ में राज्य-परिषद्‌ ने आदेश दिया कि नई नई संस्थाएं बनाते और उनकी संख्या बढ़ाते 
जाने के स्थान पर अधिक ध्यान विद्यमान संस्थाओं को दृढ़ करने पर दिया जाए। बीच बीच में 
सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के उपाय भी किए जाते थे। इतने पर भी १६५४५ के मध्य 
में जाकर इस आन्दोलन में गतिरोध सा हो गया था। और पार्टी के नेताओं में श्रागे प्रगति और 
विकास करने की नीति पर मतभेद होता प्रतीत होने लगा था। तब राष्ट्रपति माउ ने दो महीने 
तक देहातों का दौरा करके स्वयं स्थिति का अ्रध्ययन किया । उनका मत यह हुआ कि जनता तो 
आगे बढ़ने को तैयार है परन्तु नेता झिजक रहे हें । उन्होंने सब काम झपाटे से सहकारिता के आधार 
पर करने की सिफारिश की, और अगले ६ महीनों में ही श्रर्थात्‌ १६५५ के श्रन्त तक शभ्रधिकतर 
किसान सहकारिता-संस्थाओं में सम्मिलित हो गए । 


२८. हमें बतलाया गया कि सहकारिता से कृषि करने के जो लाभ होते हैं, उनमें, फसलों को 
योजना-पूवेक बोया जा सकना, जो जमीन जिस फसल के लायक हो उसमें उसी का बोया जाना: 
स्थायी सुधार के लिए व्यवस्था का अधिक सुगमता से हो सकना, श्रमिकों से भ्रधिक भली प्रकार 
बांट कर काम लिया जा सकना, और खेती की हदबन्दी खतम हो जाने के कारण खेती की जमीन 
का बढ़ जाना आदि मुख्य है। परस्पर-सहायक दलों के स्थान पर सहकारिता संस्थाएं संगठित करने 
के लाभ भी हमें प्राय: यही बतालाए जाते थे। परस्पर-सहायक दलों की प्रणाली का एक बड़ा दोष ' 
यह था कि जमीन के मालिकों और दल के सदस्यों में बार-बार स्वार्थ-संघर्ष हो जाता था, 
विशेषतः जब काम थोड़े समय में करना पड़ता था । 


उन्नत सहकारिता-संस्थाएं 


२६. अगला कदम आरम्भिक सहकारिता-संस्थाओं को उन्नत सहकारिता-संस्थाओं में 
परिणत करने का था । यहां इन दोनों में भ्रन्तर को समझ लेना चाहिए। आरभम्भिक संस्था में लाभ 
का बंटवारा, श्रम श्रौर भूमि-स्वामित्व, दोनों के श्रनुसार होता है। पहले प्रत्येक सदस्य को जमीन 
की मालिकी का लाभ बांटा जाता है, वह उसे जमीन की पैदावार के एक निश्चित भाग के रूप में 
भी दिया जा सकता है और उत्पादन का व्यय घटाने के पदचात्‌ बचे हुए अंश के निश्चित अ्रनुपात के 
रूप में भी । पैदावार का शेष भाग सब लोगों में उनके श्रम के अनुसार बांट दिया जाता है। इस 
प्रकार लाभ का बंटवारा, श्रम और भूमि के स्वामित्व दोनों के अनुसार होता है । उन्नत सहकारिता- 
संस्था में भूमि के स्वामित्व के कारण कोई लाभ नहीं मिलता, लाभ का वितरण केवल श्रम के अनुसार 
होता है। चीनियों ने हमें समझाया कि भूमि पर व्यक्तियों का स्वामित्व भ्रभी तक माना जाने के 
कारण, आरम्भिक सहकारिता-संस्थाओं में, सम्मिलित प्रबन्ध के लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाते । 
व्यक्ति भूमि का ऐसा सुधार नहीं होने देना चाहता जो सारी संस्था के लिए लाभदायक होते हुए भी, 
उसकी अपनी भूमि के विपरीत पड़ता हो । जब तक भूमि पर व्यक्तियों का स्वामित्व माना जाता 
रहेगा तब तक श्रम का फल उसी हिसाब से कम मिल सकेगा और फलत: उसे करने की प्रेरणा कम 
होगी। श्रम के लाभ की श्रपेक्षा भू-स्वामित्व का लाभ क्‍योंकि सदा कम दिया जाता था और भू- 
स्वामियों के विभिन्न वर्गों में अंतर भी क्योंकि थोड़ा ही रह गया था (यह भ्रन्तर १ और २ के श्रनुपात 
से भ्रधिक नहीं था), इसलिए आरम्भिक संस्थाओं को उन्नत संस्थाओ्रों में परिणत करना विशेष 
कठिन नहीं पड़ा । जिस समय कृषि-सहकारिता संस्थाओं का यह परिवर्तत चल रहा था उस समय 
चीन में समाजवादी परिवर्तन की एक लहर सी झा गयी थी। उसका प्रभाव देश की अर्थ-व्यवस्था 
के भ्रन्य भी वई क्षेत्रों पर पड़ा। बहुत से निजी कारबार सरकारी कारबारों में परिवर्तित हो गए । 
इससे उन्नत सहकारिता-संस्थाओ्रों की उन्नति में भी बड़ी सहायता मिली । 


२८ 


सहकारिता-संस्थाएं क्‍यों बनीं ? 

३०. यहां स्वभावतः प्रइन होता है कि चीनियों ने कृषि-सहकारिता-संस्थाएं बनाने क। निश्चय 
क्या सोच कर किया? उनका मुख्य विचार क्‍या यह था कि भूमि के निजी स्वामित्व की समाप्ति 
कर के समाजवाद की ओर प्रगति की जाए, और इस प्रकार किसान को नगर के श्रमिक के समान 
ऊचा उठाकर श्रमिक-कृषक मेत्री को दृढ़ कर दिया जाए ? अ्रथवा वे यह समझते थे कि जमीन के 
छोटे छोटे टुकड़ों में अलग-भ्रलग खेती करना भसम्भव है ? भ्रथवा उन्होंने यह सोचा कि सहकारिता- 
संस्थाएं बना देने पर शासन का काम सुगम हो जाएगा, जमीन की करोड़ों इकाइयों के साथ भुगतने 
के स्थान पर केवल कुछ लाख से निबटना पड़ेगा, और इसके अ्रतिरिक्त, उत्पादन में वृद्धि, श्रधिक 
रोजगार, स्थानीय बचत का अन्त और लोगों को भूमि-सुधार के लिए तैयार कर सकने झ्ादि के 
लाभ तो होंगे ही ? इसका उत्तर यह है कि जहां तक बुद्धिशाली और विचारशील लोगों का सम्बन्ध 
है वहां तक तो यह सभी कुछ था, परन्तु उन्होंने कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जो आन्दोलन चलाया 
झौर प्रच।र किया उसकी आदर्श-सम्बन्धी बातों से साधारण जनता भी इतनी प्रभावित हो गई कि 
उनके प्रयत्नों के फल बहुत शी क्र निकल झाये । साधारणतया तो यह बात प्राय: प्रत्येक सहकारिता- 
संस्था के सम्बन्ध में सत्य ठहरती है कि वह परस्पर-सहायक दल की स्थिति से बढ़ती-बढ़ती, भ्रारम्भिक 
सहकारिता-संस्था की मंजिल से गुजर कर ही, उन्नत संस्था की भ्रन्तिम स्थिति तक पहुंची, परन्तु इसका 
ग्रभिप्राय यह कदापि नहीं है कि प्रत्येक स्थिति में वह इतनी देर तक रही कि किसान उसके लाभ 
भलीभांति समझ गए और अगला कदम उठाने की रोचने लगे । परस्पर-सहायक दलों वाली स्थिति 
केवल दो या तीन वर्ष तक रही थी, और १६५२ से १६४५४ तक प्राय: पचास प्रतिशत किसान उनमें 
सम्मिलित हो गए थे। परन्तु आगे की मंजिलें बहुत जल्दी जल्दी तय होती चली गईं और कहीं कहीं 
तो थे सब एक ही फसली बरस में पार हो गई । सहकारिता-संस्थाओं के विकास का अध्ययन करने से 
पता चलता है कि बहुत-से किसान मध्यवर्ती स्थितियों में से गजरे बिना ही सीधे किसी श्रारम्भिक 
सहकारिता-संस्था के सदस्य बन गए थे, और जब आरम्भिक संस्था उससे उच्चतर संस्था में परिणत 

तब प्राय: उसका विस्तार इतना अधिक हो गया कि आस-पास के सभी किसान, इस प्रकार के 

गरी भी भेद के बिना उसमें सम्मिलित हो गए कि वे स्वतन्त्र किसान थे, या परस्पर-सहायक दल या 
आरम्भिक सहकारिता-संस्था के सदस्य । जिस बात पर हम जोर देना चाहते हें वह यह है कि श्रपनी 
आखिरी मंजिल में, सहकारिता-संस्थाओ्ों का संगठन लोकप्रिय जन-आन्दोलनों भ्रथवा बाढ के चढ़ाव 
के समान, इतने वेग से आगे बढ़ा कि मानो कि सारा देश किसी विचार से एकदम प्रभावित हो गया 
हो । इस आन्दोलन के आदरशे-सम्बन्धी पहलू का महत्व इसी कारण इतना श्रधिक है कि सहकारिता 
के जिन भौतिक लाभों की चर्चा हम ऊपर कर आए हैं उनके अतिरिक्त इसक। एक बड़ा लाभ यह हुआा 
कि राष्ट्र के प्रधान प्रधान साधनों का वितरण न्यायपूर्वक समानता से हो गया, किसानों की विशाल 
संख्या को अभ्रवसरों से समान लाभ उठाने की सुविधा मिल गई और उनके लिए समृद्धि का एक नया 
मार्ग खुल गया । 


चौथा अध्याय 


सहकारिता संस्थाओ्रों का संगठन और प्रबन्ध 


पिछले पअ्रध्याय में उत्पादकों की सहकारिता संस्थाओं के इतिहास और क्रमिक विकास 
की चर्चा हो चकी है। इस ग्रध्याय में हमार; विचार यह बतलाने का है कि चीनियों ने जो दस लाख 
सहकारिता-संस्थाएं बनाइ हैं, उनका संचालन, संगठन और प्रबन्ध वे किस प्रकार करते हें। चीनी 
जन-तन्त्र के संविधान में, किसानों के अ्रधिकारों के प्रकरण में, आठवें अनच्छेद में कहा गया हैं :--- 


भूमि और उत्पादन के अन्य साधनों पर किसानों के स्वामित्व के अधिकार की रक्षा 
सरकार करेगी। सरकार किसानों को ब्यक्तिश: उत्पादन बढ़ाने का मार्ग बतलाएगी, उस. 
पर चलने में उनकी सहायता करेगी, और उन्हें माल खरीदने, बेचने व ऋण लेने के लिये 
उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाएं संगठित करने को प्रोत्साहित करेगी । 
सहकारिता-संस्थाश्रों के विषय में, संविधान के सातवें अनुच्छेद में कहा गया है :-- 
“अर्थ-व्यवस्था का सहकारिता-विभाग दो प्रकार का होगा--समाजवादी औझौर 
अधंसमाजवादी । समाजवादी सहकारिता-संस्थाओं में तो श्रमिक जनता सम्पत्ति की 
स्वामी सामहिक रूप से होगी, और अर्धंसमाजवादी संस्थाओ्रों में कुछ सामूहिक रूप से और 
कुछ व्यक्तिश: । श्रमिक जनता का अधे-सामहिक स्वामित्व केवल परिवतेन-काल में रहेगा, 
जिससे कि उतने समय में हरेक किसान, हरेक दस्तकार और श्रमिक-वर्ग का अन्य प्रत्येक 
व्यक्ति, श्रमिक जनता के भावी सामहिक स्वामित्व के लिये अपने आपको तैयार तथा संगठित 
कर ले। 
“सरकार सहकारिता-संस्थाओं की सम्पत्ति की तो रक्षा करेगी ही, ग्रथ-व्यवस्था 
के सहकारिता-विभाग को विकसित करने के लिये प्रोत्साहन मार्ग प्रदशन और सहायता 
देने के कार्य भी करेगी । उसका विचार है कि व्यक्तियों की खेती और व्यक्तियों की दस्तकारी 
हे रूपान्तर करने का सर्वत्कृष्ठ साधन, उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाओ्ं का संगठन करना 
है 
कृृषि-उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाएं संगठित करने की जिम्मेवारी प्रान्त, चर (लगभग 
तहसील के समान शासन की इकाई ) और शियांग (ग्राम-मण्डल) की सरकारों पर भी डाली गई 
है। इस प्रसंग में स्थानीय जन-कांग्रेसों के आ्राधार-भत कानन के ग्नच्छेद २७ और २८ को उद्धत 
कर देना उचित होगा :-- 


ग्रनच्छेद २७--- चुई के स्तर अथवा उससे ऊपर की जन-परिषदें, अपने अपने 
शासन-क्षेत्र में, निम्न कतंव्यों का पालन और अधिकारों का प्रयोग करेंगी--- 
खेती और दस्तकारोी में उत्पादन का मार्ग प्रद्शित करना और इन दोनों में परस्पर 
सहायता और सहकारिता का विकास करना । ” 
अनच्छेद २८--- शियांग और नगर, शियांग की जन-परिपषदों के ग्रधीन रह कर श्रपन 
अपने शासन-दक्षेत्र में निम्न कतेव्यों का पालन और अधिकारों का प्रयोग करेंगे --- 
खेती और दस्तकारी में उत्पादन का मार्गं-प्रदशित करना और इन दोनों में तथा ग्रन्य 
आशिक कार्यों में परस्पर-सहायता और सहकारिता का विकास करना । 
शियांग, शासन की निम्नतम इकाई है और कुछ प्राकृतिक और शासनिक ग्रामों से मिलकर 
बनती है। चीन में लगभग २ लाख शियांग हैं। यों तो शियांगों का परिमाण विभिन्न प्रदेशों में 
विभिन्न होता है, १२न्तु औसत शियांस की श्राबादी लगभग २५०० होती है । 


२६ 


शासन का संगठन 


२. राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता-संस्थाप्रों को टैकनिकल सलाह देने, मार्ग दिखलाने भ्ौर 
अन्य प्रकार सहायता देने का काम, कृषि-मंत्रालय करता है। इस प्रयोजन के लिए उसका एक पथक्‌ 
सहकारिता-कार्यालय है। उसके चार विभाग हैं :--- 

(१) सामान्य-समस्या-विभाग--इसका वास्ता व्यक्तियों के प्रशिक्षण, गणना 
श्रौर शिकायतों के साथ रहता है। 

(२) हिसाब-किताब और बहि-खाता रखने का विभाग। 

(३) श्रम-विभाग--यह मजदूरी देने की विधियों श्नौर श्रमिकों के संगठन का 
भ्ध्ययन करने का --'काम के पैमाने” नियत करने का--काम करता है। (देखिये पैरा 

सं० ११)। 

(४) उत्पादन-संचालन-विभाग--कृषि और पशुपालन की टेक्निकल समस्याएं 
हल करता है। ' 


प्रान्तों की राजधानियों में भी कृषि-विभाग के कुछ कर्मचारी, उत्पादकों की सहकारिता- 
संस्थाओं की सहायता करने के लिए रहते हें। इसी प्रकार, चुइयों (लगभग तहसील के समकक्ष 
शासन की इकाइयों) में भी एक-सहकारिता-विभाग पृथक होता है। यें सब विभाग एक दूसरे से 
स्वंथा अ्रसम्बद्ध नहीं रहते । इनकी सहायता, कृषि, पशु-पालन, वन और जल-रक्षा विभागों के 
विशेषज्ञ और टेक्निकल कमंचारी भी, करते रहते हैँ । वस्तुतः प्रान्तों और चुइयों की सरकारों का 
समस्त गठन मिलकर, सहकारिता-संस्थाप्रों का काम चलाने और उनकी कठिनाइयां हल करने का 
प्रयत्न करता रहता है। उदाहरणार्थ, लियाउनींग प्रान्त में सरकार नवीन क्ृषि-विधियों का प्रचार 
करने के २६० केन्द्र चला रही है। ४० थाने जल भ्रौर भूमि की रक्षा के ५० केन्द्र पशुओं के क्रृत्रिम 
यर्भाधान के, २०० चिकित्सालय पशुझ्रों की चिकित्सा के, १२ केन्द्र बीज-वितरण के और ४० नमूने 
के खेत बढ़िया बीज तैयार करने के लिये हैं। इनमें से प्रत्येक का, सहकारिता-संस्थाओं के साथ, 
या तो सीधा ही और या क्रषि विधि-प्रचारक केन्द्रों की मारफत, निकट सम्पर्क रहत। है । 


३. प्रयोग केन्द्र खेती आदि के जो अनुसन्धान करते हैं उनके परिणामों की परीक्षा करने के 
लिये, वे अपने प्रतिनिधि. सहकारिता-संस्थाओं में भेजते रहते हैं । कृषि-कालिज भी अपने विद्याथियीं 
को, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए, १३ से २५ सप्ताह तक के लिए, कृषि उत्पादकों की 
सहकारिता-संस्थाश्रों में भेजते रहते हैं । कृृषि-उत्पादकों की सहकारिता-संस्थात्रों का प्रबन्ध करने 
झौर हिसाब-किताब रखने की विधियों के सम्बन्ध में, कृषि-कालिज़ों के उपाध्याय भी प्रयोग तथा 
अनुसन्धान करते रहते हैं। चुई और शियांग सरकारों का एक प्रधान कार्य, सहकारिताश्रों की कार्ये- 
क्षमता में वृद्धि करना और उनकी कठिनाइयां हल करना भी है। इस लिये वे सहकारिताश्रों के 
प्रतिनिधियों को निमन्त्रित करती रहती और उनके साथ उन कठिनाइयों की चर्चा करती रहती 
हैं, जिनके कारण उत्पादन में बाधा पड़ती है। 


रजिस्ट्री (पंजीकरण ) 

४. यद्यपि चोन में कृषि उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाञ्नरों की संख्या १० लाख क्रय तथा 
विक्रय करने वालियों की ३० हजार, ऋण देने वालियों की ११० हजार, ओर दस्तका र-सहका रिताश्रों 
की ११ लाख है, फिर भी वहां सहकारिता-संस्थाञ्रों की रजिस्ट्री और संचालन करने के लिए कोई 
पृथक सहकारिता-संस्था-कानून नहीं है। १६९५२ से १९५४ तक क्ृषि-सहकारिता-संस्थाएं चुई 
सरकार भर कम्यूनिस्ट पार्टी की सहायता से भ्पने नियम ग्राप ही बनाती रहीं । 


इन तीन वर्षों में जो अ्रनुभव हुआ उसका ध्यानपूर्वक भ्रध्ययन करके, आरम्भिक सहकारिता- 
संस्थाओं के लिए नियमावली का एक नमूना तैयार किया गया। उसमें परिवर्तन, परिवर्धन और 
परिक्रमण की खासी गूंजायश रक्‍्खी गई थी। राष्ट्रीय जन-काँग्रेस (चीन की संसद्‌) ने उस पर 
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विचार करके १७ मार्च १६५६ को उसे स्वीकृत कर लिय।। समुन्नत सहकारिता-संस्थाओ्रों के लिये 
भी संसद ने ३० जून १६५६ को नियमावली का एक नमूना स्वीकृत कर लिया। श्रब सहकारिताएं 
प्रपने जो उपनियम बनाती हैं, वे नमूने की इन दोनों नियमावालियों के ही भ्राधार पर बनाती हैं। 
भारत के रजिस्ट्रार श्रॉफ को आपरेटिव सोसायटीज” जैसा कोई भ्रधिकारी, चीन की प्रान्तिक 
सरकारों में नहीं होता।। कृषि उत्पादक सहकारिताओं की रजिस्ट्री चुई सरकार में होती है, परन्तु 
चीनी लोग इसे एक निरा ज़ाब्ता समझते हें, वे इसे श्रधिक महत्व की कारंवाई नहीं मानते । फिर 
भी रजिस्ट्री का यह लाभ तो होता ही है कि सरकार सहकारिताझों से संख्या सम्बन्धी तथा श्रन्य 
प्रकार की जानकारी एकत्र कर सकती है, और सहकारिताश्रों को कृषि-बेंक, चुई-सरकार, ऋण- 
दाता संस्था और क्रय-विक्रय संस्था आदि से श्र।थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का 
ग्रधिकार हो जाता है। 


सदस्यता 


५. नमने की नियमावली में लिखा है कि जो किसान सहकारिताओं के सदस्य न हों उनके 
साथ बर्ताव करते हुए सहकारित,ञ्रों को किसी भी प्रकार के दबाव से काम नहीं लेना चाहिए, 
प्रत्युत उन्हें समझाना-बुझाना और उनके सामने ऐसा उदाहरण उपस्थित करना चाहिये कि वे यह 
अनुभव कर लें कि सहकारिता-संस्था का सदस्य बनने से उन्हें हानि के स्थान पर लाभ ही अभ्रधिक 
होगा। १६ वर्ष का हो जाने पर प्रत्येक किसान---स्त्री हो चाहे पुरुष---सहकारिता-संस्था का सदस्य 
बन सकता है। जो बड़े, निबेल, भ्रनाथ या विधवा हों वे भी यदि सहायक काम कर सकें तो सहकारिता 
में खपाए जा सकते हें। श्रारम्भिक सहकारिता-संस्थाएं भ्रा रम्भ में भूत-पूर्व जमींदारी अ्रथवा सम्पन्न 
किसानों को सदस्य नहीं बनातीं, परन्तु सहकारिता-संस्था के श्रच्छी तरह जम जाने पर और शियांग 
तथा चुई के तीन-चौथाई किसानों के उसका सदस्य बन चुकने पर, उक्त दोनों वर्गों के व्यक्तियों 
को भी सदस्य बनाया जा सकता है। उन्नत सहकारिताओं में, भतपूर्व जमींदारों, सम्पन्न किसानों 
झ्रौर क्रान्ति-विरोधियों को, नियमित सदस्य के स्थान पर उम्मीदवार सदस्य बनाने की परम्परा 
आरम्भ की गई हें। उम्मीदवार सदस्यों को, भ्रन्य सब अधिकार तो साधारण सदस्यों के समान ही 
होते हें, परन्तु उन्हें प्रबन्धकारिणी समिति भ्रथव। निरीक्षक समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता । 
उक्त तीनों वर्गों के जो व्यक्ति उम्मीदवार-सदस्य तक नहीं बनाए ज! सकते उन्हें भी सहकारिता 
के काम में इस आशा से भाग लेने दिया जाता है कि वे सुधर कर, समाज के उपयोगी और कर्म 
सदस्य बन जायेगे। लियाउनींग प्रान्त की वूसान साग-सब्जी-सहकारिता में हमने २६ उम्मीदवार- 
सदस्य देखे थे। उनके अतिरिक्त ७ सदस्य श्रपना सुधार कर रहे थे । 


६. क्ृषि-उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाएं संगिठत करने कः प्रयोजन यह है क्रि जिस ज़मीन 
को पहले अ्केले-अरकेले किसान जोत रहे थे उसे इकट्ठा करके, उसमें योजना-तथा-मितव्ययता-पूर्वक 
खेती की जा सके। जे. सहकारिताएं अ्रपने सदस्यों के पास, ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े, निजी 
खेती करने के लिए भी, रहने देती हैं । इन टुकड़ों का नाप यह देखकर तय किया जाता है कि परिवार 
में सब कितने आदमी हें और कितनी ज़मीन बांटने के लिये उपलब्ध है। परन्तु सब मिलाकर, गांव 
की औसत जमीन के ५ प्रतिशत से अधिक ज़मीन सदस्यों के पास नहीं रहने ॥ जाती। लियाउनींग 
प्रान्त में इन _कड़ों का नाप लगभग १२० से १५० वर्गं-गज़ तक है। 


भूमि का लाभांश 


७. आरम्भिक सहकारिता संस्थाओ्रों में, संस्था के सदस्य श्रपनी भूमि के स्वामी स्वयं रह सकते 
हैं, भर संस्था उन्हें उनकी भूमि के परिमाण और प्रकार के अनुसार, एक उपयुक्त राशि भूमि के 
किराए अथवा लाभांश के रूप में देती रहती है। भूमि का लाभांश निश्चित करते हुए मुख्य विचार यह 
रक़खा जाता हैं कि सहकारिता के सदस्यों को आय धानतया अपने श्रम के कारण होनी चाहिए, 
केवल भूमि के स्वामित्व के कारण नहीं । _ स कारण, भूमि के लाभांश के रूप में वितरित र।शि का 
परिमाण, श्रमिकों के पारिश्रमिक के रूप में वितरित राशि के परिमाण से, कम रहना चा।हये, भर क 
नहीं । यह नियम इसलिये रखा गया है कि सदस्यों को सहकारिता के काम में सक्रिय भाग लेते रहने 
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के लिए उत्साह होता रहे । इसके भ्रतिरिक्त, सहकारिता-संस्था की झ्ारम्भिक भ्रवस्था में भूमिका 
लाभांश पति न्यून भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाभांश उचित दिया जाएगा तो भ्रच्छी झ्रथवा बड़ी 
भूमियों के स्वामी भी सहकारिता का सदस्य बनने के लिये झ्राकृष्ट होंगे। इससे उन सदस्यों को 
भी उचित झाय हो जाएगी जो भूमि के स्वामी तो हैँ, परन्तु श्रमिकों की कभी के कारण उसका पूरा लाभ 
नहीं उठा सकते । 


८. लाभांश का निर्णय सहकारिता-संस्था परस्पर वाद-विवाद के पश्चात्‌ करती है। इसका 
रूप साधारणतया यह रहता है कि लाभ १६५२ में समाप्त हुए तीन वर्षों की औसत झाय का इतने 
प्रतिशत है। इस प्रकार, लाभांश को एक स्तर पर स्थिर कर दिया जाता है। साथ ही, लाभांश 
को बार बार बदलने या घटाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जात;, इससे भूमि के स्वमियोंको 
कुछ समय तक झाय की एक नियत राशि मिलते रहने का निश्चय हो जाता है और उन्हें प्रतिश्चय 
की अवस्था में नहीं रहना पड़ता । अभ्रतिरिक्त उपज के कारण जो भ्रतिरिक्त आय होती है उसका 
उपयोग प्राय: श्रमिकों को श्रम का पुरस्कार देने और सुरक्षित तथा सम्मिलित सम्पत्ति की 
बुद्धि करने में किया जाता है। लियाउनींग प्रान्त की सहकारिताशरों ने श्रौसत श्राय का ३० प्रतिशत 
भूमि के लाभांश के रूप में बांटा था। ज़ेचुआन प्रान्त में इस लाभांश का परिमाण ४४५ प्रतिशत, और 
शांगहाई के उपनगरों में कपास की खेती में ४० प्रतिशत तथा साग-सब्जी की खेती में ३० प्रतिशत था । 
सरकार को जमीन की जो मालगजारी (चीन में इसे कृषि-कर कहते हे ) देनी पड़ती है उसकी 
ज़िम्मेवारी भूमि के मालिक पर रहती है। यह औसत उपज का १४५ से २३ प्रतिशत तक होती है। 
इस प्रकार, मालगुजारी चुकाने के पशचात, भूमि का शुद्ध लाभांश, समस्त उपज का १० से २५ प्रतिशत 
हा रह जाता है। ज्यों ज्यों उपज बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों इस प्रतिशत में कमी होती जाती 

। 

९. नमूने की नियमावली में यह भी लिखा हे कि जिन प्रदेशों में खेती की भूमि श्रति दुर्लभ 
हो और इस कारण जहां ज़मीन पर आबादी का दबाव भारी हो, वहां सहकारिता-संस्थाएं भूमि का 
लाभांद ५० प्रतिशत तक बांट सकती हैं, शेप ५० प्रतिशत को वे खेती की मजदूरी करने वालों में 
बांट देंगी । इस अनुपात पर भ्रमल करना हो तो पहले प्रान्तिक सरकार की अनुमति लेनी पड़ती 
है। जिन प्रदेशों में उपज बहुत घटती-बढ़ती रहती है उनमें समस्त उत्पादन का एक निश्चित प्रतिगत 
भूमि के लाभांश के रूप में दिया ज। सकता है। सदस्यों की जिस पड़ती भमि को, सहकारिता-मंस्था 
ने, उनकी अनुमति से तोड़ कर खेती के योग्य बनाया हो, उस पर आरम्भ के दो तीन वर्ष तक कोई, 
लाभांश नहीं दिया जाता । परन्तु यदि पड़ती भूमि, सहकारिता-संस्था संगठित होने से पहले ही 
परस्पर-सहायक बलों द्वारा खेती के योग्य बनाई जा चुकी हो, तो उन दलों के जो सदस्य सहकारिताश्रों 
में सम्मिलित नहीं होते उनकी उचित क्षति-पूति कर दी जाती है। सदस्यों के स्वामित्व की भूमि 
में कुएं, तालाब, नालियां आर बांध आदि सिचाई के जो साधन होते है उन्हें भी सहकारिता-संस्थाएं 
प्राय: भूमि के साथ ही ले लेती हें। यदि ये साधन भमि पर बहुत सभय मे विद्यमान हों श्रौर इनके 
कारण हुई अधिक उपज भूमि के ऊंचे लाभांग द्वारा भी प्रकट होती हों तो सहकारिता-संस्थाएं इनके 
मालिकों को कोई विशेष क्षति-पूर्ति नहीं देतीं। इसके विपरीत, यदि सहकारिता-संस्था इन साधनों 
का 3पयोग अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के लिये करे तो मालिक को मुनासिब मुआवजा दे दिया जाता 
है, परन्तु वह तीन से पांच वर्ष तक की अवधि में किश्तों में बांट कर दिया जाता है । 


उत्पादन के अन्य साधनों का एकत्रीकरण 


१० भूमि के अतिरिक्त, उत्पादन के अन्य भी जो साधन सदस्यों के पास होते हैं उन्हें, 
सहकारिता-मय प्रबन्ध के लाभ उठाने के लिये, एकत्र कर लिया जाता है। इनमें घोड़े, खच्चर, गधे 
तथा बैल झ्ादि पशु और हल रहट, हवाई चक्की, पम्प तथा गाड़ियां भ्रादि खेती के बड़े शौजार शामिल 
हैं। दरात और खुरपे आरादि छोटे औजारों पर सहकारिता-संस्थाएं श्रधिकार नहीं करतीं । इन्हें 
सदस्य स्वयं रखते और इनकी मरम्मत भी स्वयं ही करते या करवाते हैं। पशुझ्रों, बड़े औजारों और 
ढुलाई के बड़े साथनों को सहकारिता-संस्था स्थानीय मूल्य पर खरीद लेतो है, परन्तु मूल्य ३ से ५ 
तक किश्तों में चुकाती है। किश्तों पर सूद के प्रइन का निर्णय, सहकारिता-संस्था मालिक के साथ 
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जातचीत करके कर लेती है। परन्तु पशझों श्रौर बड़े श्रौजारों का मूल्य निश्चित करना सरल नहीं 
होता। कभी कभी सहकारिता-संस्थाओं के पुरस्कर्ता प्रथवा संगठन-कर्ता उनका मूल्य इतना कम 
लगाते हैं कि उससे बहुत अभ्रसन्‍्तोष फैल जाता है, यहां तक कि पशुझों की उपेक्षा की जाने लगती है 
और उन्हें मार तक डाला जाता है। इसलिये, सदस्यों में एकता रखने की दृष्टि से उचित मूल्य लगाना 
और मुनासिब मुआवजा देना, श्रति महत्वपूर्ण कांम माने जाते हें। बाग, चाय के खेत झौर शहतूत 
के पेड़ आदि जिन सम्पत्तियों को ठीक अवस्था में रखने के लिए नियमित काम करना आवश्यक होता 
है उसे सहकारिता-संस्थाएं उचित मुल्य देकर लेती हैं। चीड़ भर दयार भ्रादि जिन वृक्षों से शहतीर 
तैयार होते है और जिनकी सार-सम्भाल के लिये बहुत श्रम नहीं करना पड़ता भ्रथवा जिनसे लाभ 
भपेक्षाकृत अधिक होता है उनके जंगलों को भी सहकारिता-संस्थाएं श्रपनी सम्पत्ति में सम्मिलित 
कर लेती है, और उनका प्रबन्ध करने से सहकारिता को जो आ्राय होती है उसे वे श्रपना व्यय काट कर 
उनके मालिकों को दे देती हैं। नए लगाए हुये पौधों के मालिक यदि यह मान जाए कि हम इनका 
मूल्य इनके ढ्वारा होने वाली आय में से ले लेंगे तो सहकारिता संस्थाएं उन्हें भी भ्रंपनी सम्पत्ति में 


सम्मिलित कर लेती हैं ! 
मुल्यांकन की विधि-'काम के पैमाने" 


११. सहकारिता-संस्थाओं का संगठन हो चुकने के पर्चात्‌ उन्हें दो कठिन समस्याझों का 
सामना करना पड़ता है। पहली तो यह कि खेती क॑ तथा दूसरे कामों का मूल्यांकन किस प्रकार 
किया जाए और दूसरी यह कि प्रत्येक काम का उचित पारिश्रमिक कैसे दिया जाए। कार्य की कुशलता 
और कार्यकर्ताश्नरों की योग्यता में श्रन्‍्तर होता ही है और इसलिये उसका ध्यान रखना ही पड़ता 
है। पारिश्रमिक देने की कोई उपयुक्त पद्धति न हो तो योग्य और भ्रयोग्य कार्य कर्ताशों की पारस्परिक 
ईर्ष्या के कारण अच्छी भली संस्था भी नष्ट हो सकती है। चीनी लोगों ने महत्व के सब कामों का 
मूल्यांकन करने के लिए बहुत-से पैमाने निश्चित करके, इन कठिनाइयों को बहुत-कुछ कम कर लिया 
है। ये पैमाने निश्चित करते हुए, काम करने वाले की सामथ्यं, उसकी योग्यता, जमीन की किस्म 
तथा नाप, उसके पशुझों, औजारों, ऋतु की अवस्थाओं, काम के घटिय। अ्रथवा बढ़ियापन और उसके 
परिमाण आदि अनेक बातों का ध्यान रक्खा जाता है। लियाउनींग प्रान्त में हम ने जो सहकारिता 
संस्थाएं देखीं उन सब के काम के पमाने अपने अपने और अलग झलग 4। हमें बतलाया गया था 
कि सहकारिता-संस्था, पहले कुछेक अ्रछे किसान समझे जाने वाले कार्यकर्ताओं को चुनकर, उनसे. 
“काम के पैमाने” नियत करने को कहती है। उनके सुझावों पर कार्यकारिणी-समिति विचार करती 
है, परन्तु अन्तिम कोई निर्णय करने से पहले उन्हें, अ्मली खेती की परिस्थितियों में परखकर देखा 
जाता है कि सुझाए गए पैमाने खरे और व्यवहार भी हैं या नहीं। यह परीक्षा इस प्रकार की जाती 
है कि किसी श्रौसत कार्यकर्ता को कोई खास काम करने के लिए कहा जाता है, और यदि वह उस काम 
को नियत समय के भीतर कर लेता है तो सुझाया हुआ पैमाना ठीक माना ज।ता और अपना लिया 
जाता है। 

१२. इन पमानों के कुछ उदाहरण दे देना मनोरंजक रहेगा.। कियांगसू प्रान्त में लिएन-मीन 
सहकारिता-पंस्था को तिल बोने के लिए ज़मीन तैयार करानी थी। पहली जुताई ५ इंच गहरी 
करवाई गई और उसका “पैमाला'” एक एकड़ रमखा गया। दूसरी जुताई ४ इंच गहरी करनी थी 
और उसका पैमान। १-१/३ एकड़ रक्खा गया । इसके अतिरिक्त एक शर्त यह रक्ली गई कि यदि हल- , 
वाहा पहली जुताई बड़े बेल से करेगा तो उसे १ एकड़ के स्थान पर १-१/६ एकड़ जोतना पड़ेगा, झौर 
यदि वह जुताई छोटे बैल से करेगा तो उसका काम दो-तिहाई एकड़ जोत लेने पर ही पूरा हुआ मान 

लिया जाएगा। जिन खेतों से धान की दो फसलें ली जाती थीं उनके लिए निम्नलिखित “पंमाने” 
'नियत किए गए थे :-- 

जुताई--यदि हल दो फालों का और ४ इंच गहरी जुताई करने वाला हो तो ३ मऊ 
(लगभग झाधा एकड़ ) ; 

पौध को स्थानानतरित करना--१/६ एकड़ अथवा १ मउ; 

धान उठा कर ले जाना--२/५ एकड़ । 
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इसी प्रकार, खाद की ढुलाई करने, फसल काटने झौर खेती के अन्य कामों के लिए भी काम 
के पैमाने नियत कर दिए गए हैं। प्रत्येक महत्व की फसल के लिये काम के पैमाने पृथक पृथक 
नियत किए जाते हैं। इस कारण सहकारित/-संस्थाओ्रों में “काम के पैमानों” की संख्या सैकड़ों तक 
पहुंच जाती है। वृसान (लियाउनिंग प्रान्त) में साग-सव्जी का रोज़गार करने वाली एक सहकारिता- 
संस्था ४० सब्जियों की खेती करती थी, उसके “काम के पैमाने” लगभग एक हजार थे। काम का 
मल्यांकन करने और उसका पारिश्रमिक चुकाने में सुविधा के लिए, “काम के पैमानों” को भी वर्गों 
में बांट दिया जाता है, और इन वर्गों का निश्चय करते हुए काम के प्रकार और ऋतु की 
ग्रवस्था भ्रादि का ध्यान रख्खा जाता है। लिएनमीन संस्या में हमने निम्नलिखित वर्ग देखें थे :--- 


बे पारिश्रमिक का दर वर्गीकरण का शभ्राधार 


१ भज़दूरी की १२ इकाइयां अथवा १९२ श्रम- कार्य की भीड़ के दिनों में किया 
वस । हुआ कुशलता का अ्रथवा भारी 
काम अथवा ऐसा काम जो उत्पा-- 

दन के लिए महत्वपूर्ण हो। 


२ मज़दूरी की ११ इकाइयां भ्रथवा १ ' १ श्रम- कार्य की अधिकता के दिनों में 
दिवस । किया हुआझा अधे-कुशलता का 
मन अथवा भारी काम । 


३ मज़दूरी की १० इकाइयां अथवा १“ ० श्रम- कार्य की ढ़ील के दिनों में किया 
दिवस । हुआ कुशलता का श्रथवा भारी 

काम प्रथवा कार्य की भीड़ के 

दिनों में किया हुआ साधारण 


काम । 
४  मज़दूरी की € इकाइयां भ्रथवा ० "€ श्रम- काम की ढील के दिनों में किया 
दिवस । हुआ साधारण काम श्रथवा काम 
की भीड़ के दिनों में किया हुग्रा 
हल्का काम । 


५ मज़दूरी की ८ इकाइयां अथवा ०८ श्रम- काम की ढील के दिनों में किया 
दिवस । हुआ हल्का काम। 


साधारण श्रम-दिवस को १० इकाइयों में विभकत कर दिया जाता है, और यह मानकर चला जाता 
है कि संस्था का जो सदस्य दिन में १० घंटे काम करेगा वह प्रति-घंटा मज़दूरीकी एक इकाई के 
हिसाब से कमाई कर लेगा। बीज बोना कुशलता का काम समझा जाता श्रौर उसे वर्ग १ में रकक्‍्खा 
जाता है। बीज बोने की तुलना में हल वाहना वे ३ का काम है। इसलिये जो श्रादमी बीज बोने 
का काम करेगा वह हल वाहने वाले की श्रपेक्षा २० प्रतिशत अधिक कमाई कर लेगा। इसी प्रकार, 
पौध को स्थानान्तरित करने वाले को भी अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलता है। इसके विपरीत, नलाई 
करना काम की भीड़ के दिनों में भी हल्का काम माना जाता है श्रौर उसे वर्ग ४ में रक्‍्खा गया है, 
फलत: नलाई करने वाले की मज़दूरी, बीज बोने वाले की मज़दूरी का ७५ प्रतिशंत ही बेठती है। 
नियत पैमाने से भ्रधिक काम कर लेने वाले को यथोचित प्रस्कार दिया जाता है। उदाहरणार्य 
हल चलाने का “'पैमाना” एक दिन में १ १/३ एकड़ है, भ्रब यदि कोई व्यक्ति दिन भर में १ २/३. 
एकड़ जोत ले और उसका काम सनन्‍्तोषजनक हो तो उसे मज़दूरी की भ्रतिरिक्त इकाइयों का 
झ्रधि कारी ठहराया जाएगा भर उसे पारिश्रमिक तदनुस।र ही दिया जाएगा। 


देश 


१३. साधारणतया किसान सूरज-निकले से सूरज-छिपे तक काम करते हैं। जाड़ों में: 
दिन कुछ छोटा हो ज।ता है, विशेषतः लियाउनींग प्रान्त में । दूसरी ओर, गरमिथों में दिन बढ़ जाता 
है। इस कारण, जाड़ों में कोई भी मज़दूर गरमियों की अपेक्षा थोड़ी खाद एकत्र कर सकता है। 
इसलिये जाड़ों में खाद इकट्ठी करने का ' पैमाना” उसी हिसाब से बदल दिया जाता है और उन दिनों 
श्रमिकों को गरमियों के पारिश्रमिक का ७० प्रतिशत ही मिलता. है। चीनी सहकारिता-संस्थाश्रों. 
का अ्रनुभव है कि जुआर के खेत में घास-फ्स सोयाबीन के खेत की भ्रपेक्षा श्रधिक पंदा होता है । 
इसलिये, “नलाई का पैमाना” नियत करते हुए जुआर के खेत का क्षेत्रफल छोटा श्रौर सोयाबीन के 
खेत का बड़ा रक्खा गया है। कभी कभी एक ही फसल के लिए नियत “पैमाना” भी, परिस्थितियों 
में परिवर्तन के कारण, परिवर्तित कर देना पड़ता है। यदि बरसात बहुत होगी तो खेत में घास-फूल 
बहुत पैदा होने की सम्भावना रहेगी, और तब साधारण बरसात के श्राधार पर नियत किए गए पैमाने 
को बदल देना पड़ेगा । 8 | की किस्म के कारण भी काम के परिमाण में ग्रन्तर पड़ जाता है।. 
लियाउनिंग प्रान्त में खेती के लिए धोड़ों, खच्चरों और गधों का प्रयोग किया जाता है। इसलिये. 
विभिन्न पशुझों की विभिन्न सामर्थ्य का विचार करके उन द्वारा किए हुए काम के पैमाने भी विभिन्न: 
रक्‍खे गए हैं। निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी :-+- 


काम पशु काम का पैमाना 
लोहे की एक फाली वाले हलसे घोड़ा--बढ़िया पशु . ४: एकड़ 
ज़मीन वाहना। 
लोहे की एक फाली वाले हल से खच्चर--बीच का पशु « ७/८५ एकड़ 
जमीन वाहना। 
लोहे की एक फाली वाले हल से गधा--घटिया पशु . , ३४ एकड़ 
ज़मीन वाहना । 








“काम का पैमाना ” नियत करते हुये यह ध्यान भी रखना पड़ता है कि वह न तो बहुत नीचा हो और 
न बहुत उंचा। वरना, बहुत नीचा होने पर तो प्राय: सभी सदस्य बिना किसी विशेष परिश्रम के 
उससे भ्रागे बढ़ जाया करेंगे, और बहुत ऊंचा होने पर कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकेगा। आरम्भ 
आरम्भ में यदि सहकारिता-संस्था काम के पैमाने निश्चित न कर पावे तो मज़दूरियां एक नियत 
दर से दे दी जाती हूँ, परन्तु काम का मूल्यांकन ऊपर बतलाई हुई परिस्थितियों के भ्रनुसार घटा- 
बढ़ाकर किया जाता है। जब ऐसा करना पड़ता है तब प्रत्येक सदस्य की कार्य-कुशलता और कार्य- 
सामथ्ये के भ्रनसार उसके लिए मज़दूरी की इकाइयों की एक संख्या नियत कर दी जाती है। परन्तु 
पारिश्रमिक देते हू यह भी ध्यान रक्‍्खा जाता है कि काम वस्तुतः कितना हुआ। व्यवहार में. 
यह पद्धति सफल सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि इसमें वस्तुत: किए हुये काम का मूल्यांकन ठीक ठीक नहीं हो: 
पाता और व्यय प्रनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। इसलिए सहकारिता-संस्थाएं यत्न यही करती हैं 
कि काम के पैमाने” यथाजह्षीक्र निश्चित कर लें। हमने जो १९ सहकारिता-संस्थाएं देखीं उनमें से 
की एक ऐसी थी जो तब तक अपने “काम के पैमाने” तय नहीं कर पाई थी, और एक के “पैमाने” 
बटिपूर्ण थे। 


 हकेपन 


कार्य का वितरण---दल और टोलियां 


१४, एक और कठिन काम सदस्यों में कार्य के वितरण और उनके कामका ठीक ठीक हिसाब 
लगाने का है। चीनी सहकारिताएं, भ्रपना सारा समय निरीक्षण करने में ही लगाने वाले पृथक 
निरीक्षक नहीं रखतीं, क्योंकि एक तो निरीक्षण और शारीरिक श्रम के कामों को पृथक कर देने 
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से व्यय बहुत होता है, और दूसरे वैसा करना समाजवाद विरोध भी है। चीनियों ने श्रम-विभाजन 
की एक नई प्रणाली चलाई है, और वे धीरे धीरे उत्पादन का उत्तरदायित्व व्यक्तियों के स्थान पर 
टोलियों पर डालने की परम्परा का सूत्रपात कर रहे हैं। प्रत्येक सहकारिता श्रपने सदस्यों को उत्पा- 
दक-दलों में विभक्‍त कर देती है, और ये दल ही श्रम-संगठन की आधारभूत इकाई का काम देते हैं। 
यदि आवश्यकता हो तो इन उत्पादक-दलों को भी कई छोटी-छोटी उत्पादक-टोलियों में बांट दिया 
जाता है। वैसा करने के दो लाभ होते हें। एक तो वे काम को समझ अधिक श्रच्छी प्रकार लेती 
हैं और दूसरे उनका निरीक्षण अधिक सुगमता-पूर्वक किया जा सकता है। दल के नेता की नियुक्ति 
यद्यपि दल के सदस्यों की सलाह से कार्यकारिणी-समिति करती है, परन्तु दल के काम के लिये उत्तर- 
दायी वही होता है। टोली के नेता का चुनाव, टोली के सदस्यों की सलाह से, दल का नेता करता है । 
यद्यपि आरम्भ में दलों का संगठन कोई विशेष काम करने अथवा केवल एक मौसम के लिये किया 
जाता था, परन्तु भ्रब वे स्थायी रूप से संगठित कर दिए जाते हें। स्थायी दलों को खेती के लिए 
एक क्षेत्र सपुर्दे करके आवश्यक पशु और औजार दे दिए जाते है, उन पशुओं आदि की सार-सम्भाल 
करने, उत्पादन का कार्येक्रम बनाने तथा उसे सन्‍्तोषजनक रीति से पूरा करने श्रादि के सब काम वह 
दल स्वयं करता है, और इस प्रकार उस क्षेत्र में भ्रच्छा उत्पादन करके दिखलाने के लिये उत्तरदायी 
भी वही हो जाता है। दल के सब सदस्यों में ठीक प्रकार कार्य का विभाजन हो गया या नहीं, और 
जढ़ों, निर्बलों और भ्रपाहिजों को भी स्वयं श्रम करके कुछ कमाने का भ्रवसर मिला या नहीं, यह देखने 
का काम दल के नेता का है। दिन समाप्त होने पर दल या टोली का नेता, प्रत्येक सदस्य के काम 
का हिसाब लगाकर, नियत पैमाने के अनुसार, उसकी मजदूरी की इकाइयों का लेखा “तैयार कर देता 
है। यदि काम के पैमाने निश्चित न किए जा चुके हों तो मजदूरों की इकाइयों का निर्णय. परस्पर 
जा द्वारा किया जाता है और वैसा करते हुये काम के प्रकार और परिमाण का भी ध्यान रबखा 
जाता है ! 


१५. दल के नेता या उपनेता को भी, खेती के काम की नियत न्यूनतम मात्रा, स्वयं करनी 
चड़ती है। परन्तु वह जो समय अन्य सदस्यों के काम का निरीक्षण करने में लगाता है उसके लिए 
उसे मजदूरी की अ्रतिरिक्त इकाइयां दे दी जाती हैं । उदाहरणार्थ, वूसान की सहकारिता में वर्ष 
में ,्रोसतन २१० दिन काम होता था, इनमें से कम से कम १४०दिन दल के नेता को स्वयं भी काम करना 
पड़ता था। ७० दिन की अथवा सारे समय के एक-तिहाई की मजदूरी उसे निरीक्षण करने के परि- 
श्रमिक के रूप में अ्रतिरिक्त दी जाती थी। 


दलों के सदस्यों का चुनाव 


१६. यद्यपि इसके लिए कोई लगे-बन्धे नियम नहीं हैं, तथापि दलों का संगठन साधारणतया 
इस प्रकार किया जाता है कि वे सब, श्रम करने की सामथ्थ्यं, सदस्यों की कार्य-कुशलता और नेताश्रों 
की योग्यत्ञा की दृष्टि से, लगभग बराबर रहें और वे नियमपूर्वक काम में लगे रहें | सदस्यों को दलों में 
बांटते हुए यह ध्यान भी रक्‍्खा जाता है कि उनके घर और काम के स्थान की दूरी बहुत अ्रधिक 
नहो। यदि शगअन्य सब बातें बराबर हों तो सदस्यों को श्रपना दल बदल लेने की छट॑ मिल जाती है। 
उदाहरणार्थ, वसान की साग-सब्जी सहकारिता के सब सदस्य ४६८ थे श्रौर वे लगभग १००-१००७० 
सदस्यों के पांच दलों में बंटे हुए थे । प्रत्येक दल भी २०-२०, २५-२५ व्यक्तियों की टोलियों में 
विभकत कर दिया गया था । एक और सहकारिता सुख-मार्ग ” की सदस्य-संख्या ६८५ घर थी । 
उन सबको विभिन्न सदस्य-संख्या के १७ दलों में बांटा हुआ था, परन्तु प्रत्येक दल में एक नेता और 
एक उपनेत्री अवश्य थे। ग्रौसत दल की सदस्य-संख्या तो ६० से ६७ तक घरों की थी, 
बरन्तु बड़े दलों में €२तकघरथें। सबसे छोटे दल में केवल २३ घर थे। यह अर-समान विभाजन 
कई कारणों से करना पडा था। एक तो यह सहकारिता-संस्था बहुत बड़ी थ्री, दूसरे इसे १६ ग्रामों 
को १६ आरम्भिक सहकारिता-संस्थाओं को मिलाकर बनाया गया था, और तीसरे कार्य-कर्ताश्रों 
के घरों तथा काम के स्थानों की दूरी का ध्यान रखना पड़ा था। इस प्रकार के कई कारणों से 
प्राय: एक घर के सब व्यक्तियों को एक ही दल में रक्‍्खा/ जाता है। एक तीसरी संस्था 'मित्र- 
सहकारिता” के सदस्यों की संख्या १६४७ थी, वह १२ दलों और ३६ टोलियों में बंटी हुई थी । 
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सात दल फलों की तथा तीन अ्रनाज की खेती का एक पशु-पालन का और बारहवां दल अन्य सम्बद्ध 
व्यवसायों का काम करते थे। इन दलों की सदस्य-संख्या १२० से २१० तक और टोलियों की १५ 
से २० तक थी । 'सुख-मार्ग / सहकारिता के दल तो स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर बनाये गये 
थे, परन्तु “मित्र-सहकारिता ” में १४ दल केवल स्त्रियों ही स्त्रियों के थे । कियांगसू प्रान्त की 
लिएनमीन सहकारिता ने, अपने सदस्यों को दलों और टोलियों में न बांटकर, ५०-५० सदस्यों की 
२७ समान इकाइयां बना देना पसन्द किया था। 


कार्य के वितरण द्वारा परिणाम की 'गारण्टी' 


१७. चीन की सहकारिता-संस्थाएं, कामके वितरण और निश्चित उत्तरदायित्व में मेल मिलाने 
का यत्न कर रही हैं। वे इस प्रणाली को लम्बी मियाद का ठेका कहती हैं। इसके ग्नुसार, प्रत्येक 
उत्पादक दल अ्रपनी सहकारिता को गारण्टी दे देता है कि वह प्रति एकड़ में इतना उत्पादन ग्रवश्य 
करके दिखलायगा । दूसरी ओर, सहकारिता की प्रबन्धक-समिति जिम्मा लेती है कि वह उत्पादन' 
के साधन ट्टने नहीं देगी। पदावार की गारण्टी करते समय ही, दल उसकी पूर्ति के लिये आवश्यक 
व्यय और श्रमिकों की संख्या का अन्दाजा लगा लेता है। जो दल उत्पादन की नियत मात्रा से आगे 
बढ़ जाते हैं उन्हें, काम के श्रतिरिक्त दिनों के रूप में यथोचित पारितोषिक दिया जाता है। और जो दल 
ग्रपने कुप्रबन्ध के कारण नियत मात्रा के ६० प्रतिशत से भी कम उत्पादन कर पाते हैं, उन्हें उनकी 
सब परिस्थितियों पर विचार करने के पदचात्‌, उनके काम के दिन घटा देने के रूप में दण्डित किया 
जाता है। यदि दलों को पहले से भ्रकल्पित किसी भारी प्राकृतिक आपत्ति का सामना करना पड़ जाये 
तो, उसके कारण हुई हानि का विचार करके उत्पादन की नियत मात्रा में कमी कर दी जाती है । 
लम्बी मियाद के ठेके की प्रणाली में, दल के बजट (आाय-व्यय के अन्दाज-पत्रक ) में, गाड़ियों और 
ग्रौजारों आदि की मरम्मत तथा बदली के लिए भी, उपयुक्त राशि सम्मिलित कर दी जाती है । 
पशुओं के पालन और दवा-दारू के लिये भी एक निश्चित राशि रक्खी जाती है । 'सुख-मार्म 
सहकारिता में हमने देखा था कि इस खाते में १० रु० प्रति गधे के हिसाब से व्यय स्वीकृत किया गया 
था। जो व्यक्ति १० रु० से भी कम व्यय करके गधे को अभ्रधिक भली प्रकार रखता था उसे बचाई 
हुई राशि का बड़ा भाग अ्रपने ही पास रख लेने दिया जाता था। टोली का नेता प्रत्येक व्यक्ति 
द्वारा कमाई हुई काम की इकाइयों का हिसाब रखता है और उसे नियमित हिसाब रखने वाले 
मुनीम के पास भेजता रहता है। सहकारिता इस हिसाब के झाधार पर ही, कारयकर्ता-सदस्यों को 
अनाज अथवा नकद के रूप में पेशगी देती;है, जिससे कि उन्हें निर्वाह की कठिनाई का सामना न करना 
पड़े । अन्तिम हिसाब हरेक फसल के अन्त में किया जाता है । 


अच्छा काम करने के लिये बढावा 


१८. लम्बी मियाद के ठेके की प्रणाली के भ्रतिरिक्त, जो व्यक्ति, टोली या दल काम में अधिक 
उत्साह प्रकट करते या उत्पादन में वृद्धि करके दिखलाते या प्रबन्ध में विशेष कुशलता प्रकट करते 
हें उन्हें सहकारिताएं इनाम भी देती हें। जो सहकारिता-संस्था अपने नेताश्रों की कार्य-कुशलता 
के कारण, श्रपनी योजना से भी आगे बढ़ जाती है उसके उत्तम प्रबन्ध के लिये नियमित रूप से उत्तर- 
दायी कायकर्ताओ्रों को पारितीषिक दिय जाते हें, परन्तु ये बहुधा बहुत महंगे नहीं होते । हमने देखा 
था कि कुछ सहकारिताएं अपने सब सदस्यों में से दस प्रतिशत को अ्रच्छे काम का इनाम देती थीं । 
खेती के खास खास कामों के लिये भी इनाम दिये जाते थे। यह घोषणा पहले से कर दी जाती है कि 
दल के काम को जांचते हुए प्रबन्ध समिति किन किन बातों पर विचार करेगी। कुछ सहकारिताश्रों 
में हमने देखा था कि महीने में सबसे अच्छा काम करने वाले दल को अपने कार्यालय पर 
फहराने के लिये एक झण्डा दिया जाता था। प्रत्येक सहकारिता अपने सदस्यों में से आदर्श कार्ये- 
कर्ताश्रों का चुनाव करती है। ये प्रतिस्पर्धाएं चुई (लगभग तहसील के बराबर शासन की इकाई ), 
प्रान्त और देश के केन्द्रों में होती हें। आदर्श कार्यकर्ताओं में से विशिष्ट कार्य करने वालों 
का चुनाव किया जाता है। कोई व्यक्ति आदशें कपास बीनने वाला और कोई आदर्श मुगियां पालने 
वाला आदि हो सकता है। चेकिश्रांग प्रान्त की एक सहकारिता-संस्था को, १६५२ में चाय-उत्पादक 


शेष 


सहकारिता-संस्थाभ्रों में सर्वोत्कृष्ट ठहराया गया था। झ्ांगहाई के समीप हमें श्री चेन-युंग-कांग 
नामक एक व्यक्ति से मिलाया गया। यह सज्जन देश-भर के चावल-उत्पादकों में सर्वश्रेष्ठ थे । 
आदर्श कार्यकर्ता समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर एकत्र होकर परस्पर विचार करते रहते है 
कि भौर भ्रधिक सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। प्रत्येक चुई के दल-नेता भी इसी प्रयोजन 
से सभाएं करते रहते हैं । दल के सदस्यों में भी श्रपनी उन्नति के लिये निरन्तर विचार विनिमय 
'होता रहता है। वे पत्र-पत्रिकाएं तथा अन्य साहित्य लेकर दोपहर कौँ छट्टी में भ्रववा रात के समय 
उसका अध्ययन करते हैं। झब भी बहुत से श्रनपढ़ अ्रथवा अ्रधपड़े लोग यह साहित्य स्वयं नहीं पढ़ 
सकते हैं। इसलिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति यह साहित्य सबको पढ़कर सुना देता और वाद-विवाद 
'का नेतृत्व करता है । 


साधारण सभा 


१६९. इस भ्रध्याय के भ्रन्त में एक नक्शा बनाकर बतलाया गया है कि सहकारिता-संस्थाश्रों 
का अन्तरिक संगठन कंसे होता और अन्य संगठनों के साथ उनका सम्बन्ध क्या होता है। नमूने 
की नियमावली के श्रनुसार किसी भी सहकारिता-संस्था को चलाने और उसका प्रबन्ध करने का 
सर्वोच्च भ्रधिकार, साधारण सभा को होता है। यदि सदस्यों की संख्या शभ्रधिक होने श्रथवा उनके 
घर दूर दूर होने के कारण साधारण सभा की बठक करने में कठिनाई हो तो चुई-सरकार की श्रनुमति 
से, सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, सभा का काम कर सकते हैं। प्रतिनिधियों की संख्या का 
निश्चय चुई-सरकार की स्वीकृति लेकर, कार्य कारिणी-समिति करती है, परन्तु वह साधारणतया 
१०० से कम नहीं होती । विभिन्न सहकारिता-संस्थाओ्ं नेजो नियम और उपनियम बना रक्‍्खे 
हैं उनके भ्रनुसार निम्न मामलों में श्रपील अथवा पुनविचार भी किया जा सकता है :-- 


क. यदि साधारण-सभा किसी सदस्य को निकाल दे तो वह उसके विरुध्द चुई-सरकार 
से भ्रपील कर सकता है । 

ख. यदि कोई सहकारिता-संस्था भूमि के स्वामित्व का लाभांश खेती की मजदूरी 
के समान देना चाहे तो उसे वेसा करने से पूर्व प्रान्तिक सरकार से अनुमति प्राप्त करनी 
पड़ती है । 

ग. यदि कोई सहकारिता-संस्था साधारण-सभा का कार्य सदस्यों के प्रतिनिधि- 
सम्मेलन द्वारा करवाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अ्रनुमति चुई की जन-परिषद से 
लेनी पड़ती है । | 


झन्य सब मामलों में साधारण सभा का निर्णय भ्रन्तिम होता है । 


प्रबन्धक और निरीक्षक समिति 


२०, साधारण सभा ५ से १५ तक सदस्यों की एक प्रबन्ध-समिति निर्वाचित करती है। अध्यक्ष 
का नि चिन भी साधारण सभा ही करती है । प्रबन्ध समिति के उपाध्यक्ष एक या अनेक होते हें ॥ 
छोटी सहकारिताश्रों में उनकी संख्या २ या ३ होती है, परन्तु बड़ी संस्थाओ्रों में हमने ५ तक उपाध्यक्ष 
देखे थे। प्रबन्धक समिति के सदस्यों, विशेषतः पदाधिकारियों के, कतंव्य और उत्तरदायित्व निश्चित 
कर दिये जातें हें। मोटे हिसाब से कतंव्य ३ प्रकार के होते हें:-- ( १) उत्पादन के टेक्निकल पहलू, 

(२) वित्त और हिसाब-किताब, और (३) स्त्रियों का कार्य “मित्र-सहकारिता” के ६ पदाधिका- 
रियों में कर्तव्यों का विभाजन निम्न प्रकार किया हुआ था :-- 


१. भअ्रध्यक्ष--उत्पादन का सर्वोपरि निरीक्षण और जन-सम्पक । 

२. प्रथम उपाध्यक्ष--व्यापार श्लोर योजना और काम के टेक्निकल पहलू । 
३. द्वितीय उपाध्यक्ष--पशुपालन श्रौर तत्संलग्न कार्य । 

४. तृतीय-उपाध्यक्ष-स्त्री-सम्बन्धी और सांस्कृतिक कार्य । 


३६ 


५. चतुर्थ उपाध्यक्ष--सुरक्षा का कार्य । 
६. पंचम उपाध्यक्ष--वित्त । 


कई बड़ी सहकारिताशों ने काम में सदस्यों का उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रबन्ध समिति के 
प्रत्येक सदस्य के सुपुर्दे कोई न कोई जिम्मेदारी कर रक्खी थी। ऐसा करने का एक लाभ यह भी 
होता है कि साधारण-सभा विभिन्न सदस्यों के काम पर भ्रपना मत प्रकट कर सकती है । 

२१. इस सम्बन्ध में कोई लगा-बन्धा नियम नहीं है कि किसी पदाधिकारी को अपना सारा 
समय निरीक्षण के काम में लगाना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर सहकारिता-संस्था के 
छोटे बड़ेपन और काम के परिमाण पर निर्भर करता है। उदाहरणाथ्थे, वूसान (लियाउनींग प्रान्त ) 
की सहकारिता-संस्था का भ्रध्यक्ष तो खेत में मजदूरी ५० दिन और प्रथम तथा द्वितीय उपाध्यक्ष ६० 
दिन करते थे। तृतीय उपाध्यक्ष को खेत का काम १०० दिन करना पड़ता था। जब हम जेंचुआन 
ध्रान्त में गये थे तब हमने वहां सींग-मींग सहकारिता के अध्यक्ष श्री लो-शी पा को चीनी संसद का 
सदस्य होते हुए भी खेत में काम करते देखा था।। इसके विपरीत, सुख-मार्ग और “मित्र-सहकारिता' 
सरीखी कुछ सहकारिताओं के अ्रध्यक्ष श्रपना सारा समय केवल निरीक्षण के काम में लगाते थे । 
भ्रध्यक्ष चाहे पूरा समय खेत में काम करे चाहे भ्रध्रा, उसका सारा पारिश्रमिक मिलकर प्राय: सारी 
सहकारिता के सबसे अच्छ श्रमिक-दल की सारी कमाई के बराबर हो जाता है। उपाध्यक्षों की श्राय 
बहुधा उच्च कार्येकर्ताशों के समान बठ जाती है। साधारणतया निरीक्षण के काम में क्योंकि बहुत समय 
लगा देने की प्रवृत्ति रहती है इसलिए नमूने की नियमावली में सलाह दी गई है कि प्रबन्ध का 
व्यय वर्ष भर के उत्पादन के मूल्य के एक प्रतिशत से श्रधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए । उन्नत सह- 
कारिताओं के लिये तो यह सीमा और भी कम--केवल आधा प्रतिशत--रक्‍्खी गई है । 

२२. चीन में प्रत्येक सहकारिता-संस्था में प्रबन्ध-समिति के अतिरिक्त एक निरीक्षण- 
समिति भी होती है, और बहुत-सी संस्थाश्रों में तो प्रेरक्त सदस्यों की एक टोली भी होती है; इस 
टोली के सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य अभ्रथवा समर्थक होते हें श्रौर उनका काम संस्था के 
सदस्यों को उत्पादन में ग्रधिकाधिक रुचि लेने के लिये प्रेरित करते रहना होता है। निरीक्षण- 
समिति का निर्वाचन साधारण-सभा करती है। इसके सदस्य ३ से € तक होते हैं, और उनका काम 
यह देखना होता है कि सहकारिता का अध्यक्ष और प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी नियमों तथा साधारण 
सभा के निर्णयों का पालन करते ह या नहीं, हिसाब-किताब ठीक रक्‍्खा जाता है या नहीं, और 
सहकारिता की सम्पत्ति में गबन, बरबादी या फजूलखर्ची तो नहीं होती । वह साधारण-सभा में 
अपना प्रतिवेदन नियम-पूर्वक प्रस्तुत करती रहती है। भर उसे अधिकार होता है कि वह समय समय 
पर प्रबन्ध-समिति को सलाह देती रहे । निरीक्षण-समिति का काम क्योंकि एक प्रकार से हिसाब का 
भीतरी निरीक्षण करने का है, इसलिए नमूने की नियमावली में लिखा है कि प्रबन्ध-समिति के 
सदस्यों, हिसाब-किताब रखने वालों रोकड़िए श्रौर माल मुहेया करने वालों को निरीक्षण-समिति 
में निर्वाचित न किया जाय । इस समिति के सदस्य बहुधा विभिन्न दलों के सदस्य भी होते है, 
इसलिए यदि उन्हें श्रपना कुछ समय निरीक्षण-समिति के कामों में व्यय करना पड़े तो उसकी 
यथोचित क्षतिपूरति कर दी जाती है। 


हिसाब-किताब रखने और उसकी परीक्षा करने की विधि 


२३. अपना वित्तीय कारबार करने और हिसाब-किताब रखने के लिए, सहकारिताओं को 
एक या अनेक हिसाब-किताब लेखक और रोकड़िए रखने पड़ते हें। हिसाब-किताब लेखक प्राय: 
कोई एसा स्थानीय व्यक्ति होता है जो गणित जानता हो श्नौर काम को शी क्र समझ सके । वह 
प्रबन्ध-समिति के प्रति उत्तरदायी होता है और वह चाहे तो ऐसे व्यय के लिय नकदी देने से इनकार 
कर सकता है जो वाषिक बजट अ्रथवा उत्पादन की वाषिक योजना में सम्मिलित न हो । परन्तु यदि 
व्यय की राशि १० युप्रान (२० र० ) से भ्रधिक न हो तो सहकारिता-संस्था का श्रध्यक्ष, उसके यगजना 
में सम्मिलित न होने पर भी, उसके व्यय की अ्रनुमति दे सकता है। प्रबन्ध-समिति भी इस प्रकार के 
१०० २० तक के व्यय स्वीकृत कर सकती है; व्यय की मात्रा इससे श्रधिक हो तो साधारण-सभा की 
स्वीकृति लेनी पड़ती है । 
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बहुत-सी सहकारिता-संस्थाओ्रों के हिसाब-किताब-तथा-बहि-खाता-लेखक भ्ब तक अपना 
काम भली भांति नहीं जानते । उन्हें बहुत थोड़ा पढ़ाने-सिखाने के पश्चात्‌ काम पर लगा लिया गया 
है। इसलिये चीनियों ने हिसाब का निरीक्षण श्रौर सहकारिताओों की सहायता करने के लिये 
इस प्रकार के उपाय निकाले हैं जंसे कि (१) महीने में एक बार निरीक्षण-समिति द्वारा हिसाब- 
किताब की पड़ताल करवा लेना, (२) दो महीने में एक बार विधि-प्रचार-केन्द्र से हिसाब-किताब 
के जानकार किसी श्रधिकारी को बुलाकर हिसाब दिखलवाना और उससे सलाह लेना,, (३ ) शियांग 
(लगभग १० गांवों के ग्राम-मण्डल ) की सब सहकारिताओों के बहि-खाता-लेखकों का दल बनाकर 
एक-दूसरे की सहकारिता में जाना श्रोर हिसाब-किताब की जांच करना, (४) चुई-सरकार द्वारा 
अपने अधिकारियों को सहकारिताश्रों के बहि-खाता-लेखकों की सहायता के लिये भेजा जाना भौर 
(५) क्षि-बेंक द्वारा अपने कर्मचारियों को सहकारिता-संस्थाश्रों के बहि-खाते सुधारने के लिये 
भेजा जाना । चीनी सरकार के पास अपने हिसाब-किताब-परीक्षक कमंचारी नहीं हैं । चीन में 
बाहर के भ्रथवा स्वतन्त्र हिसाब परीक्षकों द्वारा हिसाब जंचवाने का रिवाज है ही नहीं । निरीक्षण 


समिति ही यह काम निभा देती है। 


हिस्सेदारों की पूंजी और कोश 


२४. उत्पादकों की सहकारिता-संस्थायें श्रपने सदस्यों से दो कामों के लिये पूंजी में हिस्सा 
बंटाने को कहती हें: (१) बीज, खाद और चारे की खरीद आदि उत्पादन के व्ययों की पति 
के लिये (इसे उत्पादन-व्यय की हिस्सा-पूंजी कहते हे) और (२) पशु तथा खेती के श्जोजार श्रादि 
उत्पादन के जो साधन सहकारिता के सदस्यों से ही खरीद लिये जाते हैँ उनका मूल्य' चुकाने के लिये 
(इसे संयुक्त सम्पत्ति की हिस्सा-पूंजी कहते हें।) जो सदस्य गरीब होने के कारण ये हिस्से 
नहीं खरीद सकते उन्हें कृषि-बेंक, इसी प्रयोजन के लिये पृथक रक्खे हुये निर्धन-किसान-कोश में 
से ऋण दे देता है। सदस्यों को पूंजी के इन हिस्सों पर कोई व्याज या लाभ नहीं मिलता । वे जब 
सहकारिता-संस्था से पृथक हों तब अपने हिस्सों की राशि वापिस ले सकते हें। उत्पादन-व्यय की 
हिस्सा-पूंजी में सदस्यों को जो भाग देना पड़ता है वह प्राय: उतना ही होता है जितना साधारण 
किसान प्रति वर्ष भ्रपने खेतों के बीच व खाद आदि के लिये व्यय करते हें। सदस्य यह भाग नकद 
या माल के रूप में दे सकते हें। सींग-मींग सहकारिता में एक सदस्य ने अपना भाग सुञ्नर की 
खाद के रूप में दिया था; खाद का मूल्य परस्पर तय कर लिया गया था। संयुक्त-सम्पत्ति की 
हिस्सा पूंजी का भाग, सदस्य चाहें तो इकमुश्त दे सकते हें श्रौर चाहे किर्तों में । 


२५. सहकारिताओ्ों को जो आय होती है उसका उपयोग निम्न प्रकार किया जाता है:--- 


क. उत्पादन पर हुये व्यय के समान राशि, श्रगले वर्ष के उत्पादन-व्यय की पूर्ति 
के लिये, पृथक्‌ रख दी जाती है; 

ख. सहकारिताशों की झ्ारम्भिक दशा में, शुद्ध वाधिक श्राय (उत्पादन के समस्त 
मूल्य में से, उत्पादन का व्यय घटाने के पश्चात्‌ बची हुई राशि) का कुछ भाग (जो ५ प्रतिशत 
से ग्रधिक नहीं होता ) सुरक्षित कोश में रख दिया जाता था। हाल में यह भ्रनुपात' खाद्य 
वस्तुओं की खेती में ८ प्रतिशत भर व्यापारिक फसलों में १२ प्रतिशत कर दिया गया है। 
इस कोश का उपयोग पशुभों व औजारों की खरीद करने, भूमि को समतल करने, नह 
जमीन तोड़ने तथा सिंचाई के प्रबन्ध श्रादि सहायक कामों के लिये किया जाता है; .' 


ग. आरम्भिक सहकारिता-संस्थाओं की वार्षिक झ्राय का १ प्रतिशत और उन्नत 
सहकारिताओों की आय का २ प्रतिशत कल्याण-कोश में डाल दिया जाता है। इसका उपयोग 

. सदस्यों के समाज-कल्याण तथा सांस्कृतिक कार्यों के लिये किया जाता है । जिस वर्ष फसल 
अच्छी हो उस वर्ष सहकारिता-संस्थायें चाहें तो यह प्त भश्रौर कल्याण-कोशों में प्रधिक 
भी जमा करवा सकती हैं। इसी प्रकार, यदि प्राकृतिक ब्राधा भ्रथवा भ्रन्य कारणों 
से फसल खराब हो जाय तो इन कोशों में जमा की जाने वाली राशि कम भी कौ जा 
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: सकती है। उत्पादन: व्यय और सुरक्षित तथा कल्याण कोशों का भाग पृथक्‌ कर देने !के 
पदचात्‌ जो राशि बचे उसका व्यय (१) भूमि के लाभांश और (२) मजदूरी के दिनों के 
हिसाब से पारिश्रमिक बांटने में किया जाता है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, उन्नत 
सहकारिता-संस्थायें भूमि का लाभांश नहीं बांटती, क्योंकि उनके सदस्य अपनी भूमि 
सहकारिता के ही नाम कर देते हें । 


प्रशिक्षण की व्यवस्था 


२६. सहकारिता-संस्थाश्रों की सफलता अ्रधिकतर उन व्यक्तियों की योग्यता और कुशलता 
पर निर्भर करती है जो उनका प्रबन्ध और उनके दिन-प्रति-दिन के काम-काज की देख-रेख करते 
हैं। उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाओ्रों में इन व्यक्तियों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि 
उनको वित्त और उत्पादन की उलझी हुई समस्‍यायें सुलभाने के अतिरिक्त, मनुष्यों के परस्पर 
व्यवहार में भी सफलता का ध्यान रखना पड़ता है। चीन में किसानों की सहकारिता-संस्थायें 
दस लाख हैं और उनमें से प्रत्येक को अपने प्रबन्ध के लिये इन पांच व्यक्तियों की आवश्यकता 
पड़ती है, (१) अध्यक्ष, (२-३) दो उपाध्यक्ष, (४) बहिखाता रखने वाला मुनीम और (५) 
खेती की विधियों का जानकार | इसलिये चीन को इन सहकारिता-संस्थाञ्रों का उत्तरदायित्व 
सम्भालने वाले लगभग पचास लाख व्यक्तियों की तलाश है। केन्द्रीय और प्रान्तिक सरकारों 
और कम्युनिस्ट पार्टी ने जो संगठन-कर्ता भेजे थे उन्होंने आरम्भ में जनता के साथ सम्पर्क श्रौर 
किसानों की सहकारिता-संस्थायें स्थापित करने में सहायता दी थी । परन्तु वे इन संस्थाओ्रों को 
चलाने के लिये ग्रामों में ठहर नहीं सकते थे। इसलिये सरकार और पार्टी स्थानीय लोगों में से ही 
नेताओं का चुनाव कर लेने पर बहुत जोर दे रही हैं। प्रान्तिक और चुई सरकारों ने एक कार्येक्रम, 
विभिन्न क्षेत्रों के चुस्त कार्यकर्ताओं को, थोडे-थोड़े समय तक प्रशिक्षण देने का बनाया है। इनमें 
से बहिखाता रखने वाले मुनीमों और गध्यक्षों के कर्तव्य सर्वथा पृथक्‌ प्रकार के हें, इसलिये इनकी 
प्रशिक्षण-कक्षायें भी पृथक रखी गई है। लियाउनींग प्रान्त में सरकार ने १६५४ से १६९५६ तक १७, 
३३८ सहकारिता-कार्यकर्ताशों को प्रशिक्षित किया था इनमें से १२०० अध्यक्ष, २७०० मुनीम 
झौर ३८८ क्लंषि-उत्पादन-कर्ता थे। इनके प्रशिक्षण का समय ३ से ६ महीने तक का था। इनके 
अतिरिक्त एक लाख व्यक्तियों को विभिन्न केन्द्रों में दस-दस दिन के प्रशिश्षण के लिये एकत्र किया गया 
था। प्रान्तिक सरकार ने ४ प्रादेशिक सहकारिता प्रशिक्षण स्कूल खोले हें और दस महीने तक मुनीमी 
का काम सिखाने के लिये एक कक्षा आरम्भ की है। इस कक्षा में १४०० व्यक्ति काम सीख रहे 
बतलाये जाते हें। सरंकार इस कक्षा का और भी विस्तार करने की सोच रही थी जिससे कि 
इसमें २८०० व्यक्ति काम सीख सकें । 


२७. चुई-सरकार भी उत्पादन, द्यमिकों के संगठन और मुनीमी के कामों में सहायता देती 
रहती है। वह इसी काम के लिये कुछ विशिष्ट कर्मचारी रखतो है। विशेष कार्यक्रमों को बड़े 
पैमाने पर चलना हो तो भी टेक्निकल तरीके बतधाने की जरूरत पड़ती है। उदाहरणार्थ 
लियाउनींग प्रान्त की सहकारिताओं ने जब यह देखा कि सुझअप पालकर हम आपनी आमदनी 
बढ़ा सकती है, तब प्रान्तिक सरकार ने सुअर पालना सिखाने के लिये ६ महीने की एक कक्षा 
झ्रारम्भ की और सहका रिताओों ने अपने ४०० कार्यकर्ता उसमें यह काम सीखने के लिये भेजे । 
इस प्रदेश में वर्षा कम होती है। इस कारण यहां सिचाई कां बढ़ाना भी एक विशेष समस्या थी । 
अनुसन्धान से पता चला कि' कुएं खोद कर सिचाई में बहुतेरी तेरी वृद्धि कीजा सकती है, परन्तु क॒एं 
तैयार करने के लिये राजों , खुदैयों श्र कंकरीट मिलाने वालों आयि श्रनेक प्रकार के करीगरों 
की आवश्वकता थी और उस प्रान्त में ऐसे कारीगर केवल १०० के लगभग थे। इस सिर-पड़ी 
झावश्यकता का सामना करने के लिये उपलब्ध राज और खुदेये ही शिक्षक बन गये । सहकारिकता- 
संस्थाभों के शिक्षार्थी सदस्यों को एंक स्थान १२ एकत्र करके, इन कारीगरों ने दो-तीन कूएं उनके 
सामने तैयार किये, और फिर दो-एक कुएं खोदने के लिये कहकर स्वयं इनके काम की निगरानी 
की । एक केन्द्र में इस प्रकार काम करके वे भ्रगले केन्द्र की ओर बढ़ गये । इंजन और पम्प लगाना 
तो किसान बिल्कूल ही नहीं जानते थे। जब काम सीखने का जोर बहुत बढ़ गया तब शेनयांग 
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' (लियाउनींग प्रान्त) के कारखाने के २८ कारीगर दो सप्ताह के लिये पड़ोस के एक गांव में गये 
और उन्होंने गांव-वालों की इंजन बिठाने में सहायता की। उनमें से कइयों ने तो श्रपना पारिश्रमिक 
घटाकर लिया और कइयों ने बिलकुल ही नहीं लिया। कारखाने के विभिन्न काम जानने वाले 
कुछ कारीगरों ने मिलकर टोलियां बना लीं और वे गांव-गांव जाकर यह देखने लगीं कि जो मशीनें 
देहातियों ने लगाई हें वे ठीक प्रकार काम कर रही हैं या नहीं। एक ग्रन्य प्रान्त जेचुआन में 
सहकारिता-आन्दोलन हाल में ही चला है। वहां भ्रनुभव हुआ कि योजनायें दीघ-कालिक बनानी 
चाहिये। इसलिये वहां १२० व्यक्ति किसानों को, दीर्घ काल पर दृष्टि रखकर, योजनायें बनाना 
सिखला रहे हैं । + 


२८. प्रान्तिक सरकारें जो कक्षायें चलाती हैँ उनमें काम सीखने वालों के भोजन, निवास 
और पुस्तक-पत्रादि का व्यय भी वही उठाती हें। सहकारिता-संस्था शिक्षार्थी को केवल मार्गे- 
व्यय देती है, परन्तु यदि उस पर परिवार के पालन-पोषण का भार भी हो तो काम सीखने 
में नष्ट हुए दिनों का आंशिक पारिश्रमिक भी उसे दे देती है । 


२६. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रशिक्षण के कार्य को अधिकतम महत्व का माना जाता है। 
क्षि-विभाग के डाइरेक्टरों श्रौर अ्रन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने से हमें पता चला कि 
जिन दिनों सहकारिता-संस्थायें बनाने का एकदम बहुत जोर हो गया था उन दिनों उन्हें 
शिक्षाथियों को बहुत थोड़ा समय काम सिखला कर सन्‍्तोष कर लेना पड़ता था, परन्तु अब अ्रधिक 
समय तक की प्रशिक्षण-कक्षायें आरम्भ की जा रही हैं। उदाहरणार्थ, जेचुआन में गअध्यक्षों और ' 
अन्य पदाधिकारियों के लिये छ: सप्ताह का प्रशिक्षणक्रम आरम्भ किया गया था । इस क्रम में 
शिक्षाथियों को (१)खाद्य-उत्पादन और उसके प्रबन्ध की आवश्यक बातें, (२) सहकारिता- 
संस्था को कम खर्चे में कुलशता-पूरवंक चलाने की विधियां, (३) मनष्यों-मनुष्यों में परस्पर व्यवहार 
करते हुये ध्यान रखने योग्य बातें और (४) जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने की विधियां 
सिखलाई जाती थीं। इस प्रशिक्षण-क्रम में ४५० शिक्षार्थी सम्मिलित हुये थे। जब हम वहां 
गये थे तब यह क्रम आरम्भ ही हुआ था और पुस्तकें तथा अन्य श्रावश्यक साहित्य तक वहां नहीं 
पहुँचा था। 


३०. चीनी सहकारिता-संस्थाओं में हिसाब-किताब ऐसे ढंग से रक्खा जाता था कि उससे 
उन बहु-संख्याक सहकारिताओं की आवश्यकतायें पूरी हो सकें जो कि बहुत थोड़े समय में एक 
दम बन गई थीं। कमंचारी भली प्रकार शिक्षित नहीं थे ग्रौर वे बहियों में हिसाब ताजा तक नहीं 
रख सकते थे। चीनी लोग इन त्रुटियों को जानते हें भञोर इनके निवारण के उपाय कर रहे हूँ । 
उन्होंने हाल में मनीमी का काम अधिक ध्यान और परिश्रम से सिखाने के प्रशिक्षण-क्रम आरम्भ 
किये हैं। हमारे देश में भी प्रदर्शनार्थ चलाई जाने वाली सहकारिताओं को हिसाब-किताब ठीफ 
रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिये, क्योंकि हिसाब साफ न हो तो सदस्यों श्रौर अ्रन्य लोगों को 
संस्था की उपयोगिता और सफलता का निश्चय नहीं करवाया जा सकता । 


कार्य की योजना 


३१. प्रत्येक सहकारिता-संस्था अपने कार्य की दो योजनाये बनाती हें : पहली बाधषिक और 
दूसरी तीन से पांच वर्ष तक की दीघे-कालिक । इनमें उत्पादन के लक्ष्यों, श्रमिकों को काम में 
लगाने श्रौर वित्त तथा सामान की आवश्यकताशों का विवरण रहता है। इनका हिसाब लगाते 

हुए, भ आधार, महत्वपूर्ण फसलों के प्रति एकड़ में हुए उत्पादन को माना जाता है। प्रत्येक सहकारिता, 
वर्ष का उत्पादन देखकर, भ्रपनी .अगले वर्ष की योजना और उत्पादन का कार्यक्रम तैयार 
करती है। वह निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने का ध्यान तो रखती ही है, उससे श्रागे भी बढ़ जाने 
का यत्न करती है। जो सुधार करने हों उनकी तालिका तैयार करके, उनके व्यय का भ्रन्दाजा 
बहुत सावधानता से लगाया जाता है। योजना बनाते हुए, शियाँग श्रथवा प्रान्त की सरकार 
आर कृषि बैंक से भी टेक्निकल और भ्रन्य प्रकार की सहायता ली जांती 'है। संस्थायें श्रागामी कार्य 
का मासिक और साप्ताहिक क्रम भी बना लेती हें, और उनके सदस्थों को पता रहता है कि अगले 
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तीन चार दिन में उनसे क्या कुछ करने की आशा रक्‍्खी जा रही है। योजना में सदस्यों भौर 
संस्था ) बतला दिया जाता है कि उन्हें क्‍या भ्ौर कितने समय तक काम मिल सकेगा । यदि 
काम पर्याप्त न हो तो सदस्य सुझा सकते हें कि खेती में श्रथवा उससे सम्बद्ध व्यवसायों में 
क्या ग्रतिरिक्त काम मिल सकता है। प्रत्येक सहकारिता का उद्देश्य यह रहता है कि उसके कम 
से कभ ६० प्रतिशत सदस्यों की आय प्रति-वर्ष बढ़ती चली जाय । इसमें संस्थाओं को कितनी 


सफलता हुई है, इसका विचार छठे प्रध्याय में किया गया है । 


चीनी सहकारिता-संस्थाओं की कुछ विशेषतायें 
३२. चीन की उत्पादक सहकारिता-संस्थाझ्रों की कुछ विशेषतायें ऐसी हें जो हमारे देश 
में दष्टिगोचर नहीं होतीं । वे हें:-- 
क्‌. उत्पादक सहकारिता-संस्थाओ्रों के जिला और गयष्ट्रीय संघ भी है 
ख. उन्हें ग्रपनी वाषिक योजनायें शियाँग की सरकार से स्वीकृत करवानी पढ़ती 


हैं, और 
ग. प्रत्येक सहकारिता-संस्था में कम्युनिस्ट पार्टी का एक गट रहता है । 


क्‍ इन विशेषताओं के कारण कभी कभी ऐसा विचार प्रकट किया जाता है कि सहकारिता- 
संस्थाओं के काम में सरकार और पार्टी बहुत दखल देते हें, वे वस्तुत: सहकारी नहीं हैं, भौर उन्हें 
“सहकारिता ' कहना भी शब्द का दुरुपयोग करना है। 


३३. संसार के विभिन्न भागों की सहकारिता-संस्थायें किसी एक बन्धेबन्वाए श्रथवा सतववंत्र 
दिखाई पड़ने वाले नमूने पर विकसित नहीं हुई । वे भ्रपने भ्रपने देश की नीति के दायरे में बढ़ती 
भ्रौर काम करती हैं, भौर देशों की नीतियाँ भी समय समय पर बदलती रहती हैं। चीन में 
क्षि-उत्पादकों की सहकारिता संस्थाग्रों का तो राष्ट्रीय संघ नहीं है, परन्तु क्रय और विक्रय की 
सहकारिता-संस्थाओं के प्रान्तिक तथा राष्ट्रीय संघ हें । यदि उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाप्रों 
के भी ऐसे संघ बन जायें तो अच्छा हो । 


३४. हमारीं सम्मत्ति में यह कोई बुरी बात नहीं है कि सहकारितायें भ्रपनी वाषिक योजना 
शियाँग-सरकार के सामने पेश करके उससे स्वीकृत करवाया करें। किसी भी नियोजित भ्रथे- 
व्यवस्था में सहकारिताएं स्वंधा स्वतन्त्र रूप से नहीं चल सकतीं, उन्हें उस पूर्वा पर क्रम से बंध 
कर ही चलना पडेगा जिसे कि सरकार निश्चित कर देगी। तिस पर चीन ऐसा देश है जिसमें 
कि पूंजी और साधन मिलने के निजी सूत्र कट चुके हें, इसलिये वहाँ बहुत कुछ सरकार को ही 
करना होगा। भारत में भी ऐसी ही प्रवुत्ति चल रही दीखती है। कुछ समय पूर्व तक सरकार 
का लोगों के निजी प्रयत्नों में भाग लेना बुरा श्रौर सहकारिता के विरुद्ध समझा जाता था, भब 
बह विचार बदल चुका है, भ्रब तो उसे सहकारिता का आधार समझा जाता है। सहकारिता- 
संस्थाओं की पुजी में सरकार ५१ प्रतिशत तक का साँझा करने को तेयार है। यद्यपि सरकार की 
स्राधारण नीति डाइरेक्टरों में श्रपने नामजद व्यक्ति केवल एक-तिहाई रखने की है, परन्तु ऐसे 
राज्य भी हें जिनमें सहकारिता-संस्थाश्रों के डाइरेक्टरों का सारा ही बोर्ड कुछ समय के लिये सरकार 
ने स्वयं नामज़द कर दिया है। हमारे सहकारिता श्रान्दोलन के इन पहलुग्नों को, कई-एक प्रसिद्ध 
विदेशी सहकारिता-नेत, सहक,रिता की जड़ काट डालना बतलाते हें। उनमें से एक ने हाल में, 
सरकारी सहायता श्रौर सरकारी भागीदारी को मृत्यु द्वारा चुम्बन का नाम दिया था। फिर 
भी हमारे देश ने इन सिद्धान्तों को इस आशा से भ्रपना लिया है कि इनके द्वारा हमारा 
आशिक विकास अधिक द्रत गति से होगा और हमने यह नहीं माना कि इनके कारण सहकारिता 


प्ानदोलन लंगड़ा हो जायगा। ; 

३३. हम पहले बतला चुके हें कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी कृषि-उत्पादकों की सहकारिता- 
संस्थानों को संगठित तथा उन्नत करने में बहुत सक्रिय रुचि लेती है। प्रायः प्रत्येक सहकारिता- 
अंस्था झोर दल में कम्युनिस्ट पार्टी के चुस्त कार्यकर्ता सम्मिलित रहते हें। इसके विपरीत, भारत 
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में यह झान्दोलन किसी दल-विशेष से प्रभावित नहीं है। परन्तु ब्रिटेन आदि कई लोकतन्‍्त्री देझों 

में सदस्य या तो अपना ही कोई दल बना लेते हु और या झ्नन्य राजनीतिक दलों में उत्साह-पूर्वक 
सक्तिय भाग लेते हें। इस कारण, सहकारिता-संस्था में राजनीतिक दल का बन जाना, कोई ऐसी 
बात नहीं है जिसे सहकारिता के सिद्धान्तों का विरोधी माना जाय । ' 


३६. हमने चीन में जो सहाकरिता-संस्थायें देखीं उनमें से क्यों में प्रत्येक के पास ५००० 
एकड़ से अधिक भूमि थी और उनकी सदस्य-संख्या भी एक-एक हजार थी। इतनी बड़ी इकाइयों 
का प्रबन्ध कुछ उलझसा गया है श्रौर उनके काम में सदस्यों का भाग न्यून से न्यूनतर सक्तिय 
होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पदाधिकारियों को सदस्यों के साथ सीधा सम्पर्क करने के 
झवसर कम मिलते हैं। इसका प्रभाव संस्था की समस्याओं और सदस्यों की भावनाओं को, 
उनके द्वारा ठीक प्रकार समझ सकनेपर भी पड़ा है, और यह भय हो गया है कि कहीं ऐसे कोई 
निर्णय न कर लिये जाय॑ जो संस्था के लिये हितकारक नहों। हमारे लिये यह बतलाना सम्भव 
नहीं है कि हमारे देश की परिस्थितियों में सहकारिता-संस्था के श्रधिकतम सदस्य कितने होने 
ओर उसकी भूमि कितनी होनी चाहिये । इस प्रश्न का सम्बन्ध फसलों, प्रदेश झौर श्रन्य स्थानीय 
परिस्थितियों के साथ है। हमने ग्यारहवें अध्याय में जिस प्रदर्शन-कार्यत्रम का सुआव दिया है, 
सहकारिता-संस्थाओं का अधिकतम परिमाण उसके आधार पर निश्चित किया जा सकेगा । 


३७. चीन की सहकारिता-संस्थाओ्रों ने गत तोन वर्ष में जो उल्लेखनीय प्रगति की है, उसका 
एक [बडा कारण प्रबन्ध के लिये डाली गई उत्कृष्ट परम्पराएं भी हैं। काम को जाँचने के लिग्रे 
“काम के पैमाने निश्चित कर देने की प्रण।ली, काम को दलों और टोलियों में बाँट देना, उत्पादन 
की गारण्टी लेकर उसकी जिम्मेवारी ठहरा देना, और बह॒त-से कार्यकर्ताश्रों को जी घ्रता-पूर्वक 
काम सिखा देने की विधि आदि कुछ विशेषताएं ऐसी हैं कि वे हमारे देश के लिये भी बहुत महत्व- 
पूर्ण हें। चीनी सहकारिताओं का काम जम जाने और उनके सदस्यों में एकता तथा अ्रपनेपन का 
भाव उत्पन्न होने का कारण यह है कि वे, अपनी योजनायें वाषिक और दीघ॑कालिक, दोनों प्रकार 
की, बनाने के अतिरिक्त, अ्रपना कार्यक्रम भी मासिक और साप्ताहिक बना लेती हैं। 


३८. हम सिफारिश करते हैँ कि भारत सरक!र को दोनों देझों में श्रनुभवी किसानों के 
आदान-प्रदान की व्यवस्था करनी चाहिये । इसका आरम्भ, कृषि-सहकारिता-संस्थाओं के 
एक दर्जन कार्यकर्ताओं को छ: महीने के लिये चीन भेजकर किया जा सकता है कि वे वहाँ रहकर 
सहकारिताओं के आान्तरिक संगठन और प्रबन्ध का सब दृष्टियों से अध्ययन करें। इसी प्रकार चीनी 
किसानों हक देश की सहकारिताओं में काम करने श्र सहायता देने के लिये निमन्त्रित किया 
जा सकता है। * 


३६. हमारी सिफारिश यह भी है कि सरकारी फार्मों” (खेतों) का काम दलों और टोलिये 
में बाॉँट कर किया जाय और उसका परिणाम आ्ॉकने के लिये “काम के पैमानों” की प्रणार्ल 
आरम्भ की जाय । इससे न केवल फार्मा” की कार्य-कुशलत; सुधरने में सहायता मिलेगी 
बल्किज्जो भ्रनभव प्राप्त होगा वह उस इलाके में बनाई जाने वाली सहकारिता-संस्थाओ्ं के लि? 


च्छ 


भी बहुत मृल्यवान सिद्ध होगा। 


४५ 


चीन की उत्पादक-सहकारिता-संस्थाओं का संगठन और अन्य सरकारी 
संस्थाओं के साथ उनको सम्बन्ध दर्शानें वाला नक्शा 


क्रय और विक्रय की कृषि-बेंक केन्द्रीय सरकार 
सहकारिता-संस्थाओं 
का राष्ट्रीय संघ प्रान्तिक सरकार 
क. थोड़ी मियाद के ऋण | 
| प्रान्तिक संघ । 
'प्रान्तिक संघ , ख. लम्बी मियाद के ऋण | चई की सरकार 
लई संघ मी शियांग की सरकार 
ऋण देनेवाली 
| ग्रारम्भिक  सह- सहकारिता-संस्थायें 
कारिता-संस्थाओं 
कासंघ मिल 
____ क. थोड़ी मियाद के उत्पादन-ऋण 
| उर्वरक, ओऔजार, | ख. निर्वाह के लिये दिये हुए ऋण 
। कपड़ा आदि और क. वार्थिक योजना स्वीकृत करना 
उत्पादकों के फलों ख. टेक्निकल सलाह देना 
की बित्री ग. साधारण मागगे-प्रदर्शन 
4 


उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाओं की साधारण सभा 





|_ प्रबन्धससमिति | | निरीक्षण-समिति | 
| पदाधिकारी ._ 
| |. उत्पादन-विभाग | (वित्त और हिसाब किताब | 
ल्याण 
। उत्लादन करवाने | | स्त्रियों ौर युवकों | यान करवाने स्त्रियों और युवकों कस मुनीम, बहि-खाता- ' 
वाला सदस्य मेंकाम | लेखक, रोकडिया 
ह हर | काम मा 
उत्पादक दल 


उत्पादक टोली सहकारिता-संस्था के सदस्य 


हा | 


| 


पांचवा अध्याय 


विकास में सरकार का और अन्य संगठनों का भाग 


पिछले शभ्ध्याय में हमने दिखलाया है कि आन्तरिक प्रबन्ध उचित ढंग पर ढाल देने के 

पश्चात्‌, उत्पादेक-सहकारिता-संस्थाश्रों की उन्नति में कितनी सुविधा 2०] हो गयी । इस भ्रध्याय में 
हम यह चर्चा करेंगे कि राज अथवा सरकार ने सहकारिता-संस्थाओ्रों की सहायता के लिये कौन- 
से झाथिक तथा भ्रन्य उपाय किये हैं। भ्रन्य सहकारी संगठनों ने इस कार्य में जो है दिया है 
उसकी भी चर्जा इस अध्याय में की जायगी । उत्पादक-सहकारिता-संस्थाओ्ं के विषय में सरकारी 
नीति को मोटी दृष्टि से चार भागों में विभकत किया जा सकता है :--- 

१. मल्यों को स्थिर रखना, 

२. उत्पादन के लिये झ्रावश्यक साधन-सामग्री और दैनिक जीवन में काम आने बाली 

बस्तुयें महेया करना, 
३. टैक्सों में कमी क्वरके श्ौर भ्रन्य प्रकार रियायत करना, और 
४. कृषि के लिये झावश्यक पूंजी की व्यवस्था करना । 


कीमत की गारण्टी 


२. चीन में कृषि द्वारा उत्पन्न होने वाले समस्त महत्वपूर्ण पदार्थों का एक मात्र केता 
(खरीदार) राज है। इसमें राज के सामने दो लक्ष्य रहते हैं । प्रथम तो यह कि नगरों के निवासि- 
यों को अश्रन्न उचित मात्रा में मिलता रहे श्ौर द्वितीय यह कि कृषि से उत्पन्न पदार्थों के मूल्य में 
बहुत उतार-चढ़ाव न हो । इस के लिये वह प्रतिवर्ष क्रय भर विक्रय का एक संयुक्त कार्यक्रम 
तेयार कर लेता है। क्रय-मूल्यों की घोषणा फसलों की बुवाई से पहले ही कर दी जाती है 
किस,न जो वस्तुयं पैदा करता है और जो उसे खरीदनी पड़ती हैं उनमें यदि मूल्य का सन्तुन्नन 
बना रहे तो उत्पादन करने में उसका उत्साह निश्चित ही बढ़ जाता है। एक झौर महत्वपूर्ण 
तथ्य यह है कि खेती की पंदावार के मूल्यों में पहले जो प्रादेशिक और फसली उतार-चढ़ाव हुआ 
करते थे उन्हें घटा देने में राज बहुत सफल हुआ है। इन उतार चढ़ावों के कारण अ्रधिक हानि 
गरीब और छोटे किसानों को उठानी पाडा करती थी । हमें बतलाया गया था कि कुओ-मीन-तांग 
राज के समय यह उतार-चढ़ाव लगभग १०० प्रतिशत भौर १६४५० में २१ प्रतिशत तक हो जाया 
करते थे। भ्रब कम्॒ से कम भप्नों के मूल्य में यह उतार-चढ़ाव बहुत कम हो चुका है । 


३. झ्रव खाछ्-मन्त्रालय, कृषि-उत्पादक सहकारिता-संस्थाओ्रों के साथ भअभ्रश्नों की एक निक्चित 
मात्रा खरीद लेने का ठेका कर लेता है। उस ठेके में भ्रप्न के परिमाण, उसके मिलने के समय धभौर 
उसे ढोने के उत्त दायित्व का स्पष्ट निश्चय कर लिया जाता है। सहकारिता-संस्थायें जो मल 
सरकार को देती हें उसका मुल्य उन्हें जनता-बेंक की मारफत शीक्र ही मिल जाता है। बेक इसी 
काम के लिये बहुत से क्‍्रस्थायी कार्यालय खोल देता है। इस समय राज जिन वस्तुझों का एकमात्र 
कैसा बना हुआ है उनके नियन्त्रण के सम्बन्ध में सरकारी नीति की घोषणा मा १६५१ में 
कर दी गयी थी। उसके मुख्य भाग थे थे : (१) सरकार गारण्टी देती है कि ब्रहन उत्पादकों से 
प्रतिवर्ष ८६९ ५ झरब कट्टी कल १० कट्टी-लगभग ५॥ सेर) अ्रर्थात्‌ लगभग चार अभ्ररब मन से 
कम अ्रश्न, जमीन की [जारी की बसली और क्रय के अपने एकाशिकार की पूर्ति 
के रूप में, भ्रवश्य खरीदेगी, (२) यह राशि स्थिर रहेगी और भ्रगले तीन वर्ष तक इसमें बूद्धि 
नहीं की जायेगी, और (३) श्रन्न-मंग्रह के लिये उत्तरद।यी अधिकारी, किसानों की निजी आवद्यकता- 
पूति के लिये उनके पास पर्याप्त अन्न रहने दियाए करेंगे । ; इस प्रकार किसानों या उनकी 
सहफारिता-संस्थाझ्नों को यह स्वतन्त्रता दी गयी थी कि वे जो अतिरिक्त श्रश्न उत्पन्न करेंगे उसे 


है रा 
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ते चाहेंगे तो अपने उपयोग के लिये भ्पने पास रख सकेंगे श्रोर चाहेंगे तो राज के हाथ बेच देंगे । 
ग्रतिरिक्त उत्पादन को राज ले लेगा या किसानों के पास अपनी झ्रावश्यकता-पूर्ति के योग्य भी 
अ्रश्न नहीं रहेगा, इन दोनों भयों का निवारण कर दिया गया था । 


४. इक हा झग्रौर चाय. आदि भश्रौद्योगिक फसलों की खरीद के लिये कृषि-क्रय का एक 
मंत्रालय पृथक्‌ संगठित कर दिया गया है। उसके अपने कार्यालय तो हें ही, वह भ्रपना काम 
पूत्ति तथा-बिक्री सहकारिता-संस्थाश्रों के द्वारा भी करवाता है। चाय, तम्बाकू, जूट और ऊन 
का क्रय तो खुले बाजार में किया जाता है, परन्तु कपास का क्रय एक निश्चित योजना के अनुसार 
किया जाता है। ग्रौद्योगिक उत्पादनों का क्र4 करने के लिये पेशगी ठेका कर लेने की प्रथा भी 
चलायी गयी है। इसके भ्ननुसार, फसल के ग्रन्दाजे हुए मूल्य का २५ से ३० प्रतिशत तक सहका- 
रिता संस्था को सरकार से पेशगी मिल जाता है। १६४५४ में इन संस्थाप्रों को १८ करोड़ २० 
लाख युआन (लगभग ३६ करोड़ ४० लाख रु०) की राशि . पेशगी दे दी गयी थी। इसके 
झतिरिक्त, खाद, रासायनिक उवेरक और वस्त्र श्रादि उपयोग की वस्तुयें भी इन्हें रियायत से 
दी गयीं थी । इस प्रकार १६९५४ में पांच लाख टन सोया-बीन की खली और २० लाख गांठे कपड़ 
5 संस्थाओं को बांटी गयी थीं। जो राशि पेशगी दी गयी थी उस पर राज ने व्याज कुछ 
नहीं लिया था । 


५. फल और साग-सब्जी बोने वालों को भी माल बिक जाने की भ्ौर मूल्य की गारण्टी 
दी जाती है। फलों की खरीद पू्ति-तथा-बिक्री सहकारिता-संस्थाओ्रों का संघ करता है। उसकी 
शाख्ायें देश के सब बड़े-बड़े नगरों में हें। चीन को इन वस्तुझों के व्यापार में एक प्राकृतिक लाभ 
भी उपलब्ध है । उस देश में श्रधिकतर फलों की पैदावार तो दक्षिण में और खपत उत्तर के उंडे 
प्रदेशों में होती है। इस कारण उसे दूर के स्थानों पर फल बिना बिगड़े पहुंचाने के लिये बर्फ की 
ठंडी गाड़ियों का प्रबन्ध रखने की चिन्ता नहीं करनी पड़ती । फिर भी फलों के झीघ्र निर्यात 
के लिये क्वांग-तूंग प्रान्त से स्पेशल ट्रेनें चलायी जाती हें । इन सुविधाओं के कारण फलों के 
उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसका कुछ संकेत निम्नतालिका में सेव सरीखे बढ़िया फल 
के उत्पादन में वृद्धि से मिल सकता है :-- ह 
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ु | क्‍ | पूवं-बर्ष की 

वष अपेक्षा प्रगले 

' वर्ष में हुई 

प्रतिशत वृद्धि 
क्‍ झाधषा र-वर्ष 
१६४६ हे हि हे ई 2 १००१० 
१६५० | ४ ; | १५ ७ 
१९५१ ह ह ह | हे हे ४२ ७ 
१६५२ ह । मु ह ह ५६७० 
१९५३ , , े २२' ३ 
१६५४ | ; ' . २७२ 
१६५५ . . ह , हे १८४५ 


इसका भ्रभिप्राय यह है कि १६४६ की तुलना में, १६५४५ में फलों का उत्पादन ७ गृणा से 
भी अधिक होने लमा था। 


ड्द 


सेव, केले और भ्रश्नानास की पैदावार बहुधा मांग से भ्रधिक होती हैं, इस कारण सरकार ने. 
अतिरिक्त फलों का उपयोग करने के लिये बहुत से कारखाने खोले हें। जब हम वहां गये थे 
तब हमने फल और सब्जियां सर्वत्र प्रचुर परिमाण में बिकते श्रौर खरीदे जाते हुये देखे थे । 


६. माल बाजार में बिक जाने और उसका उचित मल्य मिल-जाने के आश्वासन देकर सरकार 
ने उत्पादक सहकारिता-संस्थाओं भ्रौर उनके सदस्यों को एक बहुत बड़ी- चिन्ता से मुक्त कर दिया 
है। इस कारण सहकारिता-संस्थायें जिस आधार पर उत्पादन की योजना बनाती हैं वह बाजार की. 
अवस्थाओं के कारण विफल नहीं होती, और इसी कारण उनके सदस्य भी अपना पूरा ध्यान और 
शक्ति एक मात्र उत्पादन पर केन्द्रित कर सकते हें । 


आवश्यक वस्तओं की पति 


७. जीवन में नित्य काम आने वाली वस्तुयें और उत्पादन के साधन भी नियम से मिलते. 
रहने की व्यवस्था कर दी गयी है। यह काम पूति-तथा-बिक्री की २६,७०० आरम्भिक सहकारिता- 
संस्थाओ्रों द्वारा किया जाता है। वे फ़ुटकर बिक्री की १ लाख ७5 हजार दुकानें चलाती हैं। 
१६५४ में देहाती प्रदेशों में समस्त फुटकर बिक्री का ४४ प्रतिशत भाग इत्त संस्थाश्रों द्वारा ही 
बिका था। १६५२ की तुलना में यह बिक्री २२४ प्रतिशत अ्रधिक थी। ये संस्थायें खेती का 
सामान, खेती के औजार, उर्वरक, कृमि-नाशक झषधियां, इमारती सामान, गाड़ियों के पुज 
कपड़े, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यवारक ओऔषधियां, घरका फर्नीचर. श्रौर खाद्य सामग्री श्रादि 
वस्तुयें बेचती हें। १९५१ में और उसके पद्चात्‌, इन संस्थाओं द्वॉरीं खली और रासायनिक 
उबरकों की जो बिक्री हुई उसका विवरण यह है :--- 


ये अंक (२-२-हजार पौंड 
के) लाख टनों को प्रकट 


वर्ष _ करते हैं . 
खली उर्वरक .. 
१६५१. । छाप १' रे 
१६५२. । ै बज मकर 
१६५३. ह २६० ६० 
१६५४. ह ३५:४० ८० 
१६५५. ; | ३३० ११ ४ 
१६५६. ; रे३े ० १७५ 


इन रासायनिक उवंरकों में, ८० प्रतिशत उबेरक नाइट्रोजन-यज़त द्रव्यों के और २० 
प्रतिशत फौस्फ़ेट आदि के थे। १६९५४ में पूति-तथा-बिक्री सहकारिताझों ने २३०० करोड़ रु० का 
रोज़गार किया था। और उसके लिये पंजी चीन के जनता-बेंक नेदी थी।. #£ 


८. पूति-तथा-बिक्री की आरम्भिक सहकारिता-संस्थाओ्रों को मिलाकर २००० चुई-संघ 
बनाये गये हें (लगभग तहसील के बराबर शासनिक इकाई चुई कहाती है )। चई-संघों का 
सम्बन्ध प्रान्तिक, प्रादेशिक और बड़े नगरों के २७ संघों के साथ है। प्रान्तिक संघ भी राष्ट्रीय- 
सहकारिता संघ के सदस्य हें। उसका संगठन जलाई, १६५४ में किया गया था। इन सबकी सदस्य- 
संख्या १६ करोड़ २० लाख है। आरम्भिक संस्थाओं का मार्ग-दर्शन, प्रान्तिक संधों के द्वारा,, 
संघ ही करता है। राष्ट्रीय-संघ का संचालन, विभिन्न संस्थाओं. के प्रतिनिधियों द्वारा निः 
एक कांग्रेस करती है। इस कांग्रेस में प्रति ३ लाख सदस्यों के पीछे एक प्रतिनिधि आता है । यदि: 
शेष सदस्यों की संख्या डेढ़ लाख से श्रधिक हो तो वे एक प्रतिनिधि और भेज सकते हे । यह कांग्रेश 


डह 


गुप्त मतपत्रों द्वारा १२३ सदस्यों की एक परिषद्‌ का निर्वाचन करती है, शौर वह चार वर्ष 
तक पदारूढ़ रहती है। राष्ट्रीय-संघ का कार्यवाहक १७ व्यक्तियों का एक संचालक-मण्डल होता 
है, जिसका निर्वाचन राष्ट्रीय कांग्रेस गुप्त मत-दान द्वारा करती है। इस मण्डल के अतिरिक्त, 
कांग्रेस ७ निरीक्षकों की भी एक समिति का चुनाव करती है, जिसका मुख्य काम वित्तीय व्यवहार 
और कारबार का निरीक्षण करके, अ्रपना विवरण राष्ट्रीय परिषद्‌ तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के सुपुरदे 
कर देना होता है। 


टेक्स घटाने और अन्य रियायतों की नीति 


६. 'मुक्ति' से पूर्व चीनी काइतकार को भ्पनी कुल पैदावार का ५० प्रतिशत जमीन-लगान 
में दे देवा पड़ता था। कुओ-भीन-तांग सरकार ने यत्न किया था कि लगान घटाकर ३७॥। प्रतिशत 
तक रहने दिया जाय, परन्तु वह सफल नहीं हुआ । शासनाधिकार कम्युनिस्टों के हाथ में आने 
पर उन्होंने टेक्स घटाने की घोषणा करके उसका दर, समस्त उत्पादन के १५ से २३ प्रतिशत 
तक निश्चित कर दिया । १६५२ में सरकार ने, उत्पादन बढ़ाने और सहकारिता-संस्थाओं कें 
संगठन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घोषणा की कि तीन वर्ष तक क्ृषि-कर वही रहेंगे जो अ्रब 
(१६९५२ में) हैं, और सरकार पैदावार में भ्रपने हिस्से का दावा इतने से अधिक नहीं करेगी । 
इस नीति का तथा राष्ट्रीय व्यय के अन्य खातों में वृद्धि हो जाने का परिणाम यह हुआझा कि 
१६४० में तो राष्ट्रीय बजट में कृषि करों से प्राप्त आय का भाग २६ प्रतिशत रहा था, १६५६ 
में वह घटकर १० प्रतिशत ही रह गया। कानन में तो किसानों और उनकी सहकारिता-संस्थाओं 
को इजाजत है कि वे अपने कर की अदायगी चाहें तो नकद और चाहें जिन्स के रूप में कर सकती 
हैं, परन्तु व्यवहार में €३ प्रतिशत वसूली अ्नाजों अथवा श्रौद्योगिक फसलों के रूप में होती 
है। कृषि-कर के संग्रह तथा अन्नों के क्रय में सुविधा के लिये, २० हजार क्रय-केन्द्र खोले गये 
हैं। इन केन्द्रों में ५० प्रतिशत ने अपने गोदाम बनाने के लिये केवल स्थानीय सामान का प्रयोग 
किया है, शेष केन्द्र अपना काम खुले स्थान या स्थानीय मकानों से ही निकाल लेते हें। आरम्भिक 
सहकारिता-संस्थायें तो टैक्स की आदायगी अपने सदस्यों की प्रतिनिधि के रूप में करती हें, परन्तु 
उन्नत सहकारिताओ्रों को टेक्स की अदायगी अपने ही साधनों में से करनी पड़ती है। कानून में 
व्यवस्था है कि जो जमीनें नयी तोड़ी जायंगी उन पर पहले तीन वर्ष तक कोई नया कर नहीं 
लगाया जायगा । इसी प्रकार यदि सहकारिता-संस्था सिंचाई की सुविधाओं का विकास करके 
अतिरिक्त फसल उपजा ले तो उस पर कर वसूल नहीं किया जायेगा। हम ऊपर यह ज़िक्र तो 
कर ही चके हें कि सरकार ने अपने नीति की घोषणा में कह दिया था कि तीन वर्ष तक अनाजों 
की वसूली में परिवर्तन नहीं किया जायगा, जिससे कि किसान अपने झ्रतिरिक्त उत्पादन का उपभोग 
स्क्यं ही कर सकें । 


जहा... आज 


नहीं करतीं । केवल कुछ स्थानों की संस्थायें सरकारी ट्रेक्टर-स्टेशनों से ट्रेक्टरों की मदद ले 
पाती हैं। अपने ट्रेक्टर तो कोई भी सहकारिता-मंस्था नहीं रखती | इसका बड़ा कारण यह है कि 
अब तक यह निश्चय नहीं हो पाया कि किस प्रकार के ट्रैक्टर चीन की परिस्थितियों में कितने 
उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । इसके अ्रतिरिक्त, उनको ठीक रखने और उनकी मरम्मत करवाने 
आ्रादि में प्रायः इतना व्यय बेठता है कि सहकारिता-संस्थायें उसे नहीं उठा सकतीं। इस प्रकार की 
सब जोखिमें सरकार उठाती और ट्रेक्टरों का लाभ रस्थाओं को रियायती लागत पर उठाने का 
अवसर देती है। यदि सरकार की सिफारिश पर नये झजारो और यन्त्रों का प्रयोग करने से 
हानि हो जाय तो उसे भी सरकार संस्थाओं के सिर नहीं पड़ने देती। उत्तर में और देश के 
ग्रन्य कुछ भागों में दो पहियों और दो फालों के हल लाभ-दायक सिद्ध हुए होंगे, इसलिये उसने 
उन्हें बड़ी संख्या में बनवाया और देश के श्रन्य भागों की सहकारिता-संस्थाओं को सुलभ मूल्य 
पर बेच दिया। परन्तु जेचुआन की सहकारिता-संस्थाओं का अ्रनुभव यह रहा कि वे हल लाभदायक 
नहीं है। ज्यों ही यह पता लगा त्यों ही वहाँ की सहकारिता-संस्थाओं से कहा गया कि या तो वे 
उन हलों को ऐसे स्थानों की सहकारिता संस्थाओं को दे दें जहाँ वे उपयोगी होंगे और या उन्हें 
सरकार को देकर अपना मल्य वापिस लेने का दावा पेश कर दें। 


खेती के लिये पूंजी का प्रबन्ध 


११. चीन में भूमि-सुधार होते ही ऋण मिलने के निजी सूत्र समाप्त हो गये थे। इस लिये 
सरकार ने ऋण देने वाली सहकारिता-संस्थाओझों के संगठन में सहायता दी । ये संस्थायें किसानों को. 
ख्रेती करने और भप्रन्य कामों के लिये ऋण देने लगीं। इन संस्थाप्रों को नकद धन सरकारी 
जनता-बेक से मिलता था। बेंक थोड़ी मियाद का कर्ज़ा किसानों को सीधा भी दे देता था। बेंक द्वारा 
दिये हुए ऋण का परिमाण १६५० में ४० करोड़ रू० था। १६४५१ में वह बढ़कर ८० करोड़ रु० हो 
गया था। १६५२ में भूमि का सुधार करने और निजी खर्च चलाने के लिये ऋण की माँग और भी 
बढ़ गयी, क्योंकि देश-भर के लगभग ४० प्रतिशत किसान परिवार परस्पर-सहायक दलों में 
सम्मिलित हो चुके थे। फल यह हुझा कि १६५४ भ्ौर १६५४ में दिये हुये ऋण की मात्रा क्रमशः 
२१४ और २५२ करोड़ २० तक पहुंच गयी । 


१२. १६५४५ में कृषि-उत्पादक सहकारिता-संस्थायें संगठित करने का आन्दोलन चलाने से 
पूर्व, सरकार ने खेती के लिये पूंजी मिलने का मार्ग निष्कण्टक कर दिया था । १६५४५ के मा भें 
एक पथक्‌ कृषि-बंक खोला गया। जो काम पहले जनता-बेक को करने पड़ते थे वे श्रब इसके सुपुर्द 
कर दिये गये । नयी व्यवस्था में, कुएं खोदने सरीखे सिचाई के स्थायी काम करने और खेती के बड़े 
झौजार तथा पशु खरीदने झ्रादि कामों के लिये उत्पादक सहकारिताओं को ऋण इस बेंक से मिल सकता 
है। बीज, उवेरक और छोटे प्रौजारों की खरीद भ्रादि कामों के लिये उत्पादक महकारिता संस्थाश्रों 
को ऋण ऋण-सहकारिता संस्थाओं से मिलता है। ये ऋण-दाता संस्थायें निर्वाह के लिये सीधा 
किसानों को भी ऋण दे देती हैं । 


१३. ऋण-दाता सहकारिता-संस्थाओ्रों की संख्या १ लाख १० हजार है, और €८ प्रतिशत 
से भ्रधिक शियाँगों (ग्राम-मण्डलों) के लगभग ७७ प्रतिशत देहाती किसान-परिवार इनके सदस्य बन 
चुके हें । इन संस्थाप्रों का सदस्य बनते समय प्रत्येक व्यक्ति को १० सेण्ट (लगभग ३ आ्ाने ) 
प्रवेश शुल्क देना श्रौर उनका एक शेयर (हिस्सा) खरीदना पड़ता है। उसका मूल्य ४से १० 
रु० तक होता है। ऋण-दाता सहकारिता-संस्थायें भ्रन्न, फनिचर और कपड़े खरीदने के लिये भी 
निर्वाह-ऋण दे देती हैं । स्कूल की फीस चुकाने, चिकित्सा करवाने, विवाह श्र भ्रन्त्येष्टि संस्कारों 
के लिये इन संस्थाओं से पेशगी रकम मिल सकती है। सहायक पेज्ले चलाने के लिये भी ऋण मिल 
जाता है। यद्यपि चीन के लोग शअनुत्पादक व्यय यथाशक्ति नहीं करते, परन्तु कभी कभी कोई 
कोई व्यय झनिवायं रूप से करना पड़ जाता है, भऔौर तब ऋण-दाता सहकारिता-संस्थायें किसानों 
की मदद करने को तैयार रहती हैं। उदाहरणाथ्थ, हमने देखा कि लियाउनींग प्रान्त के लिउचियान 
शियाँग ( (ग्राम-मण्डल ) की ऋण-दाता सहकारिता-संस्था ने अ्रपने एक (भूतपूर्व जमींदार) सदस्य 
को ३० युभ्रान (लगभग ६० रु० ) का ऋण पश्पने रोगी पुत्र की चिकित्सा करवाने के लिये दिया था । 
एक भ्न्य किसान को इस संस्था ने फर्नीचर खरीदने के लिये ऋण दिया था। जेचुआन की एक सहका- 
रिता-संस्था ने भ्रपने एक किसान सदस्य को १० रु० पेशगी, अपने पुत्र की स्कूल-फीस चुकाने के लिये 
दिये थे। ऋण-दाता संस्थायें अपने सदस्यों को मितव्ययता से चलना सिखलाती हें और अपने 
यहाँ जमा उनके धन पर उन्हें एक वर्ष तक ६* १२ प्रतिशत ब्याज देती हें। एक महीने या इससे 
झधिक छोटी मियादों के लिये भी रकमें जमा की जाती हें भौर उनपर २ € से ६ प्रतिशत तक 
सूट दिया जाता है। अपने सदस्यों की भली प्रकार सेवा कर सकने के लिये ऋण-दाता सहक।रिता- 
संस्थायें निम्नलिखित उपाय भी करती हैं: (१) संस्थायें भ्पने दफ्तर सायंकाल खोलती हैं 
जिससे कि सदस्यों को बेंक में भ्राने जाने के लिये अपने काम का समय न खोना पड़े, (२) जरूरत- 
मनन्‍्दों को परेशानी से बचाने और सदस्यों में श्रात्मविश्वास की भावना उत्पन्न करने के लिये जमा 
रकम नियत अवधि से पूर्व भी वापिस कर दी जाती है, (३) केवल कार्यालय में बैठकर काम करने 
के स्थान पर ऋण-दाता सहकारिता-संस्था का एक कार्यकर्ता स्वयं सदस्यों भ्रौर उत्पादक सहकारिता- 
संस्थाओं के पास जाकर उनकी आवश्यकता जान लेता और उसे पूरी करं देता है, और (४४: 
ऋण-संस्थायें कृषि-उत्पादक संस्थाओ्रों के साथ निकट सम्पर्क रखती हैं मर जब फसल की 
समाप्ति पर सदस्यों का हिसाब होने लगता है तब श्रपने ऋणों की राशिभाँ वसूल कर लेती हैं। 


२१ 


१४, १६५४५ में ३२० करोड़ यूआन भ्रथवा ६४० करोड़ रु० का ऋण देने की एक योजना 
बनायी गयी थी। श्रव तक दिये हुए ऋण की यह अधिकतम राशि थी; उसमें वे राशियाँ भी सम्मि- 
लित थीं जो पूर्व-वर्ष में वसूल होनी शेष रह गयी थीं। हमें बतलाया गया था कि प्रगस्त १६५६ 
तक इसमें से २८० करोड़ यझ्रान भ्रथवा ५६० करोड़ रुपये दिये जा चुके थे। हम जिन प्रान्तों 
में गये उनमें वर्ष के पूर्वाध में (जून १६५६ तक) कितना ऋण दिया गया था इसका कुछ अन्दाजा 
निम्नतालिका से लगाया जा सकता है : 


लियाउनिंग ५ करोड़ १५ लाख यूभ्रान अथवा १० करोड़ ३० लाख रु ० 
ज़ेचुआन . १० करोड़ €१ लाख यूभ्रान अथवा २१ करोड़ ८२ लाख रु० 
चेकिश्लाँग . ५ करोड़ ८३ लाख यान अथवा ११ करोड़ ६६ लाख रु० 
किश्याँगसू . ११ करोड़ ५५ लाख यूश्रान झ्रथवा २३ करोड़ १० लाख रू० 


ये ऋण (१) यन्त्रादि खरीदने तथा तामीरी काम करने, (२) उत्पादन के खर्च उठाने 
झौर (३) निर्वाह-व्यय की पूर्ति के लिये दिये गये थे। इन तीनों मदों में समस्त राणि का कितना 
कितना प्रतिशत व्यय किया गया यह निम्न तालिका से प्रकट होगा : 
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| 
ऋण का 
कितना प्रति- | ऋण का ऋण का 








शत औजारों | कितना प्रति- | कितना प्रति- 
है त्रेग 
कट जी और तामीरी | शत उत्पादन | शत निर्वाह 9 
कामों में व्यय | पर व्यय हुआ | पर व्यय हुभ्रा 
किया गया 
लियाउनिस . . ३२ | ४२९० २६ १०० 
जेचश्ान . ह ४ १६ ६१० २० १०० 
चेकिसाँस . | | २६ ३७*० ३४ १०० 
कियाँगसू ४ है रे ३७० है ७ १०० 
चारों प्रान्तों का ग्रौसत , २५.७ ४४*२ ३०'० १०० 
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१४. कृषि-बेंक और ऋण-संस्थाओ्रों के व्याज दर देश-भर में सवंत्र एक ही हैं। उत्पादव 
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उन पर वे ५* ७६ प्रतिशत प्रतिवर्ष व्याज देती हें। बीज और उ्रक खरीदने के लिये थोडी 
मियाद के ऋनों पर भी संस्थायें तो यही व्याज-दर देती हं, परन्तु व्यक्तियों को निर्वाहि-व्यय 
के लिये दिए हुए ऋण पर ८' ६४ प्रतिशत व्याज देना पड़ता है । कृषि-उत्पादक सहकारिता-संस्थाश्रों 
के शेयर (हिस्से ) खरीदने के लिये गरीब किसानों को ऋण ४ ' ८ प्रतिशत के रियायती ब्याज पर 
दिया जाता है। ये दर मार्च १६५६ से लागू किये गये थे। इससे पहले सहकारिता-संस्थाओं झौर 
सदस्यों को १५-६ से १८ प्रतिशत प्रति वर्ष तक व्याज देना पड़ता था। व्याज दर एक दम इतना 


श्र 


गिरा देने और देश में सर्वत्र एक-सा दर प्रचलित कर देने के कारण ऋण-संस्थाञ्रों का लाभ कम हो 

गया है और उनमें से कई नफसान में चल रही है । उनका व्यय धंटाने और काम चस्त करंने! के 

उपाय किये जा रहे हैं, परन्तु ३ वर्ष से पूर्व उनके स्वावलम्बी हो सकने की सम्भावना नहीं. है । 

इसलिये सरकार ने १६९५६ के बज़ट में ४ करोड़ यूप्रान (८ करोड़ र० ) की राशि इन संस्थाओं की 

आग करने के लिये रज्तखी है, और इतनी ही राशि १६५७ के वजट में भी रखने की आश्या दिलायी 
। 


ऋण लेने की पद्धति 


१६. उत्पादक सहकारिता-संस्थाओं को ऋण देने की पद्धत लम्बी-चौड़ी नहीं है । जाव्ता 
तीन चार दिन में ही पूरा हो जाता और उन्हें ऋण मिल जात। है। प्रत्येक संस्था अपने उत्पादन 
की योजना तेयार करके उसे साबारण-सभासे स्वीकृत करवाती और शीयाँग (ग्राम-मण्डल ) 
सरकार तथा कृषि-बंक को भेज देती है। यदि शीयाँग-सरकार और क्ृषि-बेंक भी उस योजना को 
पसन्द कर लेते हे तो बक उस संस्था के लिये ऋण की अभ्रधिकतम राशि नियत कर देता -है, और 
उसी की सीमा में उस उत्पादक-संस्था को समय समथ पर ऋण दिया जाता रहता है। बेक ऋण 
देने से पहले किसी प्रकार की जमानत या गारण्टी लेने का हठ नहीं करता। बेंक के जिन अधिकारियों 
से हमारी बातचीत हुई उन्होंने किसानों को दी हुई बड़ी बड़ी धन-राशियां वसूल हो सकने के 
सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सन्देह या भय प्रकट नहीं किया। उन्होंने बतलाया कि जान-बञझ्कर 
ऋण न चकाने वाले व्यक्ति नाम-मात्र के होते हें--५ प्रतिशत से भी कम--और बैक का विचार 
उनके विरुद्ध तुरन्त ही कोई क़ानूनी कारवाई करने का नहीं है, वह पहले उन्हें समझाने-बझाने 
के उपायों का प्रयोग करके देखेगा । बेक और ऋण-सहकारिता संस्थाओओंके श्रधिकारियों को 
विश्वास था कि व्यक्तियों और संस्थाओं के उत्पादन में जो वृद्धि होगी उससे उनके ऋण वसूल 
हो जायेंगे । कोई बड़ी भारी हानि हो जाने या ऋण की राशियां बढ़े खाते डालने की कल्पना तक 
को वे अयथार्थ बतलाते थे । 


१७. सारांश यह है कि किसानों और उत्पादक सहकारिता-संस्थाओं को खेती के लिये पंजी 
मिल सकने का सुन्दर प्रबन्ध करने में चीनी सरकार सफल हो गयी है। चीन में खेती कि भमि का 
क्षेत्रफल हमारे देश की अपेक्षा कुछ ही कम है। हमारी देहाती ऋण-जाँच-समिति ने हाल में अन्दाजा 
लगाया था कि भारतीय किसानों को खेती के लिये ७५० करोड़ रुपये की पँजी की आग्रावरयकता पड़ती 
है, और इसका केवल ६ प्रतिशत सरकार और सहकारिता संस्थाओं द्वारा प्रा किया जाता 
है । - इसकी तुलना ५६० करोड़ रुपये की उस राशि से करके देखना चाहिये जो चीनी सरकार 
अगस्त १६९५६ तक ऋण के रूप में दे चकी थी। चीनी सरकार किसानों को बाज़ार में माल की बिक्री 
की ओर से निश्चित कर देती, मुख्य मुख्य फसलो को न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर खरीद लेती 
ओर कुछ खास फसले बोने का.भ्रांशिक व्यय पहले से दे देती है, .न कारणों से उत्पादक सहकारिता- 
संस्थाश्रों को बहुत बल मिला हे। और उगकी जड़ जम गयी है। | 


छठा अध्याय 


उत्पादक सहकारिता-संस्थाओ्रं की सफलता 


झाद्शों और अन्य विचारों को छोड़ भी दें, तो भी चीन में कषि-सहकारिता-संस्थाओ्रों के सफल 
या असफल रहने का निर्णय निम्न चार कसौटियों से किया जा सकता है : 


१. उनसे उत्पादन में बृद्धि हुई या नहीं ? 
२. यह वृद्धि क्‍या अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकती थी ? 


३. उनसे रोज़ग।र और लोगों की आय में वृद्धि हुई या नहीं और उनके रहन-सहन का 
दर्जा ऊंचा उठा या नहीं ? और 


४. उनके कारण लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ऊंचा उठा या नहीं ? 


२. अपनी चीन-यात्रा में हमने १६ सहकारिता-संस्थायें देखी । हम भारत में जिन फ़सलों 
से परिचित ह उनमें से प्राय: सब प्रधान फ़सलों की खती यें संस्थायें करती थीं । उनमें से गेहूं, मकई, 
जुआ र, चावल, मृंगफली, सरसों, कपास, जट, साग-सब्जियों और फलों का उल्लेख विशेष रूप से 
किया जा सकता है। इस शअ्रध्याय में ऊपर लिखे प्रश्नों का उत्तर इन संस्थाओं द्वाश प्राप्त परिणामों 
के आधार पर देने का यत्न किया जायगा । जिन प्रान्तों में ये संस्थायें काम कर रही थीं उनमें से 
कुछ की ओर सारे देश की समस्त स्थिति पर विचार पीछे किया जायगा । 


३. जो संस्थायें हमने देखीं उनमें प्रति परिवार की औसत ज़मीन १:९२ एकड़ से २: ५ एकड़ 
तक थी । इन संस्थाओं के सदस्यों ने मिलकर जिन खेतों में सहकारी की थी उनका परिणाम ६० से 
६,००० एकड़ तक था। हमारी देखी हुई संस्थाओं में कुछ खराब भी थीं, परन्तु एक को छोड़कर, 
शेष अठराहों के समस्त तथा पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पादन में वृद्धि ही हुई थी। वृद्धि का अनुपात विभिन्न 
प्रदेशों में श्लौर विभिन्न फ़सलों का विभिन्न था। एक ही प्रदेश और एक ही फसल का परिणाम भी, 
विभिन्न सहकारिता-संस्थाओं का विभिन्न था। परन्तु इन सब परिणामों के तीन पहलू स्पष्ट दिखलाई 
पड़ते थे : श्रर्थात्‌ वर्तमान उत्पादन (१) युद्ध-पूर्व के, (२) १६४६ के ('मृक्ति' के वर्ष के) और (३) 
१६५२ के (जब कि परस्पर-सहायक दल पूरी तेजी में ) वर्षों के उत्पादनों से साधारणतया झच्छे 
थे। ज़ेचुभान प्रान्त में लियाउनिग, शांगहाई, किझ्लांग्सू, चेकियांग और क्वातुंग प्रान्तों की भर क्षा 
उत्पादन में बंद्धि का तिशत सबसे कम था। इसके कारण हमें दो बतलाये गये । पहला यह कि 
(१) सहकारिता-संस्थाओं / भी २२०० वर्ष से अधिक पुरानी सिंचाई-व्यवस्था से ही काम लिया, 
उसमें सुधार की प्राय: कोई गुंजायश नहीं थी, और (२) श्रधिकतर सहकारित।-संस्थायें नयी थी, 
अ्रधिकतर १६५४ में ही शुरू हुई थीं। फिर भी ससे इनकार नहीं किया ज। सकता कि स प्रान्त 
में भी सहकारिता-संस्थाञ्रों ने अपने सदस्थों की उत्प।दन बढ़ाने में सहायता की । उदाह रणार्थ, 
क्वान चुई (अर्थात्‌ लगभग तहशील ) की यौंग-फेंग सहकारित।-संस्था सं० ७ में घान की पैदावार का 
भसल १६५२ में ५२० कट्टी प्रति मउ था, वह १९५४५ में बढ़कर ६०० कट्टी प्रति मउ हो गया (१०० 
कट्टी-लगभग ५५ सेर और १ मउ-०'१६ एकड़ ) था। इसकी तुलना में, सींग-मींग सहकारिता-संस्था 
ने १६५४५ में तो धान की फ़सल प्रति मउ ६२५ कट्ठी काटी, परन्तु १६५३ और १६४५४ में इस संस्था 
की पैदावार का श्रौसत क्रमश: ६३० और ५८० कट्टी था। १६५५ का श्रौसत १६५३ से ५ कट्टी 
कम रहा । औसत में इस कमी के बावजूद, इस संस्था के समस्त उत्पादन और इसके सदस्यों की आय 
में वृद्धि ही हुई ।. कारण यह है कि १६५३ का औसत तो एक परस्पर-सहायक दल द्वारा बोये गये 
१०२ मउ को पंदावार से निकाला हुआ था, और १६५५ का औसत ११०० मउ की पैदावार से 
निकाला गया था, भौर इस. बड़ी भूमि में कुछ भाग ऐसी घटिया भूमि के भी थे जिसमें पैदावार पहले 
बहुत ही. कम होती थी। | 


श्रे 


थर्ड 


४. जो गांव हमने देखे उनमें सहकारिता-संस्थायें बनने के बाद पैदावार १५ से ३० प्रति्मत 
तक बढ़ गई थी । इस परिवतेन में २ से ३ वर्ष तक का समय लगा था। कपास, चाय और साग- 
सब्ज़ियों के उत्पादन में वृद्धि विशेष हुई थी। १६५२ से १६५५ तक, शांगहाई के पास कपास बोने 
वाली दो सहकारिता-संस्थाओं में से एक की पैदावार तो १०० कट्टी बढ़कर १८० कट्टी प्रति मउ 
ही हुई थी, और दूसरी को ५० कट्टी से ३१६ कट्टी प्रति मउ तक जा पहुंची थी | हसी भ्रवधि में, 
चैकिश्रांग प्रान्त की भ्रक्टूबर-चाय-सहकारिता-संस्था की सूखी चाय की पैदावार ११० कट्टी से बढ़कर 
१४३ कट्टी प्रति मउ हो गई थी। लियाउनिंग प्रान्त की साग-सब्जी सहकारिता-संस्थाओं के उत्पादन 
में प्राय: ५० प्रतिशत वद्धि हुई थी । 


५. इस संबंध में एक प्रशन किया जा सकता है और वह करना उचित ही हैं। वह यह कि इन 
अंकों का आधार क्या है और इन पर विश्वास कहां तक किय। जा सकता है। युद्ध-पूर्व काल के भौर 
१६४९ के अंक तो पदाधिकारियों झौर अन्य लोगों ने दिये हें, और उनमें होनाक्ति से काम लिया 
जाने का संदेह हो सकता है, परन्त १६५२ के अंक वैसे सन्देहास्पद नहीं है। उनके आधार दो हैं : 
(१) उन दिनों अधिकतर ग्रामों में परस्पर सहायक दल काम करने लगे थे, उन्होंने वास्तविक उत्पादन 
का जो लेखा रक्‍्खा एक तो उसे भ्राधार माना गया, और (२) दूसरे, सरकार ने क्रषि-कर लगाने के 
लिये १६५२ में सब स्थानों की श्सत पैदावार का जो भअ्न्दाज़ा लगाया था उसका सहारा लिया गया । 
यह चर्चा पहले हो चुकी है कि सहकारिता-संस्थायें अपने सदस्यों में लाभ, उनके वास्तविक काम के 
ग्राधार पर, बांटती हैं, और बहुत से दल लम्बी मियाद का ठेका करके पैदावार की पहले से गारण्टी 
कर देंते हें। इसके अतिरिक्त, कटाई, लुनाई, कूटाई और ढुलाई की मजदूरी का संबंध प्राय: परिमाण 
के साथ होता है। इन कारणों से, १६५५ के अंक उत्पादन के वास्तविक परिमाण हो ही प्रकट 
करते हैें। उनकी जांच श्रमिकों को मिले हुये पारिश्रमिक के साथ तुलना करके भी की जा सकती 
है। उत्पादन में वृद्धि का परिचय, बाज़ार में बिक्री के लिये आये हुये माल में वृद्धि से मी, मिल सकता 
है। उदाहरणार्थ, किप्रांगस्‌ प्रान्त की लोएन-पीम सहकारिता के ग्रामीण सदस्यों ने १६५० में १२ 
लाख ६० हज़ार कट्टी (लगभग १७२२५ मन ) भ्रन्न बेचा था : १९५४ में उन्होंने २८० लाख ५० हज़ार 
कट्टी (कोई ३६१८७ मन) बेचा । लियाउनिग प्रान्त में भी हमने यही स्थिति देखी, परन्तु शियांगों 
(आ्राम-मंडलों ) का पनर्गठन हो जाने के कारण हमें सहकारिताओं के पृथक-पृथक अंक नहीं मिल 
सके । 

६. इस संबंध में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि १६११ के पश्चात्‌ चीन में स्थिति निरन्तर 
अशान्ति और भश्रस्थिरता की रही और १६४६ में उत्पादन अ्रपने निम्नतर स्तर पर पहुंच चुका था । 
इन कारणों से, जिस सरकार ने शान्ति, अन्न-प्रमान झौर कानून की पुनः प्रतिष्ठा करक मुद्रा, स्फीति 
का नियन्त्रण कर दिया उसमें किसानों का विश्वास जम जान। स्वाभाविक था । इन परिस्थितियों में, 
सहकारिता-संस्थाओं का संगठन न होता तो भी प्रत्येक किसान पैदावार अधिक करता ही । इसलिये 
ऐसी कल्पना करना भ्रान्त हो सकता है कि १६४६ के परचात उत्पादन में जो भी वृद्धि हुई वह 
सहकारिता के ही कारण हुई । यही कारण हैँ कि तुलना करने के लिये आधार-वर्ष १९५२-५३ 
को माना गया है, मुक्ति' के पश्चात्‌ के भ्रन्य वर्षों को नहीं। इसके भ्रतिरिक्त, केवल श्रंकों पर भरोप्ता 
न करके, हमने स्वयं उन उपायों का अध्ययन किया जिनके द्वारा उत्पादन में वृद्धि हुई बतलाई गयी 
थी। इन सब बातों पर विचार करके हम इसी परिणाम पर पहुंचे हें कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। 

१६५४ में हुई वृद्धि के कुछ अंश, १६५५ की वृद्धि के खासे हिस्से, और १६९५६ के उत्पादन के बहुत 
बड़े भाग का झाधार सहकारिता की कृषि ही है। हि 


उत्पादन बढ़ाने के उपाय 

७. इस विचार में दूसरा उत्तरणीय प्रदन यह है कि क्या चीनी किसान केवल ऋण और बिक्री 
की सहकारिता-संस्थाओ्रों के सदस्य बनकर, परन्तु खेती व्यक्तिश: पृथक-पथक ही करके उत्पादन 
में यह वृद्धि नहीं कर सकते थे। प्राखिर, उत्पादन खेती के सब साधनों, भ्र्थात्‌ भूमि, श्रम तथा पूंजी 
का, सम्मिलित परिणाम हो तो होता है ! सहकारिता का लक्ष्य भी तो यही है कि संगठन की भावना" 
को प्रेरणा प्राप्त हो ! इस कारण देखना चाहिये कि सहकारिता-संस्थाभों से उत्पादन के साधनों का 
संगठन झधिक अच्छा हुआ या नहीं ? हुआ तो कितना ? 
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८. चीनी सहकारिताओों ने उत्पादन बढ़ाने के लिये जिन उपायों का भ्रवलम्बन किया उन्हें 
मोटी दृष्टि से निम्न चार वर्गों में विभक्‍त कर सकते है : 


१. सिंचाई के साधनों में वृद्धि भ्रथवा सुधार, 

२. भूमि का सुधार प्रौर उद्धार करने के प्रयत्न, 

३. भ्रच्छे बीजों का प्रयोग, श्रौर 

४. खादों श्र उवंरकों का घना प्रयोग और खेती के भ्रधिक अ्रच्छे तरीक | 


सिचाई और भूमि में सुधार 


हमने देखा कि लियाउनींग प्रान्त और शांगहांई की सहकारितायें सिंचाई बढ़ाने पर बहुत 
जोर देती थीं। लियाउनींग में एक सहकारिता ने १८ महीने में १२८ छोटे कये नये खोदे थे। उनमें 
से प्रत्येक १ ९५ से २ एकड तक की सिंचाई करता था। एक अन्य सहकारिता-संस्था ने ४० और ५० 
हौसं-पावर के दो बिजली के पम्प लगाये थे, जो €०० मऊ (लगभग १५० एकड़ अथवा समस्त क्षेत्र 
के ६ प्रतिशत भाग) की सिंचाई करते थे। एक तीसरी संस्था ने भाष के इंजिन से चलने वाला 
पम्प लगाया था, वह १८६ मऊ (कोई ४७ एकड़ श्रर्थात्‌ सारे इलाके के १३ प्रतिशत भाग ) की सिचाई 
करता था। सिचित भाग में धान बोया गया था। यह प्रदेश सुख है। श्रब तक यहां ज्वार ब।जरे 
आदि मोटे भ्रनाजों की ही खेती होती थी । .धान यहां प्रथम ब।र बाया गया था । एक चौथी सहकारिता 
ने ३४ छोटे क॒ंयें ग्रौर ४ तालाब नये बनाये थे। शांगहाई के पास यू-यी सहकारिता के सदस्यों ने 
जमीन तो २५०० मउ एकत्र कर ली थी, परन्तु सिंचाई वे उसमें से कंवल १००० मउ में कर सकते थे 
यह भी कुछ बहुत भरोसे योग्य नहीं थी, क्योंकि पानी को ऊंचा उठाने के लिये हवाई चक्की, मज़द्रों 
और पशुओं का प्रयोग किया जाता था। १६५४५ में इस संस्था ने ४ ००० यूआन ( १८०००२० ) लगाकर 
३ पम्प तो बिजली के लगाये और एक उठाकर ग्रन्यत्र ले जाये जा सकने वाला डीज़ल इंजन खरीदा । 
अब इस सहकारिता के ८० प्रतिशत खेतों में सिवाई होने लगी है। सहकारिता के बिना, औसत 
छोटे किसान इतने कम समय में न तो इंतने कुंये बना सकते थे और न बिजली के पम्प लगा सकते 
थे । 


६. सहकारिता-संस्थाओ्रों ने खेती के क्षेत्र में वृद्धि दो प्रकार की है: (१) बेकार पढ़ी हुई 
भूमि को तोड़चर और (२) खेतों की भ्रनावश्यक हृद-बन्दी को खतम करके । इस प्रकार लिआउनींग 
प्रान्त की सुख-मार्ग सहकारिता संस्था ने १७० मउ (लगभग २७ एकड़) भूमि सुधार कर खेती 
योग्य बनाई जेचुआन प्रान्त की सींग-मींग सहकारिता ने ४० मउ (कोई ६ १/२ एकड़) भूमि 
में से तो घास-फ्स साफ किया श्रौर ५० मउ (लगभग ८ एकड़) में से कीड़े-मकोड़े नष्ट किये । इसका 
फल यह हुआ कि अधूरा समय रोज़गार करने वालों को अधिक रोज़गार मिल गया, उत्पादन बढ़ 
गया और आ्राय में भी वृद्धि हो गई। ज़ेचुश्रान प्रान्त में अन्जेन शीयांग की सहकारिता और सुख- 
मार्ग सहकारिता ने, व्यक्तियों के खेतों को पृथक्‌ करने के लिये जो डौल बनी हुई थीं उन्हें तोड़कर 
अपनीअपनी खेती के क्षेत्रों में क्रमश: २ श्नौर १' ५ प्रतिशत वृद्धि कर ली । 


१०. कियांगसू प्रान्त में, लीयेन-मीन गांव के पास की नदी में से गाध कोई तीस वर्ष से नहीं 
निकाली गई थी, इस कारण यह नदी सिचाई के लिये प्राय: व्यर्थ हो गई थी, सहकारिता-संस्था ने 
इसकी गाध साफ़ करवा दी, यह काम वही कर सकती थो, क्योंकि श्रमिकों को एकत्र उसके अतिरिक्त 
अन्य कोई नहीं कर सकता था। गाघ को बड़ी मात्रा में निकालकर नदी के तटों पर इकट्ठा कर दिया 
गया। इस प्रक्रिया में औ्लौर सिंचाई के लिये नालियां खोदने में जोत के नीचे के खेतों की लगभग 
४० मउ भूमि कट गई, परन्तु इसके विपरीत १००० मउ ऐसी भूमि में सिंचाई होने लगी जिसमें 
पहले नहीं होती थी। इसी प्रकार, शांगहाई के समीप चिआंग-चिउ-लऊ सहकारिता ने देखा 
कि उसके केवल ३० प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की नालियां ठीक प्रकार बनी हुई हैं। उसने श्रमिकों 
को एकत्र किग्रा और भ्रपने लगभग ८० प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी नालियां बना दीं । 


ही 


११. चीनी किसानों को, विशेष करके गरीब किसानों को, भ्रच्छा बीज पाने में बड़ी कठिनाई 
हुआ करती थी। उनमें से कुछ तो अपने ही खेत में पदा हुये श्रनाज का एक भाग बीज के लिये 
भ्रलग रख लिया करते थे, परन्तु वह प्राय: भ्रच्छा श्रथवा टीक किस्म का बीज नहीं होता था। हमने 
जो सहकारितायें देखीं उन सबने बढ़िया बीज तैयार करने के लिये ज़मीन के टुकड़े अलग किए हुये 
थे। शुरू श्रू में इन संस्थाओं ने बढ़िया बीज, प्रयोग केन्द्र या उत्कृष्ट-विधि-प्रचार कैन्द्र या ऐसी किसी 
पड़ौसी सहकारिता-संस्था से लिया था जिसके पास अधिक पैदावार करने वाले बीज थे । इस प्रकार 
बढ़िया बीज उस संस्था के सारे क्षेत्र में पहुच जाता था। शेन्‍्सी प्रान्त में सीआान के समीप की एक 
सहकारिता के सदस्यों ने बढ़िया बीज का प्रयोग करके गेहूं की पेदावार ५० प्रतिशत बढ़ा ली थी । 
शांगहाई के समिप यू-यी सहकारिता में कपास की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होने का एक प्रधान 
कारण बढ़िया बीज भी थे। 


१२. लीएन-मीन सहकारिता-संस्था के प्रधान ने बीज चुनने और पौध को उठाकर फेलाने की 
एक ऐसी विधि निकाली कि उसका प्रयोग खेती की भ्रन्य उत्कृष्ट विधियों के साथ मिलाकर करने से 
बिन-चिपकन के धान की औसत पैदावार ५५०-६०० कट्टी प्रति मउ से बढ़कर ७००-६०० कट्टी 
तक पहुंच गई । इस विधि से न केवल पैदावार बढ़ गई, बुवाई में बीज की खपत भी लगभग झाधी 
रह गई, श्रर्थात्‌ एक मउ में १५ कट्टी के स्थान पर केवल ७ १/२ कट्टी बीज लगने लगा । इस विधि 
से धान बोने में पौध को उठाकर लगाने के लिये मजदूरों की आवश्यकता बड़ी संख्या में पड़ती थी । 
इतने मजदर लगाना किसी अकेले किसान के वश को बात नहीं थी। सहकारिताश्रों का संगठन 
होने के पश्चात्‌ उनके सदस्यों ने बढ़िया किस्म का यह धान लाउ-लाइ-चींग' (सदा-बहार) ३७०० 
मउ (५६२ एकड़) में बो डाला। इसका बीच प्रतिवर्ष सावधानता से चुनना पड़ता है। बोने से 
पहले उसे तीन मिनट तक नमक के घोल (१०० कट्टी पानी में २० कट्टी नमक ) में भिगो दिया जाता 
है। जो बीज थोथे होते है वे घोल में ऊपर तेरने लगते हें, उन्हें फेंक दिया जाता है और जो बीज तली 
में बेठ जाते हैं उन्हें ही बोने के काम लाया जाता है। 


खाद इकट्ठा करने और डालने के लिये घना प्रयत्न 


१३. चीनियों में खाद जमा करने और खेतों में डालने के लिये खूब मेहनत करने की परम्परा 
परानी है। दे खाद वनाने के लिये सब प्रकार की बेकार चीजों श्रौर मल-मत्र तक का उपयोग कर 
लेते हें। औसत भारतीय किसान इस के लिये जो कुछ करता है उसकी तुलना में चीनियों के रिवाज 
बहुत प्रभावशाली और फलदायी हैं । सहकारिता-संस्थायें बनने से पहले प्रत्येक चीनी ग्राम के अपने- 
अपने रिवाज थे । कुछ किसान इतने गरीब थे कि खाद का प्रयोग प्राय: करते ही नहीं थे, करते भी थे 
तो बहुत थोड़ी मात्रा में मनुष्य का मल डालते थे । सपन्न किसान खाद की खरीद बड़ी मात्रा में करके 
उसका प्रयोग इतना भ्रधिक करते थे कि उतनी की न तो आवश्यकता होती थी श्रौर न उतनी उत्पादन 
में सहायक होती थो । हमने देखा कि सभी सहकारिता-संस्थाओ्ं ने खाद एकत्र करने और उसे ठीक॑ 
प्रकार डालने का श्रान्दोलन-सा छेंड़ा हुआ था। हरे पत्ते और अन्य कूड़े-करकट, सुझ्नर की खाद, 
तालाबों की गाघ, नदियों से निकले हुये कीचड़ और ट्ट्टी-घरों की मूत्र-सनी मिट्टी का भी प्रयोग 
किया जाता था। हरे खाद का प्रयोग बढ़ाया जा रहा था। इतनी अ्रधिक खाद का प्रयोग किया 
जाता है और उसके लिये इतनी मेहनत करनी पड़ती हैं कि नया द्देक पहले-पहल देखकर दंग रह 
जाता है कि इतना सब किया कंसे गया होगा। 


के... चर, 


१४. चेकिशांग प्रान्त की बू-गा-दा सहकारिता ने हमें खाद के निम्न नुस्खे दिये थे : 
(१) धान की एक फसल लेनी हो तो प्रति मउ--- 
(क) मूल-भूत खाद 
१, नदीकी तली का कीचड़ ., ु े ५ शेहाशवह शत 
२. हरी खाद । हि ४ , * .' १,५०० कट्टी 


५७ 


(ख) अतिडछिकत खाद . 
१. अ्रमोनिश्रम सल्फेट | 3 ८ कट्टी 
२. सुअर की खाद . है * ; ६६० कट्टी 
(२) धान की दो फसलें लेनी हों तो पहली फसल में प्रति मउ--- 
धान की एक फ़सल के समान 
(३) धान की दो फ़सलें लेनी हों तो पीछे की फसल में प्रति मउ--- 
(क) मूल-भूत खाद नहीं दी जाती' 


(स्तर) अ्रतिरिक्त खाद 
१. अमोनिश्रम सल्फेट हे ; मे ४ ६ कट्टी 
२. सुश्रर की खाद. ल्‍ ; » ६६० कट्टी 


हमारे कुछ साथियों ने नदी पर जाकर देखा कि उसकी तली में से गाध कंसे निकाली जाती है । 
उन्होंने देखा कि काम दल के कुछ लोगों में बाँट दिया गया था। प्रत्येक व्यक्ति अपने कंधे पर दो 
बाल्टियों की कांवर लिये हुए था। प्रत्येक बाल्टी लगभग ६० कट्टी (३३ सेर) की थी । इस प्रकार 
एक आदमी एक फेरे में १२० कट्टी (६६ सेर) गाघ ढो सकता था । काम का परिमाण, गाघ॒पहुंचाने 
के स्थान की नदी से दूरी के हिसाब से, नियत किया जाता था। यह दूरी ५० कदम हो तो दिन में 
१०० फेरे करने पड़ते थे । १५० कदम तक ६० और २०० कदम तक ५०फेरे करने होते थे । इसका 
मतलब यह हुआ कि दिन-भर में एक भश्रादमी ६००० से १२००० कट्टी तक गाध ढोकर एक दिन में 
काम की १० इकाइयां जमा कर सकता था। 


. ११. फू-यांग चुई (चेकियांग प्रान्त) के शो शीयाँग (ग्राम-मंडल) की पन्द्रहवीं सहकारिता 
ने खाद क॑ अपने ही नुस्खे तैयार किये थे । 
उनके श्रनुसार : 

१. धान की दो फसल लेनी हों तो शुरू की फसल में--- 


(क) मूल खाद का परिमाण प्रति मऊ 


१. अलफाल्फा घास , ॥ मु है , १,५०० कंट्टी 
२. खराब ज़मीन के लिये, सुझरों के बैठने की जगह का कृड़ा 
(जमीन अच्छी हो तो इससे आधा) १,००० कटी 
(ख) अतिरिक्त खाद 
१. अमोनिश्रम सल्फेट ; ६ कट्टी 
२. फटकरी म ; ये ६ कक्‍्ट्टी 
३. चुना . ह े ; « १३० कट्टी 
(कट्टी-कोई भ्राध 
सेर ) 
२. दो फसलों में पिछली फसल के सिये--- 
अतिरिक्त खाद 
१. हरीखाद रु हि १,००० कट्टी 
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९, क्ता ९ # ० ७ ७ # (२० क्ट्री 


३. भ्रमोनिश्रम बल्फेट , हे ५ ४ ६ क्ट्ठी 
(कंट्रीकोई श्राष 
सेर ) 
बेकिआँग प्रान्त में भ्रक्टूबर-चाय-सहकारिता का खाद का नुस्खा निम्न प्रकार था: 
चाय की फसल में प्रति मउ-- 
(क) मूल खाद 
१. सरसों और सेम की खल॒ . हे ४ ४ ३६० कट्टी 
२. श्रमोनिश्रम सल्फेट , ; ५ तु ४० कट्टी 
(कट्टी-लगभग शभ्राध 
सेर) 
(ख) अतिरिक्त खाद 
१. सेम की खल मु |; मु हर १०० कट्टी 
२. पाखाना बिना खलमिला . ४ « ८5,००० कट्टी 
ः (कट्टी-लगभग आधे 
सेर ) 
पैकिंग के समीप तृंगफांग सहकारिता का नुस्खा निम्न प्रकार था : 
कपास के लिये-- 
(क) मूल खाद कम्पोस्ट , ह ४ ,. १०,००० कट्टी 
ण ( कोई ५०० सेर ) 
(ख) अतिरिक्त खाद ., म ४ हु म 
१. सेम की खली. ., है ; १०० कट्टी 
२. अ्मोनिश्रम सल्फेट . म | ,. ३० कट्टी 
३. स्युपर-फोस्फेट .. ; ४ ५ २० कट्टी 
मकई के लिये-- 
(क) मूल खाद मे ४ ४५ ,. १०,००० कट्टी 
(ख) श्रतिरिक्त खाद अभ्रमोनिम्मम सलफेट.._., ह ४० कट्टी 
जुवार के लिये--- 
कम्पोस्ट प्रति मउ ५ हे है ४ « १०,००० कट्टी 


(कोई ५०० सेर) 
क्ाँगहाई के समीप यू-यी सहकारिता के नुस्खे निम्न थे : ्य 
धान के लिये प्रति मउ--- 
भ्रमोनिश्नम सल्फेट न ५ ४ ५ ४ १० कट्टी 


स्युंपरफोस्फेट « ५ १५ कढ़ी 


५९ 


दानेदार खाद . न न्‍ । रे मु ७४ कट्टी 
कम्पोस्ट ; ; « ३,००० कट्टी 
(कट॒टी-लगभग ग्राध सेर ) 


यदि धान को गेहूं के पश्चात्‌ बोया जाय तो ३,००० कट्टी कम्पोस्ट प्रति मड और डालना चाहिये । 
कपास के लिये प्रति मउ-- 


सयोबीन की खली | ॥ ; ४ १७ कट्टी 
स्युपरफोस्फेट | । ; न १० कट्टी 
श्रमोनिश्रम सल्फेट ,*  «& । न . ८से १० कट्टी 
(कट्टी-लगभग आध 

सेर ) 


कपास गेहूं के बाद बोई जाये तो इसमें २,५०० से ३,००० कट्टी तक कम्पोस्ट भी मिला देना चाहिये । 
गेहूं के लिये प्रति मउ-- 
सुअर और भेड़ की मेंगनी . ५ | «. ३,००० से ३,५०० कट्टी 
या नदी की तली का कीचड़ ३3 * . १२,००० से १३,००० कट्टी 


गेहूं में रासायनिक उबेरक कोई नहीं डाला जाता था, श्रौर साग-सब्जियों के लिये भ्रादमी के मल और 
पशुओों के गोबर का प्रयोग किया जाता था । 


१६. बड़े नगरों के समीप की सहकारितायें नगरों से पाखाना इकट्ठा करने की विशेष व्यवस्था 
करती थीं। देरेन के समीप की एक सहकारिता-संस्था प्रति दिन ५० आदमी मल एकत्र करके लाने 
के लिये शहर भेजती थी। शाँगहाई के पास की एक सहकारिता ने पाखाना ढोकर लाने के लिये 
बहुत-सी नावें रक्खी हुई थीं। वह॒ उर्वरक कम्पनी से भी खाद लेती थी। उक्त कम्पनी की 
स्थापना ही हाल में, ७० लाख आबादी के शाँगहाई शहर के गटरों का मेला और पाखाना ठीक 
प्रकार ठिकाने लगाने के लिये की गई थी। स्पष्ट हे कि कोई भी अकेला किसान इतनी बड़ी मात्रा में 
खाद का ठीक प्रकार संग्रह और वितरण नहीं कर सकता था । 


खेती की उत्कृष्ठ और सुधरी हुई विधियां 


१७. सहकारिता-संस्थाओं ने बरस में दो फसलें लेने का क्षेत्र बहुत बढ़ा दिया है। चेकिआ्लांग 
प्रान्‍्त की एक सहकारिता ने दो फसलों का क्षेत्र ५७ मउ से बढ़ाकर ५३१ मउ कर दिया, क्योंकि 
वह सिचाई के लिये पम्प लगाने में सफल हो गई थी । शांगहाई के आस-पास साधारणतया दो 
फसलें गेहूं कम बाद चावल या कपास बोकर ली जाती थीं। हाल में एक नयी प्रवृत्ति दोनों फसलें 
धान की लेने की चली है। ये फसलें दो प्रकार बोई जाती हें: (१) पहली फसल काटने 
से महीना भर पहले, दूसरी फसल का धान, पहली की पंक्तियों के बीच में बो दिया जाता है, इसे 
बारी-बारी से बोना कहते हैं; (२) दूसरा प्रकार यह है कि पहली फसल काटने के तुरन्त 
परचात्‌ दूसरी बो दी जाय । बारी-बारी से बोने की विधि में पेदावार दूसरी की अपेक्षा कुछ कम 
होती है। परन्तु दोनों विधियों की कुल पैदावार एक फसल की श्रपेक्षा २० या ३० प्रतिशत अ्रधिक 
बैठती है। दूसरी विधि से दो फसलें लेने के क्षेत्र का विस्तार करने में बड़ी बाधा यह है कि इसमें 
दूसरी फसल १० जून के भरास-पास बो देनी पड़ती है और इसके लिये खेत तैयार करने को बहुत 
कम दिन का समय मिलता है। बोने में विलम्ब कर देने से पैदावार कम होती है, क्योंकि फसल 
को प्रक्ट्बर और नवम्बर की ठण्ड का सामना करना पड़ जाता है। जिन सहकारिताओं के 
पास पहली फसल काट लेने के बाद खेत तेयार करने के लिये आदमी काफी होते हें वे इस विधि 
का लाभ उठा सकती हें। वे सहकारितायें एक अभ्रलग जगह में बीज बोकर पौध तैयार रखती हे 
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श्रौर खेत के जतते-जुतते ही उस पौध को उठा कर खेत में बो देती हैं। लीएन-मीन ग्राम' के 
किसान गेहूं की भी दो फसलें लेने की बात करते थे । परन्तु इस परीक्षण की जोखिम उठाने 
के लिये तैयार कोई नहीं था, क्योंकि सबका ख्याल था कि गेहूं की दूसरी फसल से जमीन कमजोर 
हो जायगी और उसे फिर उपजाऊ बनाने के लिये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी । श्रकेले-श्रकेले 
किसान सम्भावित हानि की जोखिम उठाने को भी तैयार नहीं होते थे। श्रन्त को सहकारिता- 
संस्था ने यहे जोखिम थोड़ी-थोड़ी भ्रपने सब सदस्यों में बांट कर यह परीक्षण आरम्भ कर डाला 
झभौरगेटू की भी दो फसलें लेनी शुरू कर दीं। 


१८. लियाउनींग प्रान्त में सहकारिताएं, जवार आदि के स्थान पर मकई सरीखी अ्रधिक 
पैदावार देने वाली फसलें बोने का यत्न कर रहो हैं । जेचआन में एक सहकारिता ने धान के 
पौधों के बीच का फासला १५ इंच से घटाकर १० इंच करके देखा और उससे पैदावार बढ़ गई । 
सुख-मार्ग सहकारिता के किसान सदस्य पहले श्रपने खेतों को वर्ष में केवल एक बार श्रप्रैल के महीने 
में जोता करते थे। सहकारिता का संगठन होने के परचात्‌, वे सम्मिलित क्षेत्र के आधे भाग में 
सर्दी का मौसम आने से पहले दूसरी बार भी हल चलाने लगे। इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति 


बढ़ गई श्र बहुत-से हानिकारक कीड़े मर गये । 


१६९. शांगहाई के श्रास-पास की सहकारिताओं को कपास की पैदावार बढ़ाने में सफलता 
इस कारण भी हुईं कि उन्होंने खेती की नई भौर उत्कृष्ट विधियों का प्रयोग करके देखा । य 
विधियां खेत को गहरा जोतना, बीज जल्दी झ्लौर पास-पास डालना, नलाई अ्रधिक करना, और 
पौधों की शाखाओं को नियम से काटते रहना आर घना न होने देना, श्रादि थीं। सहकारिताश्रों 
में नई विधियों की परीक्षा करने के बाद उन्हें जारी करना सुगम रहता है, क्योंकि पहले दो-एक 
हक उन्हें सीखकर और उनकी परीक्षा करके, उपयोगी सिद्ध होने पर श्रन्य सदस्यों को सिखला 
सकते हैं । 


२०. हमने कई स्थानों पर यह भी देखा है कि सहकारिताएं प्राकृतिक आपत्तियों और 
भ्राकस्मिक कठिनाइयों का प्रतिकार करने के लिये क्‍या कुछ कर सकती हें। शांगहाई के समीप 
यू-यी सहकारिता के खेत १६५४ में भ्रकस्मात्‌ शभ्रतिवृष्टि के कारण पानी से भर गये । सहकारिता- 
संस्था ने तुरन्त ही नालियां खोदने के लिये दलों का संगठन किया और खेतों में से पानी निकाल 
दिया। अ्केले-अ्रकेले किसान ऐसा नहीं कर सकते थे । जिन जमीनों में बरसात के समय पानी 
भरने लगा था वे भी बरसात के पश्चातू इसी प्रकार बचा ली गई। चेविश्ञांग प्रान्त की श्रक्ट्‌बर- 
चाय-सहकारिता के क्षेत्र में ५० मठ की फसल १६४५० में कीड़ा लग जाने के कारण प्रायः सबकी 
सब नष्ट हो गई थी। कीड़ों ने चाय के पत्ते, पौधों के डण्ठल और बक्कल तक खा डाले थे। अ्रगले 
तीन वर्ष तक इसी प्रकार कीड़ा लगता रहा और पेदावार पर उसका असर पड़ता रहा। १९५४ 
में कीड़ा ४०० मउ में फैल गया। परन्तु तब सहकारिता का संगठन हो च॒का था। उसने ग्रामों के 
सब लोगों को एकत्र करके एक-साथ ५०० आदमी खेंटों में कीड़े पकड़ने के लिये भेज दिये । यह 
प्रयत्त सफल रहा, फसल बच गई और कोई २००० किलोग्राम (सेर) कीड़े इकठ्ठे करके नष्ट 
कर दिये गये । होपेई प्रान्त की सूंग-फांग सहकारिता ने कीड़ों का सामना एक भ्रन्य प्रकार किया 
था। उसने कोई १० हजार युझ्रान (२० हजार रु०) की क्ृषि-नाशक दवाइयां खरीदकर उनका 
प्रयोग किया । ऐसा करना किसी भी शअ्रकेले किसान के बश की बात नहीं थी। इसी ग्राम में 
निरन्तर तीन वर्ष तक अतिवृष्टि होती रही । यद्यपि उससे होने वाली हानि को सर्वथा नहीं रोका 
जा सका, फिर भी सहकारिता-रुस्था ने पानी को खेतों से बाहर निकालने की नालियां बनवा दीं 
झौर हानि को काफी कम कर दिया। 


२१. गांव में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव कुछ कुछ इस कारण भी पड़ता है कि कुछ किसान 
अपने वश से बाहर की कुछ कठिनाइयों के कारण अपनी जमीनें श्रच्छी तरह नहीं जोस पाते । 
ये कठिताइयां परिवार के प्रधान श्रथवा अ्रन्य व्यक्तियों का बीमार पड़ जाना, पशुओं की कमी 
धझ्थवा परिवार के कुछ सदस्यों की भत्यु हो जाना आदि हो सकती हैं। कृषि-सहकारिता संस्थायें 
व्यक्तितयों द्वारा उपेक्षित खेतों को सम्भालकर इन कठिनाइयों का बहुत-कुछ निवारण कर 
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सकती हैं । इसका एक उदाहरण हमने सींग-मींग गांव में देखा । वहां एक विधवा स्त्री के खेत 
में सरसों की पैदावार का औसत लगभग ७४५ कट्टी (कोई ४१ सेर) प्रति मउ था। जब वह सह- 
कारता की सदस्य बन गई तब श्रौसत बढ़कर १०४ कट्टी (लगभग ५७ सेर ) हो गया । 


कुछ निर्बलतायें 


२२. ऊपर के उदाहरणों में सहकारिता-संस्थाग्रों के उन कार्यों की चर्चा हुई है जो उत्पादन 
बढ़ाने में सहायक हुए थे। परन्तु दो सहकारिताएं हमने ऐसी भी देखीं जहां परिणाम विपरीत 
निकले थे। एक में उन्नति न होने के कारण निम्न बतलाये गये * : 


(क) धान का बीज साधारणतया ५ कट्री प्रति मउ के हिसाब से डाला जाता है। 
इस सहकारिता के पदाधिकारियों ने कहा कि इतना बीज तो बहुत अ्रधिक है और उन्होंने 
बिना किसी जांच-पड़ताल के बीज घटाकर ३?2कट्ठरी कर दिया । परिणाम यह हुआ कि 
पेदावार घट गई। (ख) बीजों से धान की पौध तैयार करते हुए तो रासायनिक खाद (उवबरक ). 
बहुत श्रधिक डाल दी गई थी और अन्य फसलों में खाद थोड़ी लगाई गई। (ग) आलू 
का १५०० कट्टी बीज सम्भालकर नहीं रक्खा गया और बोने के समय तक वह ॒ बिगड़ 
चुका था । (घ) काम के पैमाने ठीक प्रकार नियत नहीं किये गये और न श्रमिकों में 
काम का वितरण उचित प्रकार किया गया । उदाहरणार्थ, नलाई के काम की इकाई इतनी 
नीची रक्‍खी गई कि यह जरूरी काम अच्छी तरह हभा ही नहीं । एक अन्य सहकारिता 
के पास हल के पशु नहीं थे । फिर भी उसने सुत्रर और अन्य सामान खरीदने में बहुत- 
सी रकम खर्च कर डाली थी। फलत: जमीन को जुताई हाथों से की गई, खेती का प्रबन्ध 
भी सनन्‍्तोषजनक नहीं किया गया । सारांश यह कि चीन में सहकारितायें भली श्रौर बरी 
दोनों प्रकार की हैं, परन्तु भली बहुत अ्रधिक हें, ठीक प्रकार काम न करने वालियों का अनुपात 
केवल कोई १४५ प्रतिशत है। 


रोजगार और आमदनी 


२३. श्रब यह देखना चाहिये कि इन सहकारिताओं का रोजगार पर क्‍या ग्रस॑र पड़ा । रोजगार 
और आमदनी का ठीक-ठीक अन्दाजा लगाना बहुत कठिन है। पहले समय के सम्बन्ध में कोई 
विश्वासनीय जानकारी नही मिलती, इस कारण तब के साथ तुलना करना और भी कठिन है । 
हमने देखा कि प्रत्येक घर के श्रौसतन पौने-दो आदमी सहकारिताओं में क।म करते थे। यह झसत 
सब जगह एक-सा नहीं था। उदाहरणार्थ, लियाउनींग और होपेई प्रान्तों में यह डेढ़ था। इन 
प्रान्तों में औरोसत कम होने के प्रधान कारण दो थे : (१) सिचाई की सुविधाओ्रों का भ्रभाव 
और (२) पशुओं का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग । जेचआन, चेकिआंग, शांगहाई और क्वार्गंतृंग 
में प्रति घर पीछे सहकारिताशओ्रों में काम करने वालों की संख्या १*७५ से २ तक थी। कहीं- 
कहीं यह संख्या २१२५या २९ ५० तक भी पहुंच जाती थी। इसका कारण शायद यह था कि 
आधे से अधिक प्रदेश में वर्ष में दो फसलें ली जाती थीं। पशुओं की कमी के कारण भी मनुष्यों का 
प्रयोग अधिक किया जाता था । ' 


२४. व५७ में काम के दिनों की संख्या १५० से ३०० तक थी। औसत सहकारिता-संस्थाएं 
वर्ष में २०० दिन काम दे सकती हें। सहकारिता-संस्थाओें की एक और उल्लेखनीय बात यह है 
कि उनमें स्त्रियों को काम करने का भ्रवसर अधिकाधिक मिलने लगा है। जिन सहकारिता-संस्थाश्रों 
में हम गए उन सब में खेती का तथा अन्य काम करने वालों में स्त्रियों की संख्या खासी श्रधिक थी । 
काम करने वालों में स्त्रियों भ्ौर पुरुषों का श्रनुपात २ : ३ था | परन्तु उत्तर और दक्षिण की स्थितियों 
में प्रन्तर था। उत्तर में पुरुष कार्यकर्त्ता दो थे तो स्त्री एक। दक्षिण में दोनों की संख्या लगभग 
समान थी। परन्तु सहकारिताएं स्त्रियों को पुरुषों की अ्रपेक्षा कम समय काम दे पाती थीं। वह 
पुरुषों के समय की तुलना में ५० या ६० प्रतिशत बेठता था। परन्तु स्त्रियां, सहकारिता-संस्थाग्रों 
में काम करने के अतिरिक्त, कुछ समय अपने घर की साग-सब्जी की क्‍्यारियों में भी काम करती 
थीं। कुछ स्त्रियां मुगियां और सुअर भी पालती थीं। ये काम, भ्रतिरिक्त रोजगार और श्रामदनी, 
दोनों के साधन हें । 


ष्रे 


२५. प्रति व्यक्ति की दैनिक कमाई का औसत ०' ७० युआ्रान (१ रु० ६आ०) से ३९६० 
युत्रान (७ रु० १४ आ०) तक था। फल, साग-सब्जी और पन्य व्यापारिक फसलें उगाने वाली 
सहकारिताओ्रों में कमाई का दर अधिक था। श्रारम्भिक सहकारिताएं उन्नत सहकारिताओं की 
अपेक्षा मजदूरी कम देती थीं, क्योंकि हें ग्रपती आय का कुछ भाग जमीन के लाभांश के रूप में भी 
बांट देती थीं। यद्यपि कोई सामान्य नियम बतलाना कठिन है, तथापि मोटे हिसाब से (काम की 
१० इकाइयों के) एक दिन की मजदूरी १:४५ युप्नान (३ रु०) थी। हमने जो सहकारिताएं देखीं 
उनमें औसत चीनी परिवार वर्ष में ४०० से ४५० युश्रान तक कमाता था: इसमें ३०० युआन 
कमाई तो पुरुषों की थी श्रौर १०० से १५० युआान तक स्त्रियों की। वर्तमान श्राय, १९५२ की' 
तुलना में १३ से १५ प्रतिशत तक अ्रधिक है। इस आय में सहायक पेशों की ञ्राय भी शामिल है । 
सहकारिता-संस्थाएं स्थानीय परिस्थितियों के अनसार इन पेशों को बढ़ावा देने का यत्न कर रही 
हैं। इन पेशों में अधिकतर बैलगाड़ी से माल ढोना, सुश्नर पालता और भअ्रड़ोस-पड़ोस में बनती हुई 
इमारतों में मजदूरी करना श्रादि हैं। एक सहकारिता ने अपने सदस्यों को संगठित करके चटाइयां 
और टोकरियां बनवाने का काम शुरू किया था। एक ने बढ़ई का काम शुरू करवाया था। तीन 
सहकारितांग्रों ने धान कटने की छोटी छोटी मशीनें लगाई थीं। एक के पास तो छोटा-सा पन- 
बिजलीघर भी था। चाय-सहकारिता के पास चाय सुखाने के लिए ३६० भट्टियां और १३ सुखाने 
की मशीनें थीं। एक सहकारिता ने अ्रपने सदस्यों को अ्रतिरिक्त काम देने के लिए ईंटों के ६ भट्टे 
और दो छोटे कारखाने घास के डण्ठलों की टोपियां बनाने के लगाए थे। परन्तु सहकारिताञओरों ने 
ग्रभी तक दूध-घी के व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दिया । देहातियों को दूध के प्रयोग का प्राय॥ 
ज्ञान ही नहीं है, पशुओं का पालन वे मख्यतया बोझ ढोने व खींचने के लिए करते हैं। हमने केवल 
पेकिग के पास एक ऐसी सहकारिता देखी जिसने दूध के लिए २१७ गौएं रक्‍्खी हुई थीं। हमारा 
ख्याल यह भी हुआ कि लियाउनींग प्रान्त में सहायक पेशे बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा । 
इसका कारण शायद यह भी हो कि उनका अधिकतर ध्यान सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने पर केन्द्रित 
हो रहा था। दक्षिण में हमने देखा कि सहायक पेशों पर सहकारिताग्रों का ध्यान अधिक था। 
इसका कारण यह हो सकता है कि दक्षिण में वर्षा अभ्रच्छी होती है और सिंचाई की' सुविधाएं 
उपलब्ध हैं, इसलिए वहां लोगों को सिंचाई के तथा श्रन्य इसी प्रकार के तामीरी कामों में लगाने 
की गंजाइश प्राय: नहीं है । 


सामाज-कल्याण के काम और सामाजिक जीवन 


२६. प्रत्येक सहकारिता-संस्था अपने लाभ का लगभग २ प्रतिशत समाज-कल्याण के कामों 
के लिए पृथक्‌ रख देती है। इसका उपयोग (क ) सांस्कृतिक कार्यों का आंशिक व्यय प्रा करने और 
(२) रोगियों, श्रपाहिजों तथा शारीरिक दृष्टि से अ्रसमर्थ अन्य लोगों की सहायता के लिए किया 
जाता है। कई सहकारिताग्रों में हमने देखा कि वे शिश-शालाए चलाती थीं और उनकी श्रमिक 
स्त्रियां काम करने के समय भ्रपने शिश उनमें छोड़ जाती थी। लिएनमींग सहकारिता में ७२६ 
स्त्रियां काम करती थीं, वह १४ शिशुशालाएं चलाती थीं जिनमें १११ बालकों की देखरेख की जाती 
थी। चीन में निरक्षर लोग बहुत हैं, इसलिए सहकारिता-संस्थाएँ प्रौढ़ों को साक्षर बनाने पर भी 
बहुत ध्यान देती थीं। प्रायः प्रत्येक सहकारिता-संस्था रात्रि-विद्यालय भ्रथवा फालतू समय के 
विद्यालय नियम से चलाती थीं । स्त्रियों की कक्षाएं दोपहर के समय लगती थीं। एक सहकारिता- 
संस्था--मित्रता की खेती --ने तो इसी प्रकार भ्रपने यहां निरक्षरों की संख्या घटाकर ७० प्रतिशत 
से २० प्रतिशत कर ली थी। अधिकतर सहकारिताएं वाचनालय झौर पुस्तकालय भी चलाती थीं । 
धर्मार्थ चिकित्सा और घायलों की प्राथमिक सहायता तो सभी सहकारिताप्रों में की जाती थी. । 


२७. सहकारिता-संस्थाएं खेलों श्रौर सांस्कृतिक कार्यों को भी बढ़ावा देती हैं। हमने देखा 
कि बास्कट-बॉल का खेल देहातों तक में सत्र लोकप्रिय था। बड़ी सहकारिता-संस्थाश्रों ने नृत्य 
झोर नाटक घर बनाए हुए थे। इस प्रकार सहकारिताएं समाज की ही अंग बनकर चलने का यत्न 
करती थीं। परन्तु साथ ही यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि ये संस्थाएं .समाज-कल्याण॑ 
झौर संस्कृति के कार्यों को श्रपनी अतिरिक्त आय में से ही करती थीं। फर्तीचर आदि प्रन॒त्पादिक 
सामान पर व्यय कम-से-कम किया जाता था । 


हरे 


२८. हम पहले श्रध्याय में जिक्र कर च॒के हें कि सहकारिता-संस्थाओं का काम देखने के 
लिये गांवों में जाने से पहले हम प्रत्येक प्रान्त की राजधानी में उस प्रान्त के कार्यकर्त्ताश्रों के साथ 
उनके यहां श्रान्दोलनकी प्रगति पर चर्चा कर लेते थे। कभी कभी गांवों से लौटने के पश्चात्‌ यह 
चर्चा फिर होती थी । इन चर्चाश्रों में बातचीत के मुख्य विषय ये रहते थे : जेचुआन के अ्रतिरिक्त 
सब प्रान्तों में ९० प्रतिशत से भ्रधिक परिवार देहाती सहकारिता-संस्थाश्रों के सदस्य बन चुके 
हैं, जेचु श्रान में सदस्य बनने वालों की संख्या ८२ प्रतिशत है । यद्यपि ग्रधिकतर सदस्य श्रान्दोलन के 
प्रधिकतम वेग के समय भ्रर्थात्‌ सितम्बर १९५५ से जुलाई १६५६ तक के बीच में बने, परन्तु यह 
समस्त संख्या गत पांच वर्षों के निरन्तर काम का परिणाम है। बहुत-से किसानों ने पहले परस्पर- 
सहायक दल अथवा आरम्भिक सहकारिता-संस्था का सदस्य बन कर सम्मिलित काम करना 
सीखा था। इस प्रकार शांगहाई के झास-पास के देहाती घरों के साठ प्रतिशत, चेकिआंग के उनसठ 
प्रतिशत श्र किआंगसू के लगभग साठ प्रतिशत १९५४५ से पहले ही संगठित हो चुके थे। सारे 
देशकी स्थिति निम्न प्रकार थी : । 


परस्पर-सहायक दलों ग्रथवा सहकारिताओं के सदस्य बने 





वर्ष सहकारिताओं में संगठित , हुए देहाती परिवारों का 

। __  5*5॒ देहातीपरिवारों का प्रतिशत _ प्रतिशत 
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| 

ने पहले दो तीन वर्ष तक परस्पर-सहायक दलों के रूप में काम किया था। हां, ऐसे लोग भी थे जो 
परस्पर-सहायक दलों की स्थिति में से गुजरे बिना ही सहकारिता-संस्थाञ्रों के सदस्य बन गए थे । 
ऊपर की तालिका से प्रकट होगा कि सितम्बर १६५४ में जो मुहिम छेड़ी गई उसके दो लाभ हुए : 
(१) संगठित किसानों की संख्या २७ प्रतिशत बढ़ गई और (२) परस्पर-सहायक दलों के स्थान 
पर उत्पादकों की सहकारिता-संस्थात्रों के रूप में अ्रधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली संगठन बन 
गया। परन्तु यह परिवर्तेन न तो अ्रकस्मात्‌ ही हुआ और व रुक-रझक कर। यह पहले से सुविचारित 
झ्लौर नियोजित कार्यक्रम का परिणाम था। इसका प्रत्येक कदम चीन में कृषि के क्रमिक परन्तु द्रुत 
विकास का सूचक एक विशिष्ट चिन्ह था । 


सहकारिता-संगठन की सफलताएं 


३०. सहकारिता-संस्थाओ्रों ने अपने सदस्यों की भूमि और श्रम को एकत्र करके ऐसा कार्यक्रम 
बनाया कि उन्हें अपने फालतू समय का उपयोग करने की सुविधा हो गई--विशेषतः शीत ऋतु में, 
जब कि खेती का काम कुछ ढीला रहता है। सरकार की उदारतापूर्वक ऋण देने की नीत से इसे 
झौर भी प्रोत्साहन मिला । परिणाम यह हुआ कि अकेले लियाउनिग प्रान्त में एक ही मौसम में 
३ लाख कुएं और १० हजार छोटे बांध बन कर तैयार हो गए जिससे सिंचाई के प्रदेश का विस्तार 








ककधनिनननीन--+स+ कत्ल. 





ध्४ड 


१' € लाख हेक्टेयर (हेक्टेयर-- १० हजार वर्ग मीटर प्रथवा ढाई एकड़ से कुछ कम ) से बढ़ कर 
३' € लाख हेक्टेयर हो गया--पभ्रर्थात्‌ सिचाई में १०० प्रतिशत से शभ्रधिक वृद्धि हो गई। मनुष्यों 
का मल समेटने के लिए एक लाख टट्टियां बनवाई गईं । भगले मौसम में जितने खाद की श्रावश्यकता 
पड़ने वाली हो उसका ७० प्रतिशत पहले से एकत्र किया जाने लगा । चेकिगंग प्रान्त में दो फसलें 
केवल ६ लाख मउ भूमि में ली जाती थीं। १९५६ में ऐसी भूमि का क्षेत्रफल बढ़कर ७० लाख मउ 
हो गया । किमस्रांगसू प्रान्त में २१ लाख एकड़ में हे आफ के बजाय तर खेती की जाने लगी और ३० 
लाख मउ में गेहूं की दूसरी फसल बोई जाने लगी । १९५५-४६ के जाड़ों में सिंचाई के जितने 
काम किए गए उतने पिछले तीन वर्षों में मिलकर भी नहीं हुए थे। क्वांगतुंग प्रान्त में ४० लाख 
मउ सूखी जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की गई । इसके भ्रतिरिक्त ६० लाख मउ में पहले से विद्यमान 
सिचाई-व्यवस्था में सुधार किया गया। सहकारिता-संस्थाओं को किसानों का सहयोग मिल जाने 
के कारण १९५६ के बसन्त में पिछले वर्ष की अपेक्षा ढाई गुणा खाद एकत्र की गई । 


३१. हमें बतलाया गया कि आ्रान्दोलन के वेग के समय, सारे देश भर में भीऐसा ही प्रभावशाली 
काम हुआ । १० करोड़ मउ अ्रथवा १६० लाख एकड़ में सिचाई की या तो नई व्यवस्था की गई शोर 
या पहले से विद्यमान व्यवस्था को सुधारा गया । एक ही मौसम में जितना काम हुआ उतना पिछले 
६ वर्षों में मिलकर भी नहीं हुआ था । २० प्रान्तों में मिलकर ४६० लाख मउ भूमि में कम उपजने 
वाले अभ्नाजों के स्थान पर मकई भर झाल झ्रादि भ्रधिक उपजने वाली फसले बोई जाने लगीं । 


३२. चीनी लोग भ्रपनी कृषि का विकास ट्रेक्टर आदि बड़ी मशीनों का प्रयोग किए बिना कर 
रहे हें। वे अनुभव करते हें कि मशीनों का प्रयोग सवेत्र शीघ्रता से नहीं किया जा सकता । उनका 
श्रन्दाजा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के श्रन्त तक मशीनों का प्रयोग खेती की समस्त जमीन के 
केबल दसवें भाग में हो सकंगा। १६६२ तक प्रति मउ पीछे केवल ३' ३ पौण्ड (कोई डेढ़ 
सेर) उर्वरक दिया जा सकेगा। इन परिस्थितियों के कारण, प्रथम झोर द्वितीय योजनाओं के काल 
में उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल ऐसे उपाय किए जाएंगे जैसे कि सिंचाई करना, पानी एकत्र करने के 
काम बनाना, भ्रधिक खाद देना, भूमि को सुधारंना, अच्छे बीज बोना, खेती के भ्रधिक भच्छे औजारों 
का प्रयोग करना झौर पौधों की रोगों तथा कीड़ों से रक्षा करना झ्रादि । इन उपायों से झब तक जो 
बरिणाम निकले हैं उनसे चीनी लोगों को पूरा सनन्‍्तोष है। भव तक जो प्रगति हुई है उसका कुछ 
अ्रन्दाजा निम्न तालिका से लग सकता है : 





रण रण न मन अिज्न्‍नन, 


१६९५२ 


१६५५ 


१६४६ 
१. क्षेत्रफल (लाख एकड़ों में) 
क. खेती का समस्त क्षेत्रफल र४१८ २६६६ ,२०७०२१ 
स्तर. सिचित क्षेत्र ध्रू०० प७३७ ६४४ 
ग. वर्ष में दो फसलों का क्षेत्र बता नहीं १३०९ १३७२ 
२. उत्पादन (लाख टर्नों में) 
क. फल साग सब्जी आदि १०६४ १५१६ १७२० 
ख. धान , ४७6९ ६७३ ७६८ 
ग. गेहूं १३६ १७८ २२६ 
जे. कपास न्‍ ००४व र३े १५ 
३. उत्पादन प्रति एकड़ (लाख पोण्डों में) 
के. फल साग-सब्जी आदि ९४६० १२२६८ १११७८ 
ख. धान . १६८८६ २१५१७ २३८६६ 
ग. गेहूं १७२६ ६३२५ ७3६६२ 
बज. कपास १४४६ २०८८ २३४० 


६४ 


३. चीनी लोग १६५२ को अपने हिसाब के लिए झआधार-वर्ष मानते हें। १६५४५ में हुए 
उत्पादन के अंकों से १९४९ और १६४५२ दोनों वर्षो की श्रप्रेक्षा अधिक वद्धि प्रकट होती है। चीनी 
लोग, हम भारतीयों की श्रपेक्षा, प्रति एकड़ में धान और कपास की पेदावार दुगनी कर लेते हैं । 
भविष्य में, उत्पादन में और भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा है। इसके सम्भावित कारण दो 
हैं: (१) पहला यह कि जो सहकारिता-संस्थाएं गत १५ महीनों में संगठित हुई हैं वे स्थानीय जन- 
शक्ति और साधन-सम्पत्ति का प्रयोग अधिक सफलता से करने लगेंगी और (२) दूसरा यह कि उन्हें 
सरकार की उदारता से ऋण देने और मलयों को स्थिर रखने की नीतियों से भी सहायता मिलेगी । 


३४. यद्यपि चीन में घान की श्रौसत पेदावार भ्रब भी भारत से बहुत श्रधिक है, परन्तु वह 
जापान से काफी कम है । जापानी किसान तो प्रति एकड़ में लगभग ५००० पौण्ड तक धान उत्पन्न 
कर लेता है। जापान में घान की पैदावार इतनी भ्रधिक होने क कारण वर्षा का अवश्य और फेलकर 
इकसार होना, और उवेरकों, कृमि नाशकों पश्लोर खेती के यन्त्रों का अधिक प्रयोग, हो सकते हें । 


३४५. उक्त विधरण से प्रकट है कि चीन में खेती की पेदावार में चौतरफा वृद्धि हुई है। भूमि- 
सुधार का उद्देश्य निदचय ही पूर्ण हुआ है , भर्थात्‌ खेती की उत्पादक शक्तियां विकसित हो गई 
परन्तु खेती की पंदावार बढ़ाने के लिए इन शक्तियों का उपयोग करने में उल्लेखनीय सहायता सह 
कारिता-संस्थाओं से मिली है। “मुक्ति” से पूर्व तक चीन को प्राय: प्रति वर्ष बीस लाख टन अन्न 
विदेशों से मंगाना पड़ा करता था । वह कपास का भ्रायात भी बड़ी मात्रा में करता था । ञ्राज चीन 
ने न केवल अपनी शअ्रन्न की कमी पूरी कर ली है वह थोड़ी मात्रा में उसका निर्यात भी कर रहा है । वह 
कपास को भी अ्रपनी सब भ्रावश्यकताएं स्वयं पूरी कर रहा है । 


३६. हम इतना जिक्र और कर दें कि हमने चीन के देहातों में भूख ग्रथवा कम भोजन मिलने 
के कोई लक्षण नहीं देखे । प्रत्युत, हमें लोग सर्वत्र भ्रच्छे खाते-पीते दिखाई दिए । उन्होंने हमें बतलाया 
कि वे पहले से श्रच्छी हालत में हैं। उन्होंने श्रपने गरम कपड़े श्र फनिचर श्रादि हमें दिखला कंर 
अपनी समद्धि का प्रमाण भी दिया । निःसन्देह उनके रहन-सहन के दर्जे में तरक्की का एक कारण 
भूमि- धार के समय सामान का पुनवितरण भी था । जमींदारों की जमीन और मकानों के श्रतिरिक्स 
उनके फालतूृ शअ्रन्न, पशु, औजार, बरतन-भाण्डे न्नौर फरनिचर आदि भी किसानों को बांट दिए गए 
थे। परन्तु इनके भ्रतिरिक्त, किसानों की कमाई पहले की श्रपेक्षा बढ़ जाने के अन्य भी अनेक प्रमाण 
थे। इस सब से हमारा ख्याल होता है कि सहकारिता-संस्थाओं के कारण न केवल देश का उत्पादन 
बढ़ रहा है, उनके सदस्य भी बिना किसी शंका या सन्देह के उत्साहपूर्वक काम कर रहे हैं। 


सातवां अध्याय 
चीन की सफलता के कारण 


पिछले एक़ श्रध्याय में हमने चीन में क्रषि-सहकारिताओ्रं की प्रगति का वर्णन किया है । 
दिसम्बर १६५१ में जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने उत्पादन के कार्यों में 
सहकारिता का प्रयोग करने का निश्चय किया तब देश में कृषि-उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाएं 
३०० थी। दो वर्ष पदचात्‌ दिसम्बर १९६५३ में इन सहकारिता-संस्थाओं की संख्या १४ हज़ार से 
ऊपर पहुंच चुकी थी। १६५४ में यह संख्या १ लाख तक जा पहुंची । जून १६५४ तक यह संख्या 
बढ़कर ६ लाख ५० हज़ार हो गई । इनमें से श्रधिकतर सहकारिताएं उत्तरी चीन में बनी थीं, क्योंकि 
कम्युनिस्ट शासन पहले देश के उसी भाग में हुआ था । परन्तु जुलाई १६५५ से जून १९५६ तक 
के समय में यह आन्दोलन चीन के अन्य भागों में भी फैल गया श्रौर जून १६९५६ तक €२ प्रतिशत 
से श्रधिक देहाती परिवार दस लाख सहकारिताओं में से किसी न किसी के सदस्य बन चुके थे । 
केवल ८ प्रतिशत किसान परिवार स्वतन्त्र रूप से खेती करने वाले रह गए थे। इसी अवधि में, 
समस्त सहका रिताओं में से लगभग दो-तिहाई उन्नत सहका रिताओं में परिणत हो चुकी थीं, श्रर्थात 
' उनमें भूमिपर व्यक्ति के स्वामित्व का अ्रन्त होकर सम्मिलित खेती होने लगी थी। उन्नत सहकारि- 
ताएं बनाने का आन्दोलन अब भी चल रहा है और चीनीयों को झ्राशा है कि शीघ्र ही सब सह- 
कारिताएं उन्नत उसहकारिताञ्ों में परिणत हो जाएगी । शुरू में श्रन्दाज्ञा लगाया गया था कि 
सब किसान परिवारों को सहकारिता-संस्थाओं का सदस्य बनाने के लिए तीन पंचवर्षीय योजनाश्रों 
की आवश्यकता पड़ेगी, भ्रर्थात्‌ इस कार्य में पन्द्रह वर्ष का समय लगेगा। परन्तु श्रान्दोलब की तीब्रता 
के समय इस काये ने इतना वेग पकड़ा कि १९६५४ के उत्तरार्व में यह अत्यन्त आशावान्‌ चीनियों की 
ग्राशाओं से भी श्रगे निकल गया । हमें चीनी नेताओं ने बतलाया कि उन्हें १६५६ के अन्त एक यह 
कायक्रम प्रा हो जाने की आशा है। जब हम वहां से चले तब हमें सहकारिताओं के सदस्य 
किसान-परिवारों की संख्या ६६ प्रतिशत बतलाई गई थी । 


२. चीनियों को क्ृषि-सहकारिताएं बनाने में जो कल्पनातीत सफलता हुई है उसे देखकर, 
चीन के भीतर और बाहर के सब लोग आदचर्यचकित रह गए हैं । हम भारतीय लोग खेती को 
निजी व्यवसाय के रूप में ही देखने के अम्यासी हें। इस कारण हमारे दल को तो चीनी सफलता 
एक जादू-सी लगी। स्वभावत: यह देखने वाले के मन में प्रथम प्रश्न यह उठता है कि यह सब 
इतना शीघ्र हो कैसे गया ? इस प्रश्न का महत्व अन्य देशों में कषि-सहकारिताञ्रों का इतिहास 
देखने पर और भी अधिक बढ़ जाता है। इस कारण चीन की असाधारण सफलता के कारणों का 
अध्ययन करने की विशेष आवश्यकता है । 


भूमि-सुधार 


३. सहकारिताओं के संगठन से पूर्व, चीन में विकास का उल्लेखनीय कायें, अमि-खुधा धार 
के लिये क्रान्तिकारी उपायों का अवलम्बन करने का था। इन सुधारों के रूप क। और बिना किसी 
लिहाज़ या मुख्वत के इन्हें शी प्रता-पूर्वक कर डालने की विधि का, कृषि-सहकारिताश्रों की प्रगति 
पर जितना प्रभाव पड़ा उतना अन्य किसी बात का नहीं पड़ा। भूमि-सुधार से पूर्व, चीन में समस्त 
कृषि-योग्य भूमि के ५३ प्रतिशत भाग के स्वामी, जमींदारों और सम्पन्न किसानों के केवल दस 
प्रतिशत परिवार थे। €० प्रतिशत किसान परिवार मध्य-वित्त और्‌ दरिद्र वर्गों के थे, उनके 
पास समस्त भूमि का ४१ प्रतिशत से भी कम भाग था। भूमि-सुधार के पश्चात्‌ किसी एक परिवार 
की अधिकतम भूमि का परिमाण औसत परिवार की भूमि के दुगने से श्रधिक नहीं रहा | जो भी 
कोई खेती करना चाहता था और कर सकता था, वह चाहे स्त्री थी या पुरुष, उसे भूमि दे दी 
गई। खेती की समस्त भूमि तब लगभग साढ़े २७ करोड़ एकड़ थी। इसमें से कोई ११ करोड़ 


६६ 


६७ 


८० लाख एकड़ भूमि ३० करोड़ किसानों को बांट दी गई। भूमि के ग्रतिरिक्त, जमींदारों के 
लगभग ३ करोड़ ८० लाख कमरों वाले मकान, कोई ३ करोड़ पश, ३ करोड़ ६० लाख खेती के 
ग्रौजार, और लगभग ५० लाख टन श्रन्न भी ज्मींदारों से छीनकर किसानों को बांट दिया गया । 

इस प्रकार चीनियों ने एक ही चोट में, तीन वर्ष से भी कम समय में, न केवल जमींदारी का अन्त 
कर डाला, निजी सम्पन्न किसानों की व्यवस्था के अवशेष भी समाप्त कर दिये। 


४. इन सब परिवतंनों का ढांचा चीन के भूमि-सुधार कानून में विद्यमान था। इन सुधारों 
के कार्य में किसानों का निकट सहयोग था। प्रत्येक ग्राम, शियांग (ग्राम-मण्डल ), चुई (लगभग 
तहसील के समान शासन की इकाई ) और प्रान्त में किसान-संघध बना दिए गए। ग्रामों के किसान- 
संघों ने ही समाज में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति का निर्णय किया, और इसी के आधार पर भूमि- 
सुधार, भूमि की जव्ती और उसके वितरण के कार्य किए गए । नि:सन्देह किसान-संघों के निर्णयों 
की सम्पुष्टि उच्चतर संगठनों और सरकार से करानी पड़ती थी । जिन व्यक्तियों पर भूमि- 
सुधारों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था उन्हें ग्रपील करने का भ्रधिकार भीथा। परन्तु व्यवहार में 
ग्रामीण संघों के निर्णय प्राय: सम्पुष्ट ही कर दिये जाते थे । जब वे भूल करते थे तब भी उनके 
निर्णयों को उलट डालने के स्थान पर, उन्हें समझा-बझाकर उन्हें उनसे ही बदलवा दिया जाता 
था। इस प्रकार किसान जनता को संगठित करके उसे अपने पांवों पर खड़ा कर दिया गया। 
उन्हें अनूभव करवा दिया गया कि वे भी सरकार के अंग हैं और उसके अ्रधिका र-प्रयोग में उनका 
भी भाग रहता है। इस प्रक्रिया से, सरकार और कम्यूनिस्ट पार्टी किसानों के घनिष्ठ सम्पर्क 
में आ गए---जनता के निकट तो वे पहले से थे ही---इस कारण आगे चल कर उन्हें चीन की भमि- 
व्यवस्था में परिवर्तन करने में बड़ी सुगमता हुई | पार्टी के अध्यक्ष श्री लिउ-शाउ-ची ने चीन की 
कम्युनिस्ट पार्टी की आठवीं राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने जो राजनीतिक प्रतिवेदन उपस्थित किया था 
का भी उन्होंने, इस परिवतेंन में भूमि-सुधार के महत्व की चर्चा विशेष रूप से की थी । उन्होंने 

खा था 

“भूमि-सुधार भली भांति पूरे हो चुकने पर, हमने सहकारिता की कृषि का आन्दोलन 
उसके आधार पर ही आरम्भ किया। भूमि-सुधार करते हुए हमारी पार्टी ने, केवल सरकारी 
आज्ञा का सहारा लेकर, भूमि किसानों को नज़र' कर देने के सरल मार्ग का अवलम्बन नहीं 
किया । चीन में जनता का लोकतन्त्री शासन स्थापित हो जाने के पश्चात्‌ पूरे तीन वर्ष तक 
हम किसानों की, विशेषतः गरीब किसानों की, वर्ग-चेतना जागृत करने में लगे रहे 
इसके लिए हमने भूमि-सुधार का काय भी किसानों के ही संघर्ष द्वारा पूरा किया। सचमुच 
क्या हमें इस कार्य में इतना समय लगा देना चाहिये था ? हमारा ख्याल है कि इतना 
समय लगाना सर्वथा आवश्यक था। हमने इस उपाय का अवलम्बन किया था, इसीलिए 
किसान जनता श्रपने पांवों पर खड़ी हो गई, उसने अपना संगठन स्वयं कर लिया, वह 
कम्युनिस्ट पार्टी और जनता की सरकार द्वारा दिखलाए हुए मार्ग पर बढ़ चली, और उसने 
शासन के तथा ग्रामों की शस्त्र-सज्जित सेना के सूत्र कसकर अपने हाथ में पकड़ लिए 
इस प्रकार, भूमि-सुधार को, देश की अर्थव्यवस्था में न केवल ज़मींदारों के पृथक्‌ वर्ग का 
ग्रन्त करने और सम्पन्न किसानों की स्थिति अतिनिबंल कर देने में सफलता हो गई, राज- 
नीति के दृष्टि से भी उसने जमींदारों के वर्ग की प्रभुता का अन्त और सम्पन्न किसानों को 
शेष जनता से पथक्‌ कर दिया । जागृत किसानों की अधिकतर जनता मानने लगी कि ज़मीं- 
दारों और सम्पन्न किसानों द्वारा जनता का शोषण किया जाना शर्म की बात है। इस प्रकार 
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि उनमें पीछे से करषि को समाजवादी ढंग पर करना 
सुगम हो गया और उसमें सहकारिता का पुट देने के लिएं जितने समय की आवश्यकता थी 
वह बहुत घट गया ।” 


कार्यक्रमों का क्रमिक विकास 


५. भूमि-सुधार के तुरन्त पश्चात्‌ सारा ध्यान सहकारिता के काम पर केन्द्रित कर दिया 
गया। उसका रूप आरम्भ में फसल के समय परस्पर-सहायक' दल संगठित करने का रहा। वेयक्तिक 
स्वामित्व पर आ्राधारित श्रर्थव्यवस्था से समाजवाद की और किसानों की प्रगति की यह पहली 


दर्द 


मंजिल थी। शीघ्र ही, केवल फ़लल के समय के लिए संगठित परस्पर-सहायक दलों ने किसानों 
के स्थायी परस्पर-सहायक दलों का रूप धारण कर लिया । इन दलों के सदस्य श्रम तो मिल कर 
सम्मिलित रूप से करते थे, परन्तु उसका आधार सम्पत्ति का निजी स्वामित्व और निजी प्रबन्ध 
ही था। ये दल १६५१ में आरम्भ हुए थे, और १९५४ तक उनमें किसानों के ६० प्रतिशत परिवार 
सम्मिलित हो चुके थे । क्ृषि-उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाएं बनाने के श्रान्दोलन का विकास 
इसी समय हुआ । परन्तु इस समय भी उत्पादकों की अर्ध-समाजवादी आरम्भिक सहकारिता- 
संस्था्रों को ही पसन्द किया जाता था। उनमें सम्मिलित श्रम करके, भूमियों का प्रवन्ध एक 
ही जगह समाजवादी ढंग से किया जाता था। उनके सदस्य बीस, तीस या लगभग इतने ही किसान 
होते थे जो स्वेच्छया उनमें सम्मिलित होते थे । एक-एक गांव में बहुधा कई-कई सहकारिताएं 
होती थीं। शुरू-शुरू में इन सहकारिताञ्रों का संगठन उस इलाके की कम्युनिस्ट पार्टी के चुस्त 
सदस्य करते थे । धीरे-धीरे सारे गांव को शामिल करके बड़ी सहकारिता-संस्थाएं बनने लगीं, 
परन्तु उनमें भी किसान अपनी जमीन के मालिक आ्आाप ही बने रहे और समस्त उत्पादन का ३० 
से ४५ प्रतिशत तक श्रपने स्वामित्व के लाभांश के रूप में वसूल करते रहे । अ्रन्त को, झरारम्भिक 
सहकारिता-संस्थाश्रों को पूर्ण-समाजवादी उन्नत सहकारिताशओ्रों में परिणत करने के आ्ान्दोलन का 
विकास, १६५४५ में जाकर हुआ । इसी प्रकार, सहकारिता-संस्थाओं का सदस्य कैसे किसानों को 
बनाया जाय इसका निश्चय क्रमश: किया गया । सहकारिताओं के श्रारम्भिक विकास के समय, 
उनका सदस्य केवल गरीब और उन निम्न मध्य-वित्त किसानों को बनाया जाता था जिनकी निर्धषन 
अ्रवस्था में भूमि-सुधार के पश्चात्‌ सुधार हो गया था। श्रनिच्छक मध्य-वित्त किसानों को सह- 
कारिताझ्रों में नहीं घसीटा जाता था, क्‍योंकि इन संस्थाओ्रों का सदेस्य होना एक अधिकार माना 
जाता था और उसे नियन्त्रित करना आवश्यक था। वस्तुतः सहकारिताश्रों के विकास की आरम्भिक 
दशा में साधारण नीति यह थी कि अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति के मध्य-वित्त किसानों को उनका सदस्य 
न बनाया जाए। गरीब और निम्न मध्य-वित्त किसानों की सहकारिताओों की जड़ भली प्रकार जम 
जाने के पश्चात्‌ ही, अच्छी स्थिति के मध्यवित्त किसानों को उनमें सम्मिलित किया जाने लगा । 
ज़मींदारों भ्रौर सम्पन्न किसानों को उनमें सबसे पीछे लिया गया । परन्तु स्वेच्छया सदस्य बनने की 
नीति का पालन निरन्तर किया जाता रहा। जून १६५६ के अ्रन्त तक भी ८ प्रतिशत से अधिक 
किसान परिवार सहकारिताओं के सदस्य नहीं बने थे । स्वेच्छा और फक्रमिकता के सिद्धान्त पर 
चलने के कारण, सारे आन्दोलन को स्थिर होने में बड़ी सहायता मिली । सरकार और नेताझों ने 
मिलकर जो मार्ग निर्धारित कर दिया था उसपर किसानों को धीरे-धीरे चलाया गया और उन्हें 
यह अनुभव नहीं होने दिया गया कि उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। श्रागे बढ़ते हुए, हरेक 
मंजिल पर, जितना रास्ता तय हो चुका था उसे देख लिया जाता था, और झ्गला कदम उठाने से 
पहले तब तक तय की हुई मंजिल को मजबत बना लिया जाता था। 


सहकारी प्रबन्ध की विधि 


६. चीन में उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाओं को जो सफलता हुईं है उसका एक बड़ा 
कारण यह है कि चीनी नेता प्रत्येक सहकारिता में श्रमिकों को संगठित करने की उपयुक्त विधियां 
निकालने, काम मिलकर करने, अ्रनुशासन रखने, मेहनत से झ्रधिक श्रच्छा काम करके दिखाने 
के लिए बढ़ावा देने और उत्पादन का कार्यक्रम पहले से बना लेने पर, बहुत जोर देते थे । सब 
श्रमिकों को दलों में बांटकर, दलों की भी कई टोलियां बना दी जाती हैं। काम करने के लिए 
प्रत्येक दल के सुपुर्दे एक क्षेत्र कर दिया जाता है। प्रत्येक सहकारिता की एक कार्यकारिणी- 
समिति होती है, जिसका चुनाव साधारण सभा के सदस्य करते हैं। यह कार्यकारिणी ही, दलों 
और टोलियों के नेता नियुक्त करती है। ऐसा करते हुए वह उनके सदस्यों और सहकारिता 
में कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों से भी सलाह कर लेती है। कार्यकारिणी-समिति के अतिरिक्त, 
प्रत्येक सहकारिता में एक निरीक्षक-समिति होती है, उसका चुनाव भी साधारण सभा अथवा उसके 
द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं । निरीक्षक-समिति का काम यह देखना होता है कि प्रबन्ध- 
समिति के सदस्य सहकारिता के नियमों और साधारण-सभा के निशचयों का ठीक प्रकार पालन 
करते रहें, हिसाब-किताब ठीक रखा जाए और सहकारिता की सम्पत्ति का प्रबन्ध और रक्षा ठीक 


६६ 


प्रकार किये जाएं। काम बांटते हुए, प्रत्येक दल या टोली अपने प्रत्येक सदस्य की क्षमता का 
विचार कर लेता है। स्त्रियों की विशेष शारीरिक असमर्थताझ्रों का भी उचित ध्यान रक्‍्खा जाता 
है। कार्यकर्ताश्रों का उत्साह बढ़ाने के लिये, अधिकतर कामों को खंडों में बांटकर किया जाता है 
झौर पारिश्रमिक का निशरुचय इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक सदस्य के काम के परिमाण और 
उत्कृष्टता का विचार हो जाए। इसके लिए काम के सैकड़ों पैमाने निर्धारित कर दिए गए हैं । 
इस प्रकार, चीनियों को सहकारी खेती के दिन-प्रति-दिन के' काम में सदस्यों का स्वेच्छा-सहयोग 
प्राप्त करने, श्रनुशासन स्थिर रखने, प्रबन्ध भ्रच्छा करने श्र सम्मिलित काम में भी सूझ्-बुझ कायम 
रखने में श्रच्छी सफलता हुई है । प्रत्येक सहकारिता-संस्था उत्पादन का अपना कार्यक्रम बनाकर, 
उसे शियांग की सरकार से स्वीकृत करवा लेती है। क्षषि-बेंक भी उत्पादन का कार्यक्रम पूरा करने 
लिए बहुतेरी सहायता देता है। प्रत्येक चुई में नई-नई और भ्रच्छी भ्रच्छी विधियों का प्रचार करने 
के लिए एक केन्द्र होता है, उसके कार्यकर्ता आवश्यक विधियों का निर्देश देते रहते हें। सहकारिता- 
संस्थाओं को उत्पादन-कार्य के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें मुहेया करने की 
भी व्यवस्था रहती है। व्यापारिक फसलों के लिए पेशगी रकमें दे दी जाती हैं। सहकारिता- 
संस्थाओं को नुकसान की जोखिम से बचाने के लिए प्रधान फ़सलों के मूल्य की सरकार गारण्टी 
दे देती है । 


सामान की खरीद 


७. चीन की भूमि-व्यवस्था का काया-पलट करने में वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्णायक्त 
भाग लिया है। रूसी राज-क्रान्ति के विपरीत, चीन की क्रान्ति किसानों की क्रान्ति थी। चीन 
की कम्यूनिस्ट पार्टी का किसानों के साथ बहुत पुराना सम्बन्ध था। यह पार्टी १६२१ में बनी थी, 
श्र तभी से जहां कहीं कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई वहीं यह भूमि का पुनवितरण करने 
का काम उत्स।ह-पूवंक करती रही । हम ऊपर बतला चुके हैं कि किस प्रकार भूमि-सुधार के 
कार्यक्रम की पूति के समय कम्युनिस्ट पार्टी किसान जनता में घुल-मिल गई थी। चिआ्आांग-काई -शेक 
की सरकार के समय जो मुद्रा-स्फीति फंली हुई थी उसका नियन्त्रण कम्युनिस्टों ने बहुत थोड़े समय 
में कर लिया । खेती की पैदावार का मूल्य निश्चित कर दिया गया | यह प्रबन्ध भी किया गया कि 
किसानों को उनकी नित्य भ्रावश्यकता की ऐसी वस्तुएं निश्चित मूल्यपर मिल जाएं जो खंती 
से उत्पन्न नहीं होती । इन सब कारणों से, किसानों का विश्वास सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी में 
जम गया श्र उन्हें सरकार और पार्टी ने जो भी सलाह दी उस पर अमल करने के लिए वे 
झट तैयार हो गए। प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक सहकारिता और प्रत्येक दल म॑ कम्युनिस्ट पार्टी के उत्साही 
सदस्य विद्यमान थे । पार्टी के नए सदस्य स्थानीय किसानों में से ही भरती करके, उन्हें देहातों में 
उत्माहपूर्वक काम करने के लिए प्रशिक्षित करे लिया जाता था । हम जिन सदस्यों से मिले उनके 
प्रधिकतर नवयुवक थे। वे देशभक्ति की भावना से अनुप्राणित और कम्युनिस्ट आदर्शों से प्रेरित 
थे। स्थानीय लोगों में से भरती हुआ होने के क/रण वे उनके साथ खूब घुले-मिले रहते थे और उनके 
बहुत अच्छे नेत। सिद्ध हो रहे थे। किसानों को सहकारिता-संस्थाओं में संगठित करने कां उत्तरदा- 
यित्व उन पर ही था। वे किसानों के मित्र, मन्त्रणादाता और मार्गदर्शक बने हुए थे। रुरकारी 
कमंचारियों का भाग पुनर्गठन में अपेक्षाकृत गौण ही रहता था । 


मन 


अभियोग-सभाएं 


८. एक भ्रालोचना यह की जाती है कि कम्युनिस्ट देशों में सरकार जो चाहे सो कर सकती है, 
इस कारण उसके लिए अपना मनचाहा कोई भी काम करवा लेना सरल होता है। चीन में भी 
लोगों को सहकारिताञों का सदस्य बनने के लिए विवश किया गया होगा । इसी सम्बन्ध में उन 
“अभियोग-सभाओं ” का ज़िक्र किया जाता है जो कि भूमि के पुनवितरण से पहले सारे चीन में की 
गई थीं, और यह तक उपस्थित किया जाता है कि इन सभागझ्रों में जो हिंसा-पूर्ण ज्यादतियां की 
जाती थीं उनके कारण लोगों के मन बहुत डर गए होंगे और उस डर के जोर पर ही सरकार के 
लिए लोगों को सहकारिताझं में सम्मिलित होने के लिए विवश करना सुगम हो गया होगा । 
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निःसन्देह ये भ्रभियोग-सभाएं चीनियों की सर्वेथा श्रपनी सूक्ष थीं। चीन के ज़मींदार, ज़मीन के 
भालिक तो थे ही, कुछ और भी थे ग्रामों में वे सरकार के प्रतिनिधि भी थे। उनको भश्रनेक भ्रधिकार 
प्राप्त थे और वे बहुधा उनका दुरुपयोग किया करते थे । चीन में बहुत-सा साहित्य इन जमींदारों 
के भ्रत्याचारों पर ही लिखा गया है। उस समय की सरकार पर उनका इतना प्रभाव था कि वह 
उन के विरुद्ध किसानों की शिकायतों का कोई इलाज नहीं कर सकती थी । न निस्ट लोग ज़मींदारों 
को, किस'नों और उनकी स्त्रियों के साथ किए गए श्रपराधों के कारण ही नहीं, उनके राजनीतिक 
झपराधों के कारण भी, दण्डित करना चाहते थे। सरकार चाहती तो दूर-दूर के ज़िलों और 
प्रान्तों में विशेष भ्रदालतें बिठा कर भी उन पर मुकदमे चला सकती थी । परन्तु चीनी नेता इस 
झवसर का लाभ उठाकर किसानों में वर्ग-चेतना उत्पन्न करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन श्रभि- 
योग-सभाभझ्रों का संगठन किया । इन सभाओं में सब किसान स्त्री और पुरुष दोनों---एकत्र होकर 
जमींदारों के विरुद्ध अभियोग लगाते और उन्हें सत्य सिद्ध करके यह सिफारिश कर देते थे कि 
भभियुकक्‍तों को सज़ु क्या दी जाए। हमें बतलाया गया कि अ्रभियोग-सभाशों में जो सज्ाएं दी 
जाती थीं उन्हें प्रान्तिक सरकारों से स्वीकृत करवाना पड़ता था श्रौर उनके विरुद्ध श्रपील करने का 
झधिकार भी अ्रभियुक्त को होता था। हमें यह भी बतलाया गया कि मृत्यु-दण्ड केवल कत्ल शभ्रथवा 
स्त्रियों के साथ श्रत्याचार करने सरीखे गम्भीर अपराधों के कारण दिया जाता था । हम लोग 
न्याय की इससे सर्वथा भिन्न शासन-प्रणाली के श्रम्यासी हें। इस कारण हमें चीनियों द्वारा बरता 
गया तरीका अ्रति उद्वेगजनक जान पड़ता है। वर्ग-संघर्ष को बढ़ावा देने का उनका लक्ष्य भी हमें 
उतना ही भ्रनूचित लगता है। परन्तु यहां हमारा उद्देश्य केवल इतना देखने का है कि इस सबका 
उस सहकारिता-आ्रान्दोलन पर क्या प्रभाव पड़ा जिसका विकास पाँच वर्ष परचात्‌ हुआ। अ्रभियोग- 
सभाओं के कारण ज़्मींदारों और उनसे सम्बन्ध रखने वालों पर श्रातंक तो छा ही गया होगा । 
सम्भव है कि इन सभाओं का प्रभाव सम्पन्न किसानों पर भी पड़ा हो। तो कया इन सभाओं से 
मध्य-वित्त, निम्न मध्य-वित्त और गरीब किसानों में भी भय का संचार हो गया था? इन सभाओं 
में अ्रभियोक्ता और निर्णायक, दोनों का काम वही करते थे। चीन की सरकार और कम्यूनिस्ट 
पार्टी ने यह सब जानबूझ कर किसानों को अपना मित्र बनाने, उनसे वर्ग-चेतना उत्पन्न करने और 
उन्हें उकसाने के लिये किया था । इसलिये ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि इन सभाओं के 
कारण उनके मन में भय का संचार हो गया होगा। उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाएं बनाने के 
झान्दोलन की आरम्भिक श्रवस्था में, ज़मींदारों और सम्पन्न किसानों को तो सहकारिताओं 
से पृथक्‌ रक्खा ही जाता था, मध्य-वित्त किसानों तक को उनमें सम्मिलित नहीं किया जाता था, 
उनकी सदस्यता केवल निम्न मध्य-वित्त और गरीब किसानों तक सीमित थी। इसलिए हमारा 
ख्याल है कि अभियोग-सभाओं के हिसामय कार्यों का प्रभाव सहकारिता-श्रान्दोलन को बढ़ाने पर 
भधिक नहीं पड़ा होगा। सरकार की नीति यह थी कि जिन लोगो को वह पसन्द नहीं करती थी 
शझौर जिनकी ओर से उसे सरकार-विरोधी दल संगठित किए जाने का भय हो सकता था उनको 
काटकर समाज से पृथक कर दिया जाए। अभियोग सभाएं भी इस नीति पर चलने वाली संरकार 
का ही अंग थीं। परन्तु इन सभाओं आदि ने भ्रधिकतर किसानों को सहकारिता-संस्थाएं बनाने 
के लिए तैयार कर दिया होगा, इस बात की सम्भावना बहुत ही कम है। 


६. चीनी सरकार श्रौर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी श्रनेक घोषणाओं में बार-बार दोहराया 
है कि उत्पादकों की सहकारिता-संस्थायं बनाते हुए हमारा जोर स्वेच्छा-सहयोग पर बहुत अधिक 
रहता था। श्री लुई-शाउ-ची ने अपने पूर्व -निदिष्ट 'राजनीतिक प्रतिवेदन' में लिखा है : 


“मअध्य-वित्त किसानों के साथ श्रपनी मित्रता दृढ़ करने का मूलमन्त्र यह है कि कृषि- 
सहकारिता के श्रान्दोलन में स्वेच्छा-सहयोग की नीति का दढ़ता से पालन किया जाए श्र 
परस्पर लाभ पहुंचाने की बात को त भुलाया जाए। स्वेच्छा-सहयोग और परस्पर लाभ 
पहुंचाने की नीति, बिना श्रपवाद के सबके लिए अच्छी है, परन्तु मध्य-वित्त किसानों के 
लिए इसका महत्व विशेष रूप से भ्रधिक है। प्रनिच्छक मध्य-वित्त किसानों को सहकारिता- 
संस्था में घसीट लेने का तो पार्टी निषेध करती ही है, वह यह भी कहती हैकि इन संस्थाश्रों 

. » के विकास की झरम्मिक अवस्था में पहले केवल गरीब किसानों को सदस्य बनाया जाए 
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और अपेक्षाकृत भ्रच्छे मध्य-वित्त किसानों को संस्था में सम्मिलित न किया जाए। पार्टी 
ने यह भी निश्चय किया है कि सहकारिता में मध्य-वित्त किसानों के सम्मिलित होने से 
पहले भ्रौर पीछे न तो उनके स्वार्थों पर कोई ब्रांच श्राने दी जाएं झौर न उनसे कोई 
लाभ उठाया जाए, विशेषत: जब उत्पादन के उन साधनों के प्रयोग का प्रश्न हो जोकि 
उन्होंने सहकारिता में सम्मिलित कर लेने के लिए दिए हैं। यह तो कहने की श्रावश्यकता 
ही नहीं कि मध्य-वित्त किसानों को भी, न तो गरीब किसानों के स्वाथों की हानि करने दी 
जाती है और न उनसे लाभ उठाने दिया जाता है ।” 


लीन में केवल एक पार्टी का राज होने का एक लाभ यह भी है कि लोगों को किसी विशेष 
प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रभावित किया जा सकता है। इस व्यवस्था में शासक पार्टी 
के विरोध का विकास तथा संगठन नहीं हो सकता, उसे पद-च्युत कर दिए जाने का प्रायः कोई 
भय नहीं रहता, और इसलिए वह सरकार द्वारा आरम्भ किए गए कार्यक्रमों के संगठित विरोध का 
उत्साह-भंग करती रहती है। वह ध्यान रखती है कि लोगों तक उसके अतिरिक्त अन्य किसीं 
के विचार न पहुंचने पावें। इन परिस्थितियों में किसी विशेष कार्यक्रम पर लोगों का विश्वास जमाना 
अपेक्षाकृत सुगम होता है। यदि कोई व्यक्ति सरकार से सहमत न भी हो तो भी वह उसके विरुद्ध 
विरोध का संगठन नहीं कर सकता । इस प्रकार चीन में यदि कोई सहकारिता-संस्थामें सम्मिलित 
न भी होना चाहे तो वह पृथक्‌ रह सकता और भकेला भ्पनी खेती कर सकता है। परन्तु यदि बह 
सहकारिता-कार्य क्रम के विरुद्ध विरोध कर संगठन करे तो सम्भव है कि वह सरकार की श्रप्रसन्नता 
का भाजन बन जाए। सभी कम्युनिस्ट देशों में, संसदीय लोकतन्‍्त्री देशों की भ्रपेक्षा, सरकार का 
झातंक बहुत भ्रधिक रहता है, इसलिए जब वह लोगों को सहकारिताओों में संगठित करने की निश्चित 
नीति पर चलती और उसे सफल बनाने के सब प्रयत्न करने लगती है तब वह वातावरण ही ऐसा बना 
देती है उसमें उसका विरोध करना कठिन हो जाता है। सम्भव है कि लोग सरकार से आंतकित 
झौर भयभीत होकर भी सहकारिताओं में सम्मिलित हो गए हों । परन्तु हमारा विचार यही है कि 
किसानों की प्रबल बहुसंख्या सहकारिताओं में सम्मिलित यह सोचकर ही हुई होगी कि उससे उनका 
भला होगा। यदि किसानों को बहुसंख्या में दबाकर सहकारिताश्रों में सम्मिलित किया गया होता 
तो उनकी वर्तमान मनोवृत्ति पर उसका कुछ-न-कुछ प्रभाव भ्रवर्य दिखल।ई देता । कहीं भी किसी 
विशेष मामले में लोगों की इच्छा भ्रथवा सम्पति का जानना बहुत कठिन होता है। तिसपर यदि 
लोगों के साथ बात चीत केवल दुभाषियों के द्वारा की जा सके, और वह भी स्वल्पकाल की भेंट 
भर में, तो कठिनाइयां और भी अ्रधिक बढ़ जाती हें । इन सब बाधाओ्रों के बावजूद, हम जिन 
किसानों से मिले उनके मन की बात जानने का हमने यथाशक्त पूरा प्रयत्न किया। हमने सहकारिता- 
संस्थाओ्रों के पदाधिकारियों, सदस्यों, सदस्येतर किसानों, और भूतपूर्व जमींदार सदस्यों झरदि नाना 
प्रकार के लोगों से वार्तालाप किया। हमने अपने चारों ओर एकत्र हो जाने वाली भीड़ के लोगों 
का भी मन जानने का यत्न किया। चीनी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम जिन जिन लोगों के 
सम्पकक में श्राए उन सबसे हमने ये प्रश्न कर-करके देखे । सारांश यह कि जिन बाधाओ्रों की हमने 
ऊपर चर्चा की है उनकी सीमा में रहते हुए, हम सहकारिताओं का वातावरण जानने के लिए 
जो कुछ कर सकते थे, एक “गेलपपोल,' की विधि को छोड़ कर, हमने वह सब कुछ किया । हमारा 
ख्याल है कि सहकारिताओं में काम करने वाले किसानों में से ग्रधिकतर सर्वथा सुखी हें । किसी 
प्रकार के दबाव अभ्रथवा वित्रद्यता के विपरीत, हमने देहाती चीनियों को प्रसन्नता से काम करते 
देखा | हमें लगा कि एक राष्ट्र नग्ना जन्म लेकर, नष्ट हुए समय की पूर्ति करने का प्रयत्न कर 
रहा है भर उसे अपने भविष्य में पूरा विश्वास है। देहातों में एक नई क्रान्ति सी हो रही, है 
झौर उसका प्रधान प्रेरक कारण लोगों का भय नहीं, श्रपितु उनकी मानसिक उथल-पुथल है। उसका 
जन्म, किसी भी शासन के कुछ भी किए, नहीं हो सकता था। चीन में सबंत्र हमें ऐसे निःस्वार्थ 
और अनुशासन-बद्ध नेता जनता का माग्गं-प्रदशेंन करते हुए दिखलाई पड़े जो झपने देश को यथाशी घन 
एक शक्तिशाली तथा आधुनिक झ्रौद्योगिक राष्ट्र बना डालने की उच्च भावना से श्रनुप्राणित 
थे। वे पूर्ण बिश्वास के साथ लोगों को जीवन की नवीन प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे 
थे: झनेक स्थानों पर किसानों ने हमसे कहा कि भव हमारी भ्वस्था पहले से भ्रच्छी है। हमने 


७२ 
जो सहकारिताएं देखीं उनमें प्रत्येक हमें बतलाया गया कि उत्पादन में पहले की श्रपेक्षा खासी 
नद्धि हुई है और लोगों को भ्रब खाने भर पहनने को, पहले से ग्रधिक मिलने लगा है। सहकारिता- 
संस्थाओं ने जो भ्रनेक सुधार कर दिये थे वे सब उन्होंने हमको दिखलाये । उन्होंने बतलाया कि 
बहुत सी सहकारिताएं श्रपने निर्धारित लक्ष्य से भी झागे बढ़ चुकी हैं। लिआउनींग प्रान्त में 
कुएं खोदने का लक्ष्य डेढ़ लाख रक्‍खा गया था, परन्तु कुछ ही वर्ष में तीन लाख कुएं खुद गये भ्ौर 
सिचाई की भूमि का परिमाण दुगना हो गया। हमें बतलाया गया कि सहकारिताओं में खेती से 
पहले की श्रपेक्षा अ्रधिक घनी पेदावार ली जाती है। यह स्वाभाविक ही है कि इन सब विकास- 
कार्यों का फल, उत्पादन की वृद्धि और रहन-सहन का दर्जा ऊंचा उठ जाने के रूप में प्रत्यक्ष दिखलाई 
दे। दबाव से उत्साह का नाश होता है, वद्धि नहीं । हमने लोगों को जिस उत्साह और तत्परता 
से काम करते देखा वह सहकारिता-संस्थाओं में दबाकर भरती किये हुए लोगों में नहीं हो सकता 
था। चीनियों का देशूक्षक्ति-पूर्ण जोश देखकर हमें भ्रपने देश वासियों के उस देशभक्ति-भरे उत्साह 
ब जोश की याद हो भ्राई जो कि उनमें इस शताब्दी के सन्‌ ३०-३१ और ४२-४३ के स्वातन्त्य 
आान्दोलनों के समय भर गया था। अ्रपनी आ्राय बढ़ जाने श्रौर रहन-सहन श्रच्छा हो जाने को तो 
जीनी किसान, उत्पादकों की सहकारिताओों का केवल एक पहलू मानते थे। वे बार-बार कहते थे 
कि सहकारिताओं में सम्मिलित हम, झपने देश की उन्नति करने और प्रपने समाज का संगठन 
समाजवादी बनाने के लिये, हुए हें। किसान जनता राजनीतिक दृष्टि से कितनी जागृत हो गई 
भौर देशभक्त बन गई है, यह सिद्ध करने के लिये हमें श्रनेक किस्से सुनाये गये । उनमें से एक का 
जिक्र हम यहां भी किये देते हें। उत्तर-पश्चिम की एक सहकारिता-संस्था भ्रच्छी उन्नति कर रही 
भी । उसकी एक सुअरि ने जाड़ों के मौसम में एक रात को कई बच्चे दिये। उस सहकारिता की 
सदस्या एक स्त्री ने यह सोचकर उन बच्चों को लाकर अपने बिस्तर में सुला दिया कि यदि कहीं 
ये सरदी के मारे मर गये तो राष्ट्र की हानि हो जायगी । शहरों और गांवों की जनता के बहुत बड़े 
भाग में इस प्रकार की जागृति का उत्पन्न कर देना चीन के वर्तमान शासन की एक बहुत बड़ी 
सफलता है, और उत्पादकों की सहकारिताओं के सफल होने का बड़ा कारण भी यही है । 


अर्थ-व्यवस्था के अन्य भागों का विकास & 


१०. इस प्रकार सहकारिता-श्रान्दोलन के समाजवादी पहल का निरन्तर प्रचार करते रहने 
का परिणाम यह कि उससे समाज का ढांचा ही बदल गया। इसी समय देश के जीवन के 
ग्रन्य भागों में जो परिवर्तन हुए उनसे देहाती जीवन को परिवर्तित करने में बहुत सहायता और सहारा 
मिला | प्रतीत होता है कि आ्रान्दोलन की तीब्नता के समय, सारे देश की श्रथ॑-व्यवस्था, समाजवादी 
परिवर्तन की लहर में बह-सी गई थी। उसका परिणाम यह हुआ कि दस्तकारियां और गुृहोद्योग 
तो सहकारिताओं में परिणत हो गये और बड़े-बड़े उद्योग तथा व्यापार निजी श्रौर सरकारी संयुक्त 
प्रयत्न से चलाये जाने लगे। क्ृषि के भ्रतिरिक्त भी अन्य क्षेत्रों में यह समाजवादी प्रवृत्ति चल 
जाने से, कृषि के क्षेत्र में समाजवादी परिवर्तन के लिये बहुत शभ्रनुकूल वातावरण तैयार हो गया और 
किसान बहुत जल्दी जल्दी सेहकारिता-संस्थाझ्रों में संगटित होने लगे । 


इस कार्य में युवकों का भाग 


११. सहकारिता आ्रान्दोलन के इतना तीब़ हो जाने का एफ और कारण यह हुआ कि चीनियों 
को देहातों में बहुत बढ़िया नेता तेयार करने मेंख़ूब सफलता हुई। हम यह देखकर बहुत प्रभावित 
हुए कि सहकारिता आन्दोलन के प्रायः सभी नेता स्त्री भ्ौर पुरुष दोनों--नवयुवक थे। उनमें 
से भ्रधिकतर भ्रभी अपनी आयु की बीसी और तीसी में ही थे। सहकारिता झ्रान्दोलन को वेगवान्‌ 
बनाने में इन नवयुवक नेताओं का कार्य बड़ा प्रभावशाली था। उन्हें तैयार करने के लिये उनके 
व्यवहार में बहुत परिवर्तन करना पड़ा। परन्तु बढ़ों की भ्रपेक्षा युवकों में परिवर्तत अधिक सुगमता 
से किया जा सकता है । हमने देखा कि ये युवक नेता भ्रपना काम बड़ी चतुरता और कुशलता से, 


च्स 


करथे थे। उनका व्यवहार-प्रेम-तथा-प्रसन्नतामय था, जिससे श्रन्दाज होता था कि वे भ्रपना काम 
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किसानों पर हुक्म चलाने के बजाय, उन्हें समझा-बुझाकर ओर मनाकर निकाल लेते थे। वे 
अपनी-अपनी सहकारिता की छोटी बड़ी सब बातों से परिचित जान पड़ते थे। प्रतीत होता है कि 
उन्हें सहकारिता के झ्रादशों के श्रतिरिकत, उत्पादन में वृद्धि करने के व्यावहारिक उपायों का प्रशिक्षण 
भी भली भांति दिया गया था । सहकारिता-संस्थाओं के श्रध्यक्षों और उपाध्यक्षों में स्त्रियों की' 
संख्या भी खासी थी। यह एक परम्परा सी जान पड़ती थी कि प्रत्येक सहकारिता-संस्था के श्रध्यक्ष 
ग्रथवा उपाध्यक्षों में एक श्रवश्य स्त्री ही होनी चाहिये । नेतृत्व के गणों में स्त्रियां हमें पुरुषों 
से किसी भी प्रकार कम नहीं जान पड़ीं । 


6--5 280. (४09.[|58 


खंड ३ 


जापान 


छश 


आठवाँ अध्याय 
जापान की संहकारिता-सस्थाएं 


साधारण परिस्थितियाँ 


१. यद्यपि जापान ने विगत सौ वर्षों में श्रौद्योगिक उन्नति बहुत द्वुत गति से की है श्रौर यह 
पूर्व का सबसे अग्रणी श्रौद्योगिक देश है, तथापि इसकी भ्रर्थव्यवस्था में श्रब भी कृषि का स्थान बहुत 
ऊंचा है और इसकी ग्राबादी में ५१ प्रतिशत से ग्रधिक लोगों का पेशा खेती ही है। इस देश का समस्त 
क्षेत्ररल ६२० लाख एकड़ है। इसका भ्रधिकतर भाग पहाड़ी है, श्रौर इसकी भूमि के जिन भागों 
'में खेती होती है उनमें ऐसे ऐसे खेत भी सम्मिलित हैं जिनका ढलान १४५ डिग्री या इससे भी कुछ झ्रधिक 
है। इतनी ढलवां ज़मीन को हल चलाने योग्य नहीं समझा जाता । परन्तु जापानी लोग भूमि का 
खेती में उपयोग कर लेने के लिए कैसा भी कष्ट-साध्य प्रयत्न क्यों न करना पड़े उसे कुछ नही गिनते । 
इतने पर भी जापान में खेती के नीचे आई हुई भूमि का क्षेत्रफल १३५ लाख एकड़, श्रर्थात्‌ समस्त 
भूमि का केवल १४ प्रतिशत है। दे में वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। गरमियों में तो प्रशान्त 
महासागर की बरसाती हवाएं तट-वर्ती जिलों में खूब वर्षा कर देती हैं और सर्दियों में साइबीरियां 
की तरफ से बर्फ से लदी हुई जो हवाएं आती हैं वे जापानी समुद्र की तरफ के जिलों में वर्षा कर देती 
हैं। जिन ज़िलों में ऐसा समझा जाता है कि वर्षा थोड़ी होती है उनमें भी वर्षा का वार्षिक औसत 
१००० मिलीमीटर (लगभग ४० इंच) अ्रथवा इससे अ्रधिक है, श्रौर बरसाती जिलों में तो प्रति वर्ष 
लगभग ३००० मिलीमीटर (१२० इंच ) से भी ग्रधिक वर्षा हो जाती है। जापान में मौसम साधा- 
रणतया बरसाती, नम (आदे ) और सम-शीतोष्ण रहता है। इसमें चावल तो ग्रच्छा हो जाता है, 
झन्य फसलें वेसी नहीं होतीं । वर्ष-भर हवाएं तेज चलती रहती हैं श्रौर उनसे फसलों को बहुत नुकसान 
पहुंचता है । 

२. जुती हुई भूमि के अधिकतर भाग में भ्रन्न की खेती होती है। १० प्रतिशत से भी कम का 
उपयोग चरागाह के रूप में किया जाता है। शेष €० प्रतिशत में फसलें बोई जाती हें। ७५ लाख 
एकड़ में ग्रथवा जोत की ५६ प्रतिशत भूमि में धान और ५२' ५ लाख एउड़ में गेहूं, जो तथा श्रौद्योगिक 
फसलें बोई जाती हैं ।७' ५ लाख एगड़ में बाग लगे हुए हैं । द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले (१९३४-३६ ) 
में श्रौसत किसान-कुटुम्ब के खेत का नाप २: ६७ एकड़ था। परन्तु इस युद्ध के पश्चात्‌, सैनिक सेवा 
से मुक्त होकर श्रौर कोरिया तथा फारमोसा से लौटकर बहुत-से लोग खेती करने लगे और इस लिए 
१६५२ में औसत खेत का नाप घटकर २' १७ एकड़ रह गया। १६४६ में किसानों की जनसंख्या 
३४२ लाख थी, १६५० में वह बढ़कर ३७८ लाख हो गई, अर्थात्‌ लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि हो 
गई। १६२६ और १६४४५ के बीच किसान-परिवारों की संख्या ५५ लाख थी, १६४८ में यह संख्या 
६२ लाख से भी उपर हो चुकी थी। उसके पश्चात्‌ इस संख्या में कुछ कमी हुई है, परन्तु युद्ध-पूर्व 
काल की तुलना में, १० प्रतिशत अ्रधिक व्यक्तियों ने अपने निर्वाह श्र आजीविका के लिए कृषि 
का आश्रय लिया हुआ है । यद्यपि जापान की आधी से अधिक झ्राबादी कृषि-जीवी है, फिर भी उसे 
देश की समस्त श्राय में कृषि की झ्ाय का भाग केवल १८'७ प्रतिशत है। जो लोग क्रृषि श्रथवा 
जंगल लगाने का व्यवसाय करते हैं उनकी प्रति-व्यक्ति वाधषिक श्राय १६५३ में ८८३ रु० कृती गई 
के । इंसकी तुलना में निर्माण-उद्योग में लगे हुए लोगों की प्रति-व्यक्ति वाधिक आय २६५० रु० 

। 

३. भूमि-सुधार होने से पूवं, जापान की भमि-व्यवस्था की दो बड़ी विशेषताएं काश्तकारी 
की भ्रस्थिरता और लगान का ऊंचापन थीं। १६४७ से पहले तक, ७० प्रतिशत किसान-कुटुम्ब 
पूर्णतया अथवा श्रंशत: ऐसे काश्तकार थे जो, दूसरों की ज़मीन में खेती करते थे। २४५ प्रतिशत के 
पास ज़मीन एक इंच भी नहीं थी। जमीन के मालिकों में झ्राधे ऐसे थे कि उनमें से प्रत्येक की भूमि 
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का नाप १९२५ एकड़ या इससे भी कम था, परन्तु उन सबके पास की सारी भूमि देश को समस्त 
खेती की भूमि का केवल १६ प्रतिशत थी। १२ एकड़ या इससे भ्रधिक भूमि के स्वामी, देशभर के 
भू-स्वामियों का केवल ३ प्रतिशत थे, परन्तु समस्त भूमि के ३० प्रतिशत भाग पर उनका ही स्वामित्व 
था। १४५ से १७ प्रतिशत तक भूमि के स्वामी ऐसे लोग थे जो उस हा से दूर रहते थे, और इस भूमि 
का अधिकतर भाग धान की खेती के नीचे था। आ्राधि से श्रधिक भूमि को जोतने वाले किसान काइत- 
कार थे। काइतकारों की संख्या धान बोंने वालों में और भी अधिक थी । जमींदारों को स्वयं खेती 
करने की श्रपेक्षा, जमीन किसानों को काइतपर उठा देने से, अधिक लाभ होता था। धान के खेतों 
का लगान माल के रूप में वसूल किया जाता था। लगान चुकाने के पश्चात्‌, ४० प्रतिशत काश्तकारों 
को अपने खाने के लिए भी चावल दूसरों से खरीदना पड़ता था --- वह उनका ही उत्पन्न किया हुआझा 
क्यों न हो। उन्हें बेदखली का डर हमेशा लगा रहता था। यदि वे लगान नियम-पू्वक चुका देने 
बाले काइतकार होते थे तो भी पट्टे की मियाद खत्म हो जाने पर उन्हें उक्त भय रहता ही था । 


४. १६४७ में जापान के विजेताओं (अमरीकन शासकों ) ने अनेक भूमि सुधार लागू किए 
और ३ वर्ष के भीतर ५० लाख एकड़ भूमि जोतने वालों को उसका स्वामी बना दिया। ज़मीन के 
जो मालिक मौक़े पर मौजूद नहीं रहते थे उन सबसे लेकर ज़मीन किसानों को दे दी गई । जो ज़मींदार 
मौके पर रहते थे उन्हें काइत पर उठाई हुई जमीन में से २९ ५ एकड़ भ्रपने लिए रख लेने देकर, उनकी 
भी शेष सब ज़मीन काइतकारों को दे दी गई। प्रत्येक मालिक की ज़मीन का श्रधिकतम नाप ७' ५ 
एकड़ रक्‍्खा गया। इन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि किसानों में काइतकारों की संख्या ७० 
प्रतिशत से घटकर € प्रतिशत रह गई । 


५. ६० लाख कुटु॒म्बों का पेशा कृषि है। परन्तु उनमेंसे केवल ५० प्रतिशत को पूरे समय का 
काम मिलता है। शेष सब--उनमें श्रधिकतर छोटं किसान हें--दूसरे दूसरे रोज़गार करते हें, 
ओर शहरों और बड़े नगरों के व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को मजदूर उन्हीं में से मिलते दें । 
जापानी खेती घनी खब होती है। ४४ प्रतिशत ज़मीन में प्रतिवर्ष दो या इससे भी अधिक फसलें 
होती हें। एशिया में प्रति-एकड़ पीछे धान की उपज सबसे अधिक जापान में ही होती है (६००० 
पौंड या ७५ मन प्रति हेक्टेयर अथवा २४०० पौण्ड प्रति एकड़ प्र्थात्‌ कोई ८ मन प्रति बीघा) । 
उपज बढ़ाने के लिए जापानी किसान दो चीजों पर बहुत ध्यान देते हें“--> (१) अच्छे बीजों पर भौर 
(२) उवेरकों के प्रयोग पर । सरकारी फार्मो और चावल बोने वाले किसानों ने, चावल की वर्तमान 
क़रिस्मों में से छाटकर ऐसे पौधे तलाश किए हें जिनसे कम खर्च में ज्यादा पेदावार होती है, श्रौर इसके 
उत्कृष्ट परिणाम निकले हें। साधारणतया बढ़िया बीज की कसौटी श्रधिक उपज मानी जाती है, 
परन्तु जापान में इसके अ्रतिरिक्त, यह भी देखा जाता है कि पौधा तेज्ञ सर्दी और तेज्ञ धूप सहनें में 
समर्थ हो । साधारणतया, ये बढ़िया पौधे उबंरक अ्रधिक मात्रा में मांगते हें। हमने मालूम किया 
था कि जापान में प्रति एकड़ ८०० पौण्ड (लगभग १० मन) तक उवबरक डाला जाता है। इस समय 
जापान में उर्बरकों की कुल खपत ५० लाख टन से भी अधिक है। १९४० में यह मात्रा १५ लाख टन 
झौर १६४५ में ३ लाख टन थी । इस ५० लाख टन में २७ लाख टन नाइट्रोजन वाले उर्वरक (नाइ- 
ट्रोजन २२ प्रतिशत), २२ लाख टन फोस्फेट (फौस्फोरस' १६ प्रतिशत) भौर ४ लाख टन पोटाश 
भी सम्मिलित है। इसकी तुलना में, भारत और चीन में खेती की भूमि को १५ से २० गुणा तक है, 
परन्तु उर्वेरकों की खपत क्रमश: केवल ८ लाख और १८ लाख टने है। जापान में रासायनिक 
उवरकों का निर्माण बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और यदि हैं सबके सब देश में ही नहीं खपते तो 
उनकी बिक्री के लिए विदेशों में बाजार तलाश करना पड़ता है। शभ्रब जापानी लोग अमोनियम 
सल्फेट के स्थान पर यूरिया श्रौर बोरोन, लोहे तथा सिलिकन कें द्वव्यों का प्रयोग बढ़ाने क। यत्न कर 
रहे हैं। जापान में कम्पोस्ट, हरी खाद और मनुष्य के मल झ्रादि खादों का प्रयोग भी बड़ी मात्रा मेँ 
किया जाता है। परन्तु जापान में हमें ये खादें एकत्र करने के लिए वेसा उत्साह भ्रौर प्रयत्त दिखलाई 
नहीं पड़ा जैसा कि हमने चीन में देखा था। बल्कि, बातचीत में भी इन खादों का जिक्र बहुत कम 
जापानियों ने किया । इसका कारण शायद यह हो कि जापानी इस दिशा में बहुत भ्ागे बढ़ चुके हैं । 
जापानी किसान बिजली या डीज़ल तेल के मोटरों, धान कटने की मशीनों श्रौर शक्ति से चलने वाली 
कटने की मशीनों आदि का प्रयोग भी अ्रधिकाधिक संख्या में करने लगे हैं। उदाहरणार्थ, १९३५ भौर 
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१९५३ के बीच में, बिजली और पेट्रोल के मोटरों की संख्या बढ़कर क्र: १७९२ और ६"'७ 
गुणा हो गई । इसी अ्रवधि में शक्ति से चलने वाली धान कूटने और छिलका उतारने वाली मशीनों 
को संख्या क्रश: १३' ८ और ५" २ गुणा हो गई। बीज बोने, पौध को उठाकर लगाने, नलाई करने 
झ्रौर फसल काटने झादि खेती के काम श्रव भी प्राय: हाथ से ही किए जाते ह। परन्तु हल चलाने 
के लिए पशुओं का प्रयोग. किया जाता है, भर द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ तो छोटे ट्रैक्टरों का प्रयोग 
भी बढ़ता जा रहा है। १६५१ में जापान, में १४,९३१ छोटे ट्रेक्टर चल रहे थे। दो ही वर्ष में, 
प्र्थात्‌ १९५३ तक, यह संख्या दुगने से भी बढ़ कर ३४,६७४ तक पहुंच गई थी । युद्ध के पश्चात्‌ 
पशुओं का प्रयोग भी युद्ध-पूर्व की अपेक्षा बढ़ा है । 


६. द्वितीय विश्व-युद्ध के परचात्‌ कुछ वर्ष तक जापान में कृषि का उत्पादन युद्ध-पूर्व की 
प्रपेक्षा भी कम हो गया था । यदि १६३३-३४ के झौसत उत्पादन को १०० माना जाए तो १६४७ 
में उत्पादन का औसत केवल ७४*७ रह गया था। परन्तु राष्ट्रीय अ्र्थ-व्यवस्था का पुनरुत्थान 
होने के साथ साथ कृषि के उत्पादन में भी सुधार होता गया, और १६५१ में युद्ध-पृर्व की स्थिति फिर 
लौटआ_ई थी। १६५२में ऋतु की अनुकलता के कारण क्रपि का उत्पादन असाधारण ग्रच्छा हुआ और 
वह युद्ध-पूर्व के उत्पादन से भी १० प्रतिशत बढ़ गया था। १६५३ फिर कम उत्पादन का वर्ष 
सिद्ध हुआ, परन्तु १६५५ में फसल अच्छी हुई। इस प्रकार विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ जापान में कृषि 
का उत्पादन, युद्ध-पूर्व के उत्पादन की तुलना में, घटता बढ़ता रहा । पृथक पृथक वस्तुओं के उत्पादन 
की स्थिति बहुत विभिन्न है, कई तो युद्ध-पुर्व के उत्पादन से बहुत आगे बढ़ चुकी हैँ, और कई उसके 
३० प्रतिशत तक भी नहीं पहुंचीं। इन कारणों से, जापान को अपनी बड़ी झ्राबादी के खाद्य की 
व्यवस्था करने के लिए अन्न बड़ी मात्रा में विदेशों से मंगाना पड़ता है । इस समस्या की विषमता और 
विकटता इस बात से भली भांति स्पष्ट हो जाएगी कि १६३४-३६ में तो जापान की आबादी ६८६ 
लाख थी, परन्तु १६९५६ में वह बढ़कर ६०० लाख तक पहुंच चुकी थी, भ्रर्थात्‌ वृद्धि ३० प्रतिशत से 
भी अधिक हो गई थी । युद्ध से पूर्व, बाहर से केवल चावल मंगवाना पड़ता था। युद्ध के पदचात्‌, 
गेहूं और जौ भी बड़ी मात्रा में मंगवाए जा रहे हें। १६५१ से १६५३ तक के वर्षों का औसत आयात 
३२ लाख टन था। १६५४ में यह बढ़ कर ४३ लाख टन हो गया था, और जापान को अपने विदेशी 
मुद्रा के व्यय का २० प्रतिशत, केवल बाहर से मंगाए हुए अ्रन्न का मूल्य «काने के लिए, दे देना पड़ा था । 


सहकारिता 


७. यद्यपि जापान में खेत इतने छोटे छोटे हें, फिर भी वहां खेती सहकारिता-पूवेक करके 
देखने का प्रयत्न नहीं किया गया । इसका कारण यह नहीं कि जापान में सम्मिलित खेती करने से 
कोई लाभ नहीं हो सकता प्रत्युत हमने देखा था कि जापान के जानकार लोग अनुभव करते थे 
कि भूमि-सुधारों के बावजूद उनके देश में छोटे किसानों की अवस्था निरन्तर बिगड़ती जा रही है। 
छोटा किसान अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सक रहा और कृषि के क्षेत्र में असमानता बढ़ती जा रही 
है। विचारक लोग मानते हें कि सहकारिता की खेती से न केवल छोटे किसानों के हितों की रक्षा 
होगी, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। हमें बतलाया गया था कि बाहर से लौटे हुए जापानियों को बसाने 
के लिए भूमि का पुनरुद्धार, उनकी सहकारिता-संस्थाएं संगठित करके ही किया गया था, परन्तु 
पुनरुद्धार हो चुकने पर सदस्यों ने भूमि आपस में बांट ली। श्रब जापान का वातावरण उत्पादकों 
की सहकारिता-संस्थाएं बनाने के लिए अनुक्ल नहीं रहा है । 


८. यद्यपि जापान में कृषि-सहकारिता संस्थाएं नहीं हें, परन्तु ऋण देने, किसानों का माल 
बेचने और उन्हें सामग्री पहुचाने के लिए उस देश में सहकारिता-संस्थाओं का विकास बहुत ऊंचे 
पाए पर पहुंच चुका है। ६५ प्रतिशत से अधिक किसान-कुटुम्ब सहकारिता-संस्थाञ्रों के सदस्य हें, 
कृषि में लगी हुई पूंजी में से ३६ प्रतिशत का प्रबन्ध यही सहकारिता-संस्थाएं करती हैं, भ्ौर किसान- 
परिवारों की बचत का ६५ प्रतिशत इन्हीं संस्थाग्नों के पास जमा रहता है। किसानों की निजी आव- 
इयकता से बचा हुआ €६ प्रतिशत चावल ओर ५४ प्रतिशत गेहूं श्रौर जो इन्हीं सहकारिता-संस्थाशरों 
की मारफ़त बेचा जाता है। 


ष्््क 


£, जापान में सहकारिता-प्र/न्दोलन का आरम्भ, भ्राधी शताब्दी से भी अधिक समय हुझा, 
१६०० में एक झौद्योगिक-सहकारिता-संघ, क़ानून बना कर किया गया था। इस क़ानून द्वारा 
भौद्योगिक-सहकारिता-संस्थाएं बनाने की व्यवस्था की गई थी, परन्तु व्यवहार में श्रधिकतर सह- 
कारिता-संस्थाएं खेती करने वाले ग्रामों में बनीं। इस क़ानून में चार प्रकार की सहकारिता-संस्थाश्रों 
को मान्यता दी गई थी---१. ऋण देने वाली, २. माल की बिक्री करने वाली, ३. माल खरीदने 
बाली और ४. माल तयार करने वाली । १६९०७ में इस कानून में संशोधन करके, ऋण देने वाली 
सहकारिता-संस्थाओं को अन्य काम करने की भी अनुमति दे दी गई। तब से आरम्भिक सहकारिता- 
संस्थाएं (जापान में इन्हें सहकारिता-संस्थाओं की इकाइयां कहते हैं) बहु-कर्मी संस्थाएं बन गई 
हैं भौर वे आरम्भ से ही ऋण देने के भ्रतिरिक्त, माल बेचने झ्रादि के काम भी साथ-साथ करने लगती 
हैं। कार्य की सुविधा के लिए आरम्भिक सहकारिता-संस्थाओं ने ज़िला-संघ बना लिए हैं, परन्तु 
जिलों के स्तर पर कार्य का विभाग करके संघ के दो विभाग बना दिए जाते हें---एक ऋण देने का काम 
करने के लिए और दूसरा माल की बिक्री करने और अपने सदस्यों को सामग्री देने आदि के लिए । 
राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच कर कार्य के और भी विशिष्ट विभाग हो जाते हैं । श्राथिक कार्य के मुख्यतया 
दो भाग है--माल का खरीदना और बेचना । इन दोनों के लिए पृथक पृथक्‌ संस्थाएं बना दी जाती 
हैं। ऋण देने वाली सहकारिता-संस्थाओ्रों की श्रावश्यकताएं राष्ट्रीय स्तर पर सेण्ट्रल-कोआपरेटिव 
बेक पूरी करता रहता है। 


१०. प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ जापान में कृषि की उपज के बाज़ार में एक दम जोर की 
मन्दी भ्रा गई थी, और उसके कारण देश वित्तीय संकट में ग्रस्त हो गया था। तब देहात की अर्थ॑- 
ब्यवस्था का पुनरुद्धार करने के लिए, १६३२ में सहकारिता-संस्थाओं का संगठन और विस्तार करने 
का एक पंचवर्षीय कार्यक्रम आरम्भ किया गया था । उसके अनुसार, सहकारिता-संस्थाञ्रों के सदस्यों 
का सीमित वित्तीय उत्तरदायित्व केवल एक-मुखी रखने के स्थान पर बहुमुखी कर दिया गया, 
अर्थात्‌ सदस्यों के उत्तरदायित्व की सीमा बढ़ा कर उनके हिस्सों के हिसाब से वह एक निश्चित 
बड़ी राशि तक नियत कर दी गई। सरकार ने अस्थायी सहायता-कार्यों के रूप में अनेक निर्माण- 
कार्य आरम्भ करवाए। सरकार ने कम व्याज पर लम्बी मियाद के ऋण दिए और घाटा उठाने 
बालों को मुआवज्ञा भी दिया। ये सब कार्य सहकारिता-संस्थाओं की मारफ़्त किए गए। इससे 
उनकी स्थिति दृढ हो गई । परन्तु १६९३७ में चीन-जापान युद्ध छिड़ जाने पर सरकार को उदार नीति 
में परिवर्तत हो गया, नियन्त्रण कठोरता से किया जाने लगा, भौर वह सहकारिता-संस्थाओं पर भी 
लागू किया गया। सहकारिता-संस्थाओं की चाल पूंजी का लेन-देन रोक दिया गया, और उनकी 
ऋण देने तथा पूंजी का विनियोग करने की नीतियों का संचालन स्वयं सरकार करने लगी । १६९४३ 
में कृपि-संघों का एक कानून बनाकर सब सहकारिता-संस्थाओं के लिए कृपि-संघों में समा जाना अ्रनि- 
बायें कर दिया गया। इन संघों का उद्देश्य तो वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देना बतलाया गया था, 
परन्तु वस्तुत: ये सम्पन्न जमींदारों--जागीरदारों के हाथ की कठपुतली थे । इस प्रकार एक सरकारी 
भ्राज्ञा द्वारा सहकारिता-संस्थाओं का श्रन्त कर दिया गया श्रौर उनकी पूंजी पर उक्त नए कृषि- 
संघों का श्रधिकार हो गया । प्रत्येक किसान के लिए इन संघों का संदस्य बनने का अनिवार्य नियम 
रखा गया था--वह चाहे मालिक-किसान हो चाहे काइतकार। इस से सहकारिता-संस्थाओं को 
बड़ा भारी धक्का लगा। द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ क़ृषि-संच तोड़ दिए गए और सहकारिता- 
संस्थाश्रों को पुतरुज्जीवित करके उनकी पूंजी उन्हें वापिस कर दी गई। नया कानून' सहकारिता- 
संस्थाओं को लोकतन्त्री ग्राधार पर संगठित होने के लिए उत्साहित करता है भ्रौर नए जमींदार भी 
(जो कल तक निरे काश्तकार थे) उनके सदस्य बन सकते हैं । 


११. गत दस वर्षो में इस आन्दोलन की प्रगति द्वत गति से हुई है। इस समय जापान में 
झ्रारम्भिक सहकारिता-संस्थाओों की संख्या ३५,००० है। इन में से १३,८४५ संस्थाएं तो बहु- 
कर्मी हें, शेष सब एक एक काम करने वाली हैं और जो सदस्य फलों की खेती या रेशम के कीड़े पालने 
शादि का खास खास काम करना चाहते हें उनकी झआवश्यकताएं पूरी करती हैं। एक-कर्मी सहका- 
रिता-संस्थाओं के झपने झपनें पृथक्‌ ज़िला तथा राष्ट्रीय संघ हें। एक-कर्मी और बहु-कर्मी संस्थाश्रों 
के काम कभी कभी भ्रापस में टकरा या पुनरावृत्त भी हो जाते हैं, परन्तु काम की और सदस्य-संख्या की 


धरे 


षिट से बहु-कर्मी संस्थाप्रों का महत्व श्रधिक है। बहु-कर्मी संस्थाञ्रों के सदस्य दो प्रकार के होते 
हैं- (१) पूर्ण सदस्य श्रौर (२) सहायक सदस्य । खेती करने वाले किसान पूर्ण सदस्य भर खेती 
न करने वाले केवल सहायक सदस्य हो सकते हैं। बहु-कर्मी सहकारिता-संस्थाञ्रों की समस्त सदस्य- 
संख्या ७२ लाख है। इनमें से ६५ लाख पूर्ण सदस्य हैँ । जायान की औसत झ्रारम्भिक सहकारिता- 
संस्था के लगभग ६०० सदस्य होते हैं । प्रति सदस्य के पीछे प्रदत्त पंजी का औसत ३४०० येन श्रथवा 
४४ रुपए हैं। औसत आरम्भिक सहकारिता-संस्था वर्ष में.ऋण-खाते प्राय: २३५ लाख येन (३ लाख 
रुपए ) का कार-बार कर लेती है और पूरा समय काम करने वाले ११ कर्मचारी रखती है । जापानी 
सहकारिता-संस्थाओ्रों के संगठन का नक्शा इस भ्रध्याय के भ्रन्त में दिया गया है । 


ऋण की सुविधाएं 

१२. जापान की आरम्भिक सहकारिता-संस्थाओ्रों के पास लोगों की जमा के रूप में .बड़ी 
बड़ी राशियां एकत्र रहती हैं। इस प्रकार, १२ हज़ार सहकारिता-संस्थाओ्रों के पास ३१ मार्च 
१६५५ को २६३ अ्ररब येन (३६० करोड़ रुपए ) जमा थे, उनमें से ४७ प्रतिशत तो मियादी जमा 
थी और दोष ५३ प्रतिशत सेविग्स या चालू खातों में थी। इन संस्थाओं को अपने ऋषियों से 
वसूल होने वाली रक़म, उस दिन, १७ अ्ररब १० करोड़ येन (२२७ करोड़ रुपए ) थी, जो कि इनके 
पास जमा रक़मों के ६० प्रतिशत से भी कम थी। जब हम नमेदा सहकारिता-संस्था के दफ्तर में 
गए थे तब हमने देखा था कि ३१ मार्च १६९५५ को उसकी किताबों में जमा रक़म तो २९८ लाख 
येन (४ लाख रुपए) थी और उसने अपने सदस्यों को ऋण केवल ७१ लाख ३० हज़ार येन (एक 
लाख रु० से भी कम ) का दिया हुआ था । जापानी लोग बड़े मितव्ययी होते हैं । वे बहुत तंगदस्ती 
के समय भी कुछ न कुछ बचा लेते हैं । 

१३. जापानी किसान को ऋण ली हुई राशि पर सूद का दर बहुत ऊंचा देना पड़ता है। 
नंगानो जिले में हमने देखा था कि एक संस्था निम्न व्याज-दर से ऋण देती थी :-- 


उर्वरक खरीदने के लिए. | . ११ प्रतिशत 
पशु और औज्ञार खरीदने के लिए... . १० प्रतिशत 
खत की ज़मीन सुधारने के लिये ; . १० प्रतिशत 


हमें बतलाया गया कि संस्था इतना ऊंचा व्याज इस कारण लेती है कि उसे स्वयं भी बाहर 
से उधार ली हुई राशियों पर ८ प्रतिशत व्याज देना पड़ता है ओर बेंक का दर भी ऊचा है। हमें 
पता लगा कि कहीं कहीं तो व्याज-दर १४ प्रतिशत तक है। 


१४, ऋण देने के काम में आरम्भिक सहकारिता-संस्थाओ्रों क। सहायता करन के लिए 
देह के ४६ जिलों में से प्रत्येक में, ऋण-संघों का संगठन कर दिया गया है। ये संघ अपने-अपने 
जिले में वित्तीय कार-बार चलाने में सहायता करते रहते हें। सहकारिता क़ानून के भ्रनुसार ये ऋण- 
संघ स्वयं कोई कार-बार नहीं कर सकते, परन्तु ये जिले के आथिक-संघ को आराथिक सहायता दे सकते 
हैं । राष्ट्रीय स्तर पर, कृषि, जंगल और मत्स्य-सहकारिता-संस्थाओं को, बीच की या छोटी मियाद की 
झाथिक सहायता देना, सेण्ट्ल-कोआपरेटिव-बेंक का काम है। इस बँक की स्थापना १६२२३ में हुई 
थी। इसके हिस्सेदारों की संख्या २४,४२६ है, और उनमें १२,७५४ आरम्भिक सहकारिता-संस्थाएं, 
४,४८४ जंगल-सहकारिता-संस्थाएं और ३,२५८ मत्स्य-सहकारिता-संस्थाएं भी सम्मिलित हैं । 
इन सबको बैंक से ऋण पाने का भ्रधिकार है। यह बेंक, डिबेन्चर जारी करके, सरकारी हुण्डियां 
बेचकर ग्रथवा बेक आफ जापान' से ऋण लेकर, सहकारिता-संस्थाओ्रों के दायरे से बाहर, पूंजी एकत्र 
करता है। यह अपनी फालत रक़मों को बाज़ार की हुण्डियां सिकारने आदि में लगा देता है। इसकी 
चुकता हिस्सा-पूंजी २अरब ६० करोड़ येन (३ करोड़ ४६ लाख रु० ) है। इसमें से ८० करोड़ 
येन (१ करोड़ ६ लाख रुपए ) पूंजी तो बेक से सम्बद्ध सहकारिता-संस्थाओं के मामूली हिस्सों के रूप 
में है, और १ अरब ८० करोड़ येन (२ करोड़ ४० लाख रुपए ) के प्रेफरेन्स हिस्से जापान-सरकार 
ने लिये हुए हे । सरकार ने आरम्भ भ्रारम्भ में २ भ्ररब येन के हिस्से लिए थे। परन्तु लगभग २० 
करोड़ यन के हिस्से चुका दिए गए श्रौर यह राशि विशेष सुरक्षित कोश के रूप में पृथक्‌ रख दी 


ष्र 


गई। सेण्ट्रल-बेंक का प्रबन्ध एक श्रध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, १९ डायरेक्टर (इन में से ६ पुरा समय काम 
करते हें) और ३ आडिटर (हिसाब-किताब परीक्षक) करते हैँ । डाइरेक्टरों और अन्य सब 
पदाधिकारियों की नियुक्ति सरकार करती है। इनके अभ्रतिरिकत २५ व्यक्ति श्रध्यक्ष के सलाहकार 
होते हैं, भौर प्रायः उन सबका सम्बन्ध हिस्सेदार सहकारिता-संस्थाओ्रों के साथ होता है। ३१ मार्च 
१६५५ को इस बेक में जमा रकमों का जोड़ ६५ भ्ररव येन (१२६ करोड़ रु०) था। इसमें से ५५ 
प्रतिशत रक़में कृषि-सहकारिता-सस्थाओ्रों की थीं। बेंक को वसूल होने वाले ऋणों का योग ८१ 
ग्ररब ६० करोड़ येन (१०८ करोड़ रु०) था। इसमें से ६१ प्रतिशत ऋण कृषि-सहकारिता-संस्थाश्रों 
को और १६ प्रतिशत मत्स्य-सहकारिता-संस्थाओ्रों को दिये हुए थे। 


१५. सेण्ट्ल-कोआपरेटिव-बेंक के साधन इतने नहीं हें कि वह लम्बी मियाद के ऋण दे 
सके, इसलिये जापान सरकार ने १६५१ में एक पृथक कार्पोरेशन कृषि-जंगल-तथा-मत्स्य-वित्त- 
कार्पोरेशन' के नाम से बनाया । वह किसानों, जंगलों का रोज़गार करने वालों श्रौर मत्स्य-व्यवसा- 
यियों को नीची व्याज-दर पर लम्बी मियाद के ऋण देता है। यह कार्पोरेशन सीधा ही सहकारिता- 
संस्थाओ्ों के साथ व्यवहार नहीं करता । इसका सम्बन्ध तो सेण्ट्ल कोआापरेटिव-बेंक और अन्य 
इसी प्रकार की संस्थाओं से रहता है और सहकारिता-संस्थाओ्रों के साथ व्यवहार वही करती हें । 
कार्पोरेशन अपना काम व्यापारिक बैंकों की मारफ़त भी करता है। जब से यह कार्पोरेशन बना 
है तब से अब तक यह €० अरब येन (१२० करोड़ रु०) के ऋण दे चुका है। इसमें ५० प्रतिशत 
का उपयोग भूमि का सुधार करने श्रर्थात्‌ सिचाई की सुविधाएं बढ़ाने और पानी के निकास की नालियां 
सुधारने भ्रादि के लिए किया गया है। 


माल की बाज़ार में बिक्री 


१६. ऊपर ऋण देने के जिस संगठन का विवरण दिया गया है, वह माल बेचने और खरीदने 
के संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है। अ्रक्टूबर १६४८ में 'जेन-हान-रेन! नामक एक संगठन बनाया गया 
था। उसका काम खंती की पैदावार को बाजार में बेचना है और वह इस काम के लिए आरम्भिक 
सहकारिता-संस्थाओं की सहायता और मार्गें-प्रद्शन करता रहता है। 


१७. जापान में चावल की एकमात्र ख़रीदार सरकार है । वह प्रत्येक किसान के साथ 
एक प्रकार का ठेका कर लेती है और उसके अनुसार किसान को चावल की एक नियत मात्रा 
निश्चित तारीख़ से पहले सरकार को दे देनी पड़ती है। कृषि-तथा-जंगल मन्त्रालय, पेदावार और 
किसानों की आवश्यकता का अन्दाज़ा लगाकर, यह निश्चय कर देता है कि किस ज़िले में किसानों 
से कितना चावल एकत्र किया जाएगा। ज़िले का शासक, जिले की कृपि-समिति की सलाह से चावल 
की उक्त मात्रा गांवों में बांट देता है। जिले की कृषि-समिति का संगठन सहकारिता-संस्थाग्रों 
के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। गांव के ज़िम्मे लगाई गई मात्रा किसानों में बांद दी जाती है । 
यह कार्य नगर का मेयर स्वयं नहीं करता । वह इसे आरम्भिक सहकारिता-संस्था के सुपुर्दे कर देता 
है। और वह, प्रत्येक परिवार की निजी आवश्यकता का विचार करके, उक्त मात्रा किसान परि- 
वारों में विभकत कर देती है। इन इक़रारनामों के आधार पर इस बात का खासा सही अन्दाज़ा 
लग जाता है कि कितना चावल इकट्ठा किया जा सकेगा। सरकार किसान को उसकी अनुमानित 
फसल के मूल्य का २० प्रतिशत पेशगी दे देती है। यह मूल्य भ्रारम्भिक सहकारिता-संस्थाश्रों की 
मारफ़त ही दिया जाता है। इससे छोटे किसानों को भझ्पनी झावश्यकता का सामान खरीदने 
में सहायता मिल जाती है। सरकार की ओर से चावल एकत्र करने क। काम आररम्भिक सहकारिता- 
संस्थाएं, जिले के आथिक संध और राष्ट्रीय संघ करते हैं । परन्तु सहकारिता-संस्थाओं को इस 
अ्रन्न-संग्रह का एकाधिकार नहीं है। सरकार चाहे तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को अन्न-संग्रह करने 
का लाइसेन्स दे सकती है जिसका नाम ५० किसान मिलकर श्रन्न एकत्र करने के लिये पेश कर दें। 
परन्तु अमल में ६५' ६ प्रतिशत किसान भ्रपना चावल सहकारिता-संस्थाओ्रों को ही बेचते हैं, केवल 
४'४ प्रतिशत चावल निजी व्यापारियों के हाथ में होकर गुजरता है। इस सेवा के बदले सरकार 
४८ येन प्रति बोरा समस्त सहकारिता-संगठन को देती है, उसमें से २ येन राष्ट्रीय संघ, € येन 
जिला-संघ ओर शेष ३७ येन भ्रारम्भिक सहकारिता को मिलता है। 


ष्डे 


१८. जापानी किसान धान नहीं बेंचता। वह छिलका उतरा हुआ चावल बेचता' 
है। इसका लाभ यह होता है कि माल को भरने, लाने-ले जाने ओर गोदामों में रखने आदि का 
ग्यय लगभग ५० प्रतिशत रह जाता है। धान को कटने के बाद वह उसे फटकता एक छोटी 
फटकने की मशीन द्वारा है। यह मशीन' या तो उसकी निजी होती है, या उसके पड़ोसी की और 
या सहकारिता-संस्था की। इन मशीनों की बनावट ऐसी है कि रबर के दो रोलर उनमें श्रलग अलग 
रफ्तार से घूमते हें, धान लगातार उनके साथ रगड़ खाता रहता है, और दाने को बिना कोई चोठ 
पहुँचे उसका छिलका अलग हो जाता है। छोटे बड़े छेदों की तीन चलनियां भी मशीन . में 
लगी रहती है। वे कुटे हुए धान को फटक देने का काम करती हें और विभिन्न माप के दाने उनमें 
से छन जाते हें । इस प्रकार साफ़ किया हुआ चावल चक्की में पीसा भी सुगमता से जाता है। 
उसमें से पिसाई ८० या ८३ प्रतिशत निकलती है। धान कूटने और फटकने को मशीनें छोटी होती 
हैं और डीजल तेल या बिजली की मोटर से चल सकती हें। वे महंगी भी नहीं हें। हमारा ख्याल 
है कि वे हमारे देश की परिस्थितियों में भी काम दे सकती हैं। उनसे किसान, की आमदनी और 
रोजगार, दोनों में व॒ुद्धि हो सकेगी । इसलिए हमारी सलाह है कि चावल बोने के इलाकों में संगठित 
हुई बड़ी सहकारिता-संस्थाओं को ये मशीनें अपने यहां लगा लेनी चाहिए । परन्तु उनका चलन 
करने से पहले अच्छा हो यदि केन्द्र और राज्यों की सरकारों के क्ृपि-इंजिनीयरिंग विभाग उन्हें 
परख लें । हमने यह भी देखा कि भारत में और संसार के श्रन्य देशों में तो अम्न भरने के लिये 
जूट, सूत या कागज़ के बोरे काम में लाए जाते हें, परन्तु जापानी लोग धान के डण्ठलों के बोरे 
बनाकर उन में चावल भरते हें। इन बोरों को किसान ही अपने फ़ालतू समय में बिना अधिक व्यप 
के बना लेते हं। प्रत्येक बोरे से किसान को कम से कम १ रुपया आय हो जाती है। जापानियों 
ने ये बोरे बनाने की मशीनें भी बनाई हैं। केन्द्र और राज्यों की सरकारों के क्ृषि-इंजिनीयरिंग-' 
विभागों को ऐसी कुछ मशीनें मंगाकर उनकी परीक्षा करके देखना चाहिए कि वे भारत में भी 
चलाई जा सकती हैं या नहीं । आवश्यकता हो तो एकाध जापानी विशेषज्ञ को भी इसके लिए यहां 
बुलाया जा सकता है । 


१६. सरकार किसान को चावल का मूल्य ३३ रु० मन ठेती है। किसान अपनी चावल्न 
कौ मात्रा अपनी सहकारिता-संस्था के गोदाम तक पहुंचा देता है । वहां एक सरकारी निरीक्षक 
चावल को जांचकर उसी समय एक प्रमाण-पत्र दे देता है। इस प्रमाण पत्र के श्राधार पर, सहक़ारिता- 
संस्था चावल मिल जाने की रसीद तैयार करती है। उसकी एक प्रति किसान को दे दी जाती, 
दूसरी आर्थिक-संघ को भेज दी जाती, और तीसरी स्वयं सहकारिता-संस्था अपने पास रख लेती 
है। यदि किसान चाहे तो उस रसीद के आधार पर उसी समय अपने चावल का नक़द मूल्य ले 
सकता है । परन्तु ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि किसान इस रक़म को जमा रखना पसन्द करते हें । 
जिले का आर्थिक संघ, भ्रपने साथ सम्बद्ध सहकारिता-संस्थाओं से आ्राई हुई रसीदों के आधार पर, 
प्रति दिन खरीदे गए चावल का और उसके मल्य का हिसाब बनाकर, उसे राष्ट्रीय संघ और क्ृषि- 
मंत्रालय के पास भेज देता है। इन प्रतिवेदनों के आ्राधार पर, क्ृषि-मन्त्रालय सेण्ट्रल-कोआपरेटिव- 
बेंक को कहता है कि तुम ज़िला आ्थिक-संघ को मूल्य चुका दो। चावल के बाद, उपयोगिता 
की दृष्टि से गेहूँ और जौ का नम्बर आता है। यद्यपि इन पर सरकार का सीधा नियन्त्रण नहीं 
है, फिर भी सरकार ने घोषणा कर दी है कि वह इन दोनों चीजों को अ्रनिश्चित मात्रा में खरीदेगी, 
झौर इनका मुल्य फ़लल को पैदावार का अन्दाज़ा लगाकर और अन्य परिस्थितियों को देखकर 
निश्चित किया जाएगा। किसानों को इच्छा है कि वे चाहें तो गेहूं और जों सरकार को बेचें ओर चाहें 
न बेचें । परन्तु श्रमल में वे अपना फ़ालतू माल सरकार को बेच ही देते हें । फालतृ गेहं और जाँ 
का लगभग 5४५ प्रतिशत सहकारिता-संस्थाओं की मारफ़्त ही बिकता है। इनके अतिरिक्त लगभग 
४० प्रतिशत शकरकन्द और ७० प्रतिशत सूखे शकरकन्द के कटे हुए कतले भी सहकारिता-संस्थाप्रों 
की मारफ़त बंचे जाते हैं । आलू के बीज की भी लगभग ६€०» प्रतिशत मांग राष्ट्रीय-बिक्री-संघ 
के द्वारा पुरी की जाती है। आरम्भिक सहकारिता-संस्थाएं लगभग २००० कारखाने स्टार्च बनाने 
के चलाती हें । आलू की लगभग आधी पैदावार वे इन कारखानों के लिए खरीद लेती हें। 
ग्रहक। रिता-संस्थायें चावल पौलिश करने के कारखाने भी चलाती हैं। वे फलों भ्रौर सब्जियों की 


ण््ड 


भी बिक्री करती हें और उन्होंने फलों भ्रादि को बरफ़खानों में रखने झौर डब्बों में बन्द करने 
के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किया हुआ्ना है। 


भाल गोदामों में भर कर रखना 


२०. १६४४-५४५ में सहकारिता-संस्थाओ्रों की मारफ़्त लगभग ४०-५० लाख टन प्न्न 
भौर भ्रन्य वस्तुए बेची गई थीं। इनका मूल्य ३६६ अरब येन (४८७ करोड़ र०) बेठा था। 
इतना बड़ा काम करना सम्भव इस कारण हो सका था कि प्राय: सब आरम्भिक सहकारिता-संस्थाश्रों 
के अपने भ्रपने गोदाम थे। उनमें कोई ४२ लाख टन माल समा सकता है। जापान की खेती की 
पैदावार गोदामों में भर कर रखने का इतिहास ४० वर्ष पुराना है। १६१४-१५ में और उसके 
बाद कई वर्ष तक फ़सलें बड़ी जोर की होती रहीं । साथ ही,सरकार बाज़ार में से नोटों का चलन घटा 
देने की नीति पर चलती रही । इन दोनों का परिणाम मिलकर यह हुआ कि १६१६ में चावल का 

गा गत वर्ष की तुलना में आधा रह गया। तब जुलाई १६१७ में, सरकार ने खेती की पैदावार 

दामों में भर कर रखने का क़ानून बनाया | इसका उद्देश्य यह था कि खेती की पैदावार के 
माल को गोदामों में भर कर रखने और बाज़ार में बेचने का काम साथ-साथ किया जाए, जिससे 
कि चावल का मृल्य नियन्त्रण में रहे श्रौर किसानों तथा भूमि के स्वरामियों को समान रूप से लाभ 
हो | आरम्भ में, सरकार ने दस वर्ष का एक कार्येक्रम तैयार किया, उसके अनुसार १९१७ में 
उत्पन्न हुए चावल का १० प्रतिशत गोदारों में भर कर रखने की व्यवस्था की गई, श्र इसके लिये 
४१०० गोदाम बनाए गए। बाद को, अ्रधिक उपज का सामना करने के लिए द्वितीय दस-वर्षीय 
कार्यक्रम बनाया गया। गोदाम बनाने की प्रवत्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गोदाम बनाने 
के व्यय का ५० प्रतिशत अपने ज़िम्मे ले लेने की नीति चलाई । इसका फल यह हुआ कि सहकारिता- 
संस्थाओं ने सरकार की सहायता से १६३७ तक ५६१२ इमारतें बना लीं। बहुत-सी इमारतें 
सहकारितां ने केवल अपने व्यय से भी बनवाईं | द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌, नए गोदाम बनाने 
झौर पुरानों की मरम्मत कराने की आवश्यकता फिर अनुभव की गई। इसके लिए, क्ृषि-जंगल-तथा- 
मत्स्य-वित्त कार्पोरेशन ने ३ अ्ररव येन (४ करोड़ रु० ) का ऋण दिया है । जापानी लोग गोदाम बनाने 
के लिये भ्रधिकतर स्थानीय सामग्री का ही उपयोग करते हैं । ५० प्रतिशत से अधिक गोदाम तो 
परम्परानुसार अग्नि-सिद्ध बनाए गए हें, परन्तु लगभग २४५ प्रतिशत केवल लकड़ी के बने हुए हैं। 
गोदाम बनाने में ईंटों और पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है। भारत का भी गोदाम बनाने का 
कार्यक्रम बहुत बड़ा है। उसकी पूर्ति में यदि स्थानीय आवश्यकताओं का और व्यय कम करने 
का ध्यात रखा जाएगा तो सफलता शीघ्र हो सकेगी । इस कार्य में श्रनुभवी जापानी इंजीनियरों की 
भी सहायता ली जा सकती है। जापान में सहकारिताओं की इकाइयों को गोदाम रखने और चलाने 
में सफलता होने का बड़ा कारण यह है कि चावल और गेहूं की ख़रीद पर सरकार का एकाधिकार 
है, और इसलिए सहकारिताओ्रों को सरकार से बहुत बड़ी मात्रा में रोज़गार मिलता रहता है । 


सहकारिताओं द्वारा सामग्री मुहेया करना 


२१. श्रपनी आरम्भिक अवस्था में, जापाती सहकारिताओं का प्रायः सारा का सारा ध्यान 
किसानों से चावल तथा भ्रन्य श्रन्न एकत्र करने में लगा रहता था । उनका ध्यान, किसानों को खेती 
करने के लिए तथा अपने देनिक जीवन के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाने की श्लोर, उतना नहीं था । 
विगत तीन वर्षो में, इस इकतरफ़ा त्रुटि को सुधारने का यत्न किया गया है। अब आरभ्भिक 
सहकारिता-संस्थाओं ने एक ऐसी प्रणाली निकाल ली है जिसके भ्रनुसार किसान भ्रपनी आवश्यकताश्रों 
का पहले से भ्रन्दाज़ा लगाकर आर्डर दे देते हैं और उनके भ्रनुसार सहकारिताए समय पर माल पहुंचा 
देती हैं। यह प्रणाली उरबरकों और अन्य रासायनिक द्रव्यों के विषय में विशेष रूप से लागू होती 
है। किसानों के आडर लेकर आरम्भिक सहकारिताए अ्रपनी एकत्रित मांग ज़िला-सहकारिता- 
संघ के सामने पेश करती हें। ज़िग़ा-संघ, सब संयुक्त मांगों को राष्ट्रीय-क्रम-सहकारिता-संघ के 
पास भेज देते हें । इस व्यवस्था के फल-स्वरूप अभ्रब किसानों की उ्वरकों की ७१ प्रतिशत और 
छूमिनाशक तथा प्रन्य रासायनिक द्रव्यों की ४४ प्रतिशत आवश्यकता, सहकारिता-संस्थाओं द्वारा 
थूरी कर दी जाती है। 


८५ 


२२. राष्ट्रीय-क्रम-सहकारिता-संघ का अनुभव है कि सहकारिता-संस्थाए निजी व्यापारियों 
झ्ौर संगठित उद्योगपतियों का मुकाबला करने में सफल तभी हो सकती हैं जब वे भ्रपना उत्पादन 
स्वयं करें। इसलिए संघ ने, कृमिनाशक तथा अन्य रासायनिक द्रव्य बताने के, अपने दो का रखाने 
खोल लिए हें। उपभोज्य वस्तुओं की बिक्री में सहकारिता-संस्थाओं का भाग बहुत अ्रधिक न 
हो सकने का एक कारण यह है कि बहुत-से सदस्यों को अपनी आरावश्यकताए शहरों को दुकानों से 
खरीद लेने में सुगमता होती है, परन्तु जो वस्तुएं सहकारिता-संस्थाएं स्वयं बनाती हें उनमें 
उनकी जीत रहती है। उदाहरणार्थ, नगानो जिले में सहकारिता-संस्था रबर का एक जूता-जोड़ी 
लगभग २२५ येन (३ र० ) में बेच रही थी, श्रौर दुकानदार उसी जूते का ३०० येन (४₹ु०) 
मांग्ते थे। सहकारिता उसे इतना सस्ता केवल इस कारण बेच सकती थी कि वह राष्ट्रीय संघ 
के एक कारखाने में बन। था। १६५४ में इस कारखाने में ऐसे जूते ७ लाख जोड़ी बने थे, परन्तु 
१६५५ में इनका उत्पादन दुगना हो गया था। अकेले नगानो ज़िले में सहकारिताओं ने सवा-दो 
लाख जोड़ी जूते बेचे थे। उनकी योजना इस बिक्री को दुगना कर देने की थी श्रौर वे दो जोड़ी 
प्रति परिवार के हिसाब से श्रपनी योजना बना रही थीं । 


शिक्षण और प्रशिक्षण 


२३. सदस्यों को शिक्षित करने और प्रबन्ध-सम्बन्धी समस्याओं का सर्वेक्षण तथा अ्रनुसन्धान 
करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय-सहकारिता-संघ के सुपुर्दे है। वही, सम्बद्ध सहकारिता-संस्थाओं की 
झभ्रोर से, इस कार्य को करता है। जिलों में भी यह कार्य करने के लिए संघों का संगठन किया गया 
है । राष्ट्रीय संघ का इस कार्य का बजट ११ करोड़ ३० लाख येन (लगभग १५ लाख रु०) का है। 
इस कार्य के लिए उसने ७० व्यक्तिको तो पूरे समय का कार्य करने के लिए नियुक्त किए हुए हैं, 
ग्रौर उनके झतिरिक्त वह बहुत-से जानकार मुनीम भी रखता है जो आवश्यकता पड़ने पर ज़िलों 
में जाकर हिसाब-किताब आदि की जांच करते रहते हें। वह “टैक्निकल” (प्राविधिक ) कम॑चारियों 
झ्रौर श्रन्य पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षित करता रहता है। प्रत्येक ज़िले में यह प्रशिक्षण देने 
का एक केन्द्र है। हाल में एक कालिज खोला गया है, उसमें प्रशिक्षित करके ऐसे व्यक्ति तेयार 
किए जाएंगे जो भविष्य में राष्ट्रीय अथवा जिला सहकारिताओं मभ॑ उत्तरदायित्व के पदों पर कार्य 
कर सकेंगे । जब हम वहां गए थे तब १०० व्यक्ति इस कालिज में काम सीख रहे थे। राष्ट्रीय 
संस्थाश्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये वर्ष में दो बार प्रशिक्षण-गोष्टियों का 
झायोजन किया जाता है। राष्ट्रीय-संघ ऐसी विशेष गोष्ठियों का भी श्रायोजन करता है जिनमें 
ऋण देने, किसानों से माल खरीद ने और बाज्ञार में बेचने, और हिसाब-किताब रखने व जांचने 
के प्रश्नों पर विचार तथा वाद-विवाद किया जाता है। जापानी सहकारिताए कार्य-कुशलता और 
कार-बार के उचित प्रबन्ध पर बहुत ध्यान देती हैं। श्रांकड़ों का संग्रह विधि-पृवंक किया जाता 
है और समय-समय पर उनकी परीक्षा की जाती रहती है। हमने देखा था कि छोटी-छोटी 
सहकारिताञ्रों तक का हिसाब-किताब बहुत अच्छी प्रकार रखा हुआ था। दफ्तरी सामान और 
फ़निचर यदि कठोर नहीं तो सादा अ्रवश्य था । 


२४. परन्तु इन सब सावधानताओं के बावजूद लगभग एक-तिहाई सहकारिताए अपना 
भ्राय व्यय संतुलित रखने में सफल नहीं हो रही थीं। उनकी असफलता का प्रधान क/रण उनकी 
सदस्य-संख्या और कार-बार में न्यूनता था। हमें बतलाया गया था कि श्रप्रेल १६५६ से इस प्रकार 
की सहकारिताओं को समर्थ बनाने की एक योजना आ्आारम्भ की गई है और सरकार ने वादा किया 
है कि जो सहकारिताएं भ्रच्छी तथा समर्थ सहकारिताओं के साथ मिल जाने श्रथवा श्रपना कार- 
बार ठीक प्रकार पुनर्गठित करने को तैयार हो जाएंगी उनके मार्ग-दशेकों का और घाटे का व्यय 
सरकार उठा लेगी। सहकारिता के आधार पर रुगठन और कार-बार करने का जापानियों का 
झनुभव इतना अधिक श्ौर दी८-कालिक हो चुका है कि वे श्रारम्भिक सहकारिताश्रों की कठिनाइयां 
हल करने में शीघ्र ही सफल हो जाएंगे । परन्तु उससे एक पाठ भारत भी सीख सकता है । वह 
यह कि छोटी सहकारिता-संस्थाएं प्राय: लाभ पर नहीं चल पातीं । 


जापानी सहकारिता-संस्थाओं का संघठन-सूचक नक्शा 












































राष्ट्रीय-संघ 
| । 
कृषि-जंगल-तथा- सेप्ट्ल-को-प्राप- 
मत्स्य-वित्त- रेटिंव बेक राष्ट्रीय-बिक्री-संघ राष्ट्रीय-क्रय-संघ 
कार्पोरेशन __ | 
। 
मल । अशिवन लकी क किक 
| 
बा बिक्री करने भर 
ऋण-संघ | जिला-ऋण-संघ माल पहुंचाने का 
आथिक संघ 
| | 
| 
|_ | 
ल््् 
विश असल | 
सहकारिताञ्रों की इकाइयां 





वि जा 
नि क्षण 
हे तेथा। माल पहुं-| मालतेयार पा माल ढोने 
गोदाम- | |चाने का। करने का का 
विभाग 











शन का 
विभाग ग विभाग 
विभाग विभाग दिमाग विभाग 


[| 6 


सहकारिताप्रों के सदस्य द 
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नौवां अध्याय 
जापान के छोटे किसान 


१८७४ से १६४० तक की देहाती अवस्था 


चीन ने तो भ्रपना श्राथिक विकास शीघ्र करने के उद्देश्य से समाजवाद का मार्ग श्रपना लिया 
है, और इस कारण वहां निजी कारबार की प्रायः कोई गुंजायश नहीं रही, परन्तु जापान श्रब तक 
निजी उद्योग पर आधारित स्वतन्त्र श्र्थ-व्यवस्था का ही मार्ग भ्रपनाये हुए है। मीजी राज-वंश' 
के पुतः पदारूढ़ होने के पश्चात्‌ , जापान की आधिक प्रगति का अ्रध्ययन करने से पता लगता है कि 
उक्त काल में उस देश की औद्योगिक उन्नति तो उल्लेखनीय मात्रा शक परन्तु वहां के किसान 
पुरातन काल से जमी हुई जागीरदारी प्रथा के ही आधीन रहे। राज-वंश ने पुनः पदारूढ़ 
होने पर जागी रदारी प्रथा की परम्परागत बड़ी बड़ी ज्यादतियों को समाप्त कर दिया था, क्योंकि 
उनके अनुसार किसानों को नाना प्रकार की भेंटे शौर नजरें देमियो (जागीरदारों व ठिकानेदारों ) 
भौर समुरादइयों (जापान के क्षत्रिय जाति वालों ) को देनी पड़ती थीं। परन्तु भूमि-व्यवस्था जमीं- 
दारी की प्राय: भ्रपरिवर्तित प्रथा के श्रतुसार ही चलती रही और किसानों को प्रायः कोई अ्रधिकार 
प्राप्त नहीं हुये । इस कारण देहातों की आथिक श्रवस्था शीघ्र-शीघ्र बिगड़ती चली गई। फल 
यह हुआ कि ग्रामीण जनता में असन्‍्तोष फैल गया और बार बार दंगे तथा विद्रोह होने लगा । 
मीजी युग के पूर्वार्ध में यही दशा रही। एक अन्दाज के अनुसार १८७० से १६१२ तक विद्रोह 
की २१० घटनायें घटित हुईं। जमीनें किसानों के हाथ से निकलती गई भ्रोर उन पर ऋण 
झ्रादि का बोझ बढ़ता चला गया। १८७२ में काइतकार ग्रर्थात्‌ लगान पर जमीन लेकर उसे 
जोतने वाले किसान जिन जमीनों को जोतते थे उनका नाप ३२३; लाख एकड़ कृता गया था । 
यह बढ़ते-बढ़ते १९३६ तक ७२३ लाख एकड़ हो गया था, श्रर्थात्‌ इसमें १२० प्रतिशत से भी अधिक 
वृद्धि हो चुकी थी। परन्तु इसी अ्रवधि में खेती की जमीन केवल ४६ प्रतिशत बढ़ी थी। दूसरे 
शब्दों में लगान पर उठाई हुई भूमि का परिमाण, खेती के क्षेत्र की ग्रपेक्षा, बहुत अ्रधिक शी प्रता 
से बढ़ा । इस वृद्धि का बड़ा कारण, छोटे किसान-मालिकों को बदखल करके, उनकी जमीनों 
पर जमींदारों द्वारा श्रधिकार कर लिया जाना था। यद्यपि सरकार की नीति खेती की जमीनों 
पर छोटे किसान-मालिकों को आबाद करने की थी, फिर भी परिणाम वह हुआ जिसकी चर्चा हमने 
झभी को है। जमीन-लगान का दर भी ऊंचा था। बरस में केवल एक फसल देने वाली धान' की 
जमीन का औसत लगान १९ ०४ कोक्‌ प्रति तान (अर्थात्‌ लगभग १६ मन प्रति पौने-पांच बीघे ), 
झौर दो फसल देने वाली का १२ कोक्‌ प्रति तान (अर्थात्‌ लगभग १६ मन प्रति पौने-पांच बीधे ) 
था। प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व तक, किसानों की ऋण-पग्रस्तता भूमि की भर्थ-व्यवस्था की एक विशेषता 
समझी जाती थी। १६२० और १६३० के पश्चात॒वर्ती वर्षों में यह ऋण-प्रस्तता क्रश: ४ और 
७ कील येन (अर्थात्‌ १'२ और ६€ करोड़ रुपये) आंकी गई थी--और तब तक मुद्रा-स्फीति श्रर्थात्‌ 
द्वारा कागजी नोटों का बाजारी हिसाब से श्रधिक चलन कर देने की प्रथा नहीं फैली थी । 
किसानों की इस विशाल ऋण-राशि में बकों द्वारा दिये हुए ऋण केवल ३० प्रतिशत और ऋण- 
सहकारिता-संस्थाप्रों द्वारा दिये हुए केवल १० से १४ प्रतिशत तक थे। ५४ प्रतिशत से अ्रधिक 
ऋण, सूदखोर महाजनों ने १५ से २५ प्रतिशत तक के व्याज-दर पर दिये हुए थे । काइतकारों की 
देनदारी और ऋण का भार, कृषि के समस्त उत्पादन का २८ से ३० प्रतिशत तक और विशुद्ध 
उत्पादन का ४८ प्रतिशत तक, कृता गया था। 


२. यदि १८६० से लगा कर द्वितीय विश्व-युद्ध में पराजित होने तक, जापान का भ्रसाधारण 
झोर निरन्तर झाथिक विकास न होता रहता तो शायद देहातों की अवस्था इससे भी श्रधिक खराब 
हो जाती । १८७४ से १६२० तक जापान में खेती की भूमि तो लगभग ४६ प्रतिशत ही बढ़ी 


प्७ 


ष्ण 


परन्तु चावल और छिले हुए जौं की उपज दुगनी, गेहूं श्रोर जौं की तिगनी, भ्रोर श्रालुओं की लगभग 
तिगनी हो गई थी । १६२० तक जापान में खेती का काम करने वाले लोगों को संख्या १३५ 
लाख पर स्थित हो गई थी , और उसके बाद श्राबादी में जितनी भी वृद्धि हुई वह सब प्रति वर्ष 
उद्योग-व्यवसाय तथा व्यापार में बढ़ते हुए रोजगार, सैनिक सेवाशों और नये उपनिवेश्ञों में 
खपती चली गई। इस प्रकार जमीन पर श्राबादी का बोझ बढ़ना बन्द हो गया, और चहुंमुखी 
समृद्धि के इस वातावरण में भूमि-व्यवस्था की समस्याएं सुलझाने की श्रोर किसी का ध्यान जाता 
ही क्या । काइतकारों की समस्याओ्रों पर ध्यान किसी ने भी नहीं दिया। शासनारूढ़ व्यक्तियों 
को ग्राशा थी कि 5 82483 की सभी समस्‍यायें श्रतिरिक्त आबादी को जापान से बाहर के 
उपनिवेशों में बसा देने से हल हो जायेंगी, श्र इस प्रकार जमीन पर श्राबादी का बोझ क्रमश: 
घटता चला जायगा। 


महायुद्ध भौर भूमि-सुधारों का प्रभाव 
३. परन्तु महायुद्ध बढ़ने के साथ-साथ देहातों की भ्राबादी भी बढ़ती चली गई। नगरों में 
जान-माल की श्ररक्षा श्र खाद्य की दुलंभता हो जाने के कारण, इस प्रवृत्ति को बहुत बढ़ावा 
मिला । युद्ध में पराजय के कारण, उपनिवेशों में बसे हुए जापानियों को स्वदेश लॉटना पड़ा 
झौर इसलिये देहातों की आबादी भौर भी बढ़ गई। १६२० के परचात्‌ प्रथम बार खेती के कामों 
में लगे हुए लोगों की संख्या फिर बढ़ने लगी। निम्न तालिका से यह बात स्पष्ट हो जायगी:--- 
खेती में लगे हुए व्यक्तियों 

की संख्या (हजारों में ) 


१६२० डे ४ ल्‍ & * १३,७२७ 
६६३० है हे ह ह | ; १३,७४२ 
१६९४० हि मु है हे ग १३,३६३ 
१९५० ५ ६ ४ रे पु ; १६,१३२ 


युद्ध में पराजय' के कारण तो खेती करने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई ही थी, नये 
भूमि-सुधारों ने उसे और भी बढ़ा दिया । छोटे किसानों और लाभ-हीन खेतों की संख्या में वृद्धि 
के क्रम का कुछ अ्रन्दाजा निम्नतालिका से लग सकेगा :-- हु 


विभिन्न नापों के खेतों को 


खेतों का नाप जोतने वाले परिवारों की संख्या 

(हजारों में 

१६९३८ १६५० 
१"२५ एकड़ से कम न्‍ ४ डे शा १८७० २५२३ 
१'२५ एकड़ से ३' ७५ एकड़ तक | ४ ध १८०७ २६३४ 
३'७५ एकड़ से ५' ०० एकड़ तक हे # ४ १२२६ ३७६९ 
५९०० एकड़ से ७' ५० एकड़ तक ४ ० ० ३१४ २०८ 
७' ४५० एकड़ से १२:५० एकड़ तक ५ तु है १३३ ७७ 
१२९५० एकड़ से २१" ०० एकड़ तक ( . रा ६७ श्८ 
२५ एकड़ से अधिक , ४ ४ हि १० 
बिना नपे खेत है ५ ४ ४ पा थ 
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योग ५५२० ६१७७ 
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इस प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात जापान की भूमि-व्यवस्था की समस्या बिकट से बिकट« 
तर हो गई। विशेषत: छोटे किसानों श्लौर लाभ-हीन खेतों का प्रइन बहुत (उग्र बन गया। इसी 
समय सरकार ने चावल का मुल्य नियन्त्रित कर दिया, और वह बाजार में उतार-चढ़ाव को रोकने 
के लिये किसानों से चावल की नियत मात्रा अ्निवायेरूपेण वसूल करने लगी। इसने परिस्थिति 
को और भी गम्भीर बना दिया। युद्ध में जापान के पराजय की घोषणा होते ही चावल का मूल्य 
लागत से भी नीचे उतर गया और वह संसार के चावल-उत्पादक श्रन्य किसी भी देश की तुलना 
में सस्ता हो गया।। १६२० के परचात्‌ से, जापान में खेती की जमीन का नाप १५० लाख एकड़ 
पर और खेती की उपज का परिमाण १५० लाख टन पर टिक-सा गया था। इन सबका परिणाम 
यह हुआ कि देहातों की आथिक अवस्था एकदम बहुत कष्टमय हो गई, बहुत से किसान अपने 
खेत, और कोई कोई तो अपनी कन्यायें तक, बेचने को विवश हो गये, क्‍योंकि वे अपना निर्वाह 
तक चलाने में असमर्थ हो गये थे । तब २१ नवम्बर १६५१ के “निधोन-टाइम्स” में छपा था : 


“युद्ध के पश्चात॒वर्त्ती क्रान्तिकारी भूमि-सुधारों कों कृपा से किसानों को जो जमीन 
मिली थीं उन्हें वे, भारी करों के कारण, बेंचने को विवश हो रहे हैं। कोई कोई तो अपनी 
कन्यायें तक बेच रहे हें । 
“अब तक प्राप्त श्रपूर्ण सूचनाञ्रों से ज्ञात होता है कि अपनी जमीनें बेंचने वाले 
किसानों की संख्या, गत वर्ष की संख्या १,००,००० से भी आगे बढ़ जायगी 4 १६४६ में 
७३,००० किसानों ने ग्रपनी जमीनें बेची थीं। 


१६५० में जिन एक लाख छोटे किसानों ने भ्रपनी जमीनें बेची थीं वे समस्त-किसान-कुटुम्बों 
का केवल दो प्रतिशत थे। ये जमीनें जब बेची गई थीं, तब बाजार का रुख तेजी की ओर को 
था। परन्तु १६९५० के आरम्भ में मन्दी की लहर चल पड़ी थी। उसके कारण जो दशा होने 
की सम्भावना हो सकती थी उसकी कल्पना सुगमता से कोई भी कर सकता है। परन्तु कोरिया 
में युद्ध छिड़ जाने के कारण परिस्थिति सम्भल गई। जापान में फिर समृद्धि होने लगी और विश्व- 
यद्ध समाप्त होते ही मन्द की जो लहर आई थी वह उलट गई। तब से जापान की श्रर्थ-व्यवस्था 
निरन्तर सुधर रही है। जमीन के सहारे निर्वाह करने वालों की संख्या में भी कुछ कमी हुई है । 
इसका अन्दाजा एक लाख से दो लाख वाषिक तक लगाया गया है। १६४८ में चावल का मूल्य 
गिरकर केवल १२ रु० मन रह गया था। वह फिर चढ़ते-चढ़ते १६५४५ में ३३ र० मन तक पहुंच 
गया था। इससे भी छोटे किसानों को कुछ सहायता मिली होगी । 


जापान को भूमि समस्या 

४. जापान पूर्व में, औद्योगिक दृष्टि से, सर्वाधिक उन्नत देश है। फिर भी उसकी ५० 
प्रतिशत आ्राबादी अपना निर्वाह कृषि से करती है। जापान में जमीन पर आबादी का दबाव 
चीन के ही समान है। जापान में औसतन प्रत्येक किसान-परिवार के हिस्से में २' २ एकड़ जमीन' 
झ्राती है, और चीन में २९ ५ एकड़। पहले वहां जमीन का वितरण समान नहीं था ओर जमींदारी' 
प्रथा का रूप असंयत तथा अनियन्त्रित था। इस कारण जापान की भूमि-व्यवस्था चीन की व्यवस्था 
से अ्रधिक भिन्न नहीं थी। जापान में भी शअ्रति-परिवर्ततकारी भूमि-सुधार लगभग उसी 
समय किये गये, जिस समय की चीन में | श्रधिकतर का हतकारों को अपने खेतों का मालिक बना 
दिया गया । भ्रपनी जमीन से दूर रहने वाले जमींदारों की सारी भूमि उनसे लेकर उनके काइत- 
कारों को दे दी गई। मौके पर बसे हुए जमींदारों को, काइत पर उठाई हुई जमीन में से २' ५ 
एकड़ तक जमीन रख लेने दी गईं, परन्तु उन्हें भी उसे काशतकार से छीन कर आप जोतने का 
अधिकार नहीं दिया गया। जिन काइतकारों को जमीन पर स्वामित्व का अधिकार नहीं मिला, 
उनका भी काइत का अधिकार पूर्णतया सुरक्षित कर दिया गया। खेत का श्रधिकतम परिमाण 
८* ५ एकड़, श्रर्थात प्रत्येक किसान परिवार की श्रौसत जमीन का तीन गुणा नियत कर दिया गया । 
चीन में अधिकतम परिमाण औसत से दुगना नियत किया गया था। जापान में जमीन का बेचना 
कठोरता से नियन्त्रित कर दिया गया । कानून तो, परिवार में बंटवारे के कारण जमीनों के टुकड़ 
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टीने देने की[इजाजत देता है, परन्तु भ्रंमल में उसे भी यथाशक्ति रोका जा सकता है। जापान 
में भूमि-सुधार का काम कृषि-भूमि-आयोगों द्वारा करवाया गया था, शौर ये झायोग, प्रत्येक ग्राम में 
स्ोकतन्त्री निर्वाचन-प्रणाली द्वारा नियुक्त किये गये थे। परन्तु चीन में भूमि सुधार किसान- 
संघों की मार्फत करवाये गये थे। यहां से आगे चीन औभौर जापान में समानता का अन्त हो 
जाता है। चीन में जमीनों को बिना कोई मुआवजा दिये जब्त कर लिया गया था। परन्तु जापान 
में जमींदारों से भूमि पर के नह -से अधिकार लेते हुए उन्हें उनका मुआ्नावजा दिया गया था, यह 
श्रौर बात है कि भूमि-सुधारों के तुरन्त पदचात्‌ ही भारी मुद्रा-स्फीति के कारण उस मुआवजे 
का मूल्य नाममात्र रह गया। चीन में भूमि-सुधार करने के तुरन्त परचात्‌ खेती बहुत बड़े पैमाने 
पर सहकारिता द्वारा की जाने लगी। परन्तु जापान में खेती की प्रणाली और भूमि के प्रबन्धपर 
भूमि-सुधारों का प्राय: कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 


५. जापान के लगभग तीन-चोथाई किसान-परिवांर २'५ एकड़ से कम के खेत जोतते 
हैं। युद्ध में पराजय के परचात्‌, जापान पर अमरीका का अधिकार होने से पहले तक, केवल प्रथम 
पुत्र पिता की सारी भूमि का उत्तराधिकारी होता था, शेष पुत्रों को पैत्रिक भूमि में कोई भाग 
नहीं मिलता था। नये संविधान के अनुसार नियम यह है कि पिता की भूमि में सभी पुत्रों और 
हा यों को समान भाग मिलता है। इससे खेतों के और भी छोटे-छोटे खण्ड हो जाने का डर 

। भूमि-सुधारों से बहुत-से छोटे किसानों की स्थिति सुधर गई है, परन्तु केवल अंशत: । 
सब मानते हँ कि छोटे किसान की अवस्था भ्रब भी अच्छी नहीं है। उसे अपने खेत से दिनभर 
का काम नहीं मिलता । उसे अपना आधे से अधिक समय खेत से बाहर के काम में बिताना 
पड़ता है। छोटे किसानों में खेत का काम स्त्रियों पर छोड़नतर, और काम की तलाश में बाहर 
चले जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस कारण छोटे किसानों के खेतों पर काम करने वाली स्त्रियों 
की संख्या पुरुषों से अधिक है। श्रन्य जिन पेशों में किसानों को काम मिलता है वे व्यापार और 
उद्योग हैं। पुराने समय में किसानों को अतिरिक्त काम खेत के झ्रास-पास ही, अथवा अधिक से 
झधिक गांव के आसपास, मिल जाया करता था। इस कारण उसका जीवन किसानी का और 
देहाती ही रहता था। श्रब वह बात नहीं रही। श्रब तो उसे बहुधा अपने गांव से बाहर जाना 
पड़ता है। इस कारण अब छोटा किसान एक अर्थ में तो किसान है और दूसरे में किसान नहीं 
है। दूसरी ओर, वह पूरा-पूरा कारखाना मजदूर भी नहीं है। उसे खेती से बाहर थोड़ा ही 
काम मिलता है, इसके बावजूद उसकी किसानी की स्थिति धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है। 
जमीन बेचने के प्रार्थना-पन्नों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इस परिस्थिति में, ऋण 
देने, माल बेचने ओर अन्य सहायता देने का काम करने वाली सहकारिता-संस्थायें भी भ्रधिक 
कुछ नहीं कर सकतीं । अपने खेत के छोटेपन के कारण, किसान सेवा-सहका रिता-संस्थाओ्रों से 
अधिक लाभ नहीं उठा सकता । बहुत-सी सहकारिता-संस्थायें भी अनुभव करती हें कि छोटे 
किसानों की अनिश्चित अ्रवस्था के कारण उनका अ्रपना विकास, और जीवन तक संकटापन्न हो 
जाता है। 


६. द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ जब सहकारिता-संस्थाओ्रों का पुनगंठन किया जाने लगा 
सब यह विचार भी किया गया था कि उत्पादन को सहकारिताझ्रों के आधार पर सम्मिलित 
कर देना चाहिये या नहीं, परन्तु प्रतीत होता है कि तब इस प्रइन को टाल दिया गया। यदि 
उत्पादकों को भी सहकारिताओ्रों में संगठित कर दिया जाता तो छोटे किसानों को बड़ी आर्थिक 
सहायता मिल जाती, उनकी कृषि में बहुविधता आ जाती, उनकी आशिक भप्रवस्था में सुधार हो 
जाता, ओर उनके रहन-सहन का दर्जा ऊंचा होकर उनकी आजीविका में स्थिरता झा जाती । 
जापान के जानकार लोग भी इस विचार का समर्थन करते हें, हो वहां की कृषि में विद्यमान 
परिस्थितियां सहकारिता-संस्थाओं की उन्नति के लिये श्रनुकूल नहीं हैं। सम्भव है कि जापान की 
परिस्थितियों में सहकारितापूर्वक खेती करके उत्पादन में उतनी वृद्धि करना सम्भव न हो जितनी 
कि चीन और भारत में। जापान में भूमियां पहले से ही बहुत विकसित हें। धान के €० प्रतिशत 
से अ्रधिक खेतों में सिचाई और पानी की निकासी की सुन्दर व्यवस्था है। कृषि का उत्पादन 
बहुत ऊंचे दर्ज तक पहुंचा हुआ है। वर्तमान भूमियों की उपज बढ़ाने के लिये नई भूमियों का पुनरुद्धार 
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करने में पूंजी बहुत बड़ी मात्रा में लगानी पड़ेगी । जापान की कृषि-नीति ऐसा करने के लिये भ्रनकल 
नहीं है। स्थानीय चावल का मूल्य लगभग ३० रु० मन बैठता है, इस कारण जापानियों का 
विचार है कि देश में ही भारी व्यय करके महंगा चावल उत्पन्न करने की अपेक्षा विदेशों से सस्ता 
चावल मंगा लेना अच्छा है । 


७. परन्तु चीन शौर भारत की परिस्थिति इससे भिन्न है। यहां बड़े-बड़े क्षेत्र ऐसे पड़ 
है, जिनका खेती के लिये विकास किया जा सकता है। साथ ही यहां वर्तमान खेतों में भी खेती 
को और घना करने की बड़ी गंज यश है। यहां कृषि को उत्पादन बढाने की ग्र।वश्यकता न केवल 
किसानों के रहन-सहन का दर्जा ऊचा उठाने और फैलते हुए उद्योगों के लिये कच्चा माल उपजाने 
के लिये है, विदेशों से मंगाई जाने वाली मशीनों का मल्य चकाने के लिए भी है । भारत में श्ौद्योगिक 
उन्नति तथा विस्तार का सारा कार्यक्रम एक प्रकार से कृषि के उत्पादन की बडी मात्रा में निर्यात 
करने पर निर्भर करता है। इस कारण भारत में कृषि का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता जापान 
से कहीं अ्रधिक है । | 
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दसवां अध्याय 


कृषि सहकारितायें और भारत की परिस्थातयां 


"त में सहकारिता-श्रान्दोलन भ्रब तक किसानों को ऋण देने तक ही सीमित था। कुछ 
समय पहले तक कृषि में सहकारिता का विकास करने पर हमारे देश में बहत कम ध्यान दिया गया 
था। परन्तु भारतीय-राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) द्वारा नियक्त कृषि 08.9 के प्रतिवेदन 
में इस पर बहुत जोर दिया गया थी। इस समिति ने खेतों को व्यावहारिक दृष्टि से तीन वर्गों में 
बांटा था : निर्वाह-योग्य, आधार-भत और महत्तम | “निवरहि-योग्य' उन खेतों को माना गया था 
जिनसे किसान का निर्वाह हो जाये, उसके रहन-सहन का दर्जा उचित स्तर पर कायम रहे, और 
उसके परिवार तथा एक जोड़ी बलों को पूरे समय का काम मिल जायं--परिवार से अभिप्राय' 
झ्रोसत परिवार का लिया गया था । आधारभत' खेत निर्वाह-योग्य का तीसरा भाग, और 
भहत्तम' खेत निर्वाह-योग्य' खेत का तीन गणा माना गया था। समिति ने सिफारिश की थी कि 
एक व्यक्ति को अधिकतम कितनी भमि का स्वामी बनने दिया जायगा भ्रथवा कितनी जमीन जोतने 
दी जायगी, इसकी सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। यह सीमा 'महत्तम' खेतों के परिमाण 
से अधिक नहीं रखनी चाहिये । महत्तम' और आ्राधार-भूत' के बीच के खेतों के विषय में समिति 
की सिफारिश थी कि उनमें खेती किसानों के कुटम्बों द्वारा की जानी चाहिये और सेवा-सहकारिता* 
संस्थाओं को उनकी सहायता करनी चाहिये । परन्तु साथ ही समिति ने माना था कि खेतों के 
परिमाण की एक सीम। ऐसी आर जायगी कि उससे छोटे खेत, सहकारिता-संस्थाओ्रों की समस्त 
सहायता के बावजूद, किसान के परिवार के निर्वाह के लिये पर्याप्त सिद्ध नहीं होंगे, श्रौर इसलिये 
उसने सिफारिश की थी कि आधार-भूत' खेतों से छोटे सब खेतों को धीरे-धीरे सहकारिताओ्रों की 
सम्मिलित खेती में मिला दिया जाय । 


२. बाद को इस प्रश्न पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी विचार किया गया था, और उसमें 
इस समस्या करेएक भिन्न ही दृष्टि से देखा गया था। प्रथम योजना में 'उक््य, सहकारिता पर झ्राधारित 
ऐसी ग्राम-व्यवस्था का निर्माण करना रखा गया था जिसमें कि ग्राम की सारी भूमि, जन-शक््ति, 
और ग्रन्य साधन-सम्पत्ति का उपयोग, विकास और संगठन पर इस प्रकार किया जाय, कि उसका लाभ 
ग्राम की सारी जनता को हो । इस जल्ञक्ष्य की पूति में पहला कदम यह माना गया था कि छोटे और 
मध्यम किसानों को स्वेच्छापू्वक कृषि-सहकारिता-संस्थाओं में संगठित हो जाने के लिये उत्साहित 
किया जायगा, और जो ऐसा करेंगे उनकी सब प्रकार सहायता की जायगी । श्ौर ज्यों-ज्यों सह- 
कारिता पर आधारित खेती का विकास होत जायगा त्यों-त्यों ग्राम के जुते भौर अ्रनजते, सारे 
क्षेत्र को सहकारिता के दायरे में लाकर, उसका प्रबन्ध एक ही खेत के समान किया जायगा | 


३. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य पर और भी जोर दिया गया, और इस बात को 
दोहराया गया कि अन्तिम लक्ष्य, ग्रामों की व्यवस्था सहकारिता के श्राधार पर करने का ही है । 
सहकारिता पर आधारित ग्राम-व्यवस्था का रूप क्या होगा श्रौर वह किन और कितनी मंजिलों में 
से गजरने के बाद स्पष्ट होगा, इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के उत्साह तथा भ्रनभव 
के झौर देहातों का विकास करने के विभिन्न कार्यक्रमों में सफलता की मात्रा के भरोसे छोड़ दिया 
गया है। द्वितीय योजना में यह बात बार बार जोर देकर दोहराई गई है कि सहकारिता द्वारा 
खेती करना, ग्राम की समस्त व्यवस्था को सहकारिता पर आधारित करने की दिशा में ही 
एक कदम है, और वेसा करने के लिये अनेक सुझाव दिये गये हें। कहा गया है कि “द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में मुख्य कार्य ऐसे उपाय करना होना चाहिये जिनसे कि सहकारिता की खेती 
के विकास की नींव पड़ जाय और अगले दस वर्षों ग्रथवा लगभग इतने समय में कृषि की श्रधिकतर 
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है द्‌ ) | 


भूमि में खेती "सहकारितापूर्वक होने लगे । अ्रच्छा तो यह होगा कि राज्यों के साथ विचार-विनिमय 

करके झौर श्रब तक प्राप्त अनुभव को सामने रखकर, योजना के प्रथम वर्ष में ही यह निश्चय कर 

हक जाय कि योजना की पंचवर्षीय भ्रवधि में हमें सहकारिता की खेती के क्या कया लक्ष्य पूर्ण कर 
ने हें। 


४. १९५६ में १ से ३ जुलाई तक, मसूरी में राज्यों के सहकारिता-मन्त्रियों क। एक सम्मेलन 

हुमा था। उसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उक्त सुझावों पर भी विचार किया गया था। सम्मेलन 

अ्रनुभव किया था कि कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना तो कठिन है, परन्तु ठ्वितीय योजना के 

समय इस दिशा में प्रगति करने के लिये इतना लक्ष्य सामने रखा जा सकता है कि प्रत्येक राष्ट्रीय 

विस्तार-क्षत्र में कम से कम एक-एक क्षि-सहकारिता-संस्था का संगठन कर दिया जाय । इसका 

फल यह होगा कि १६६०-६१ तक देश के विभिन्न भागों में सहकारिता के कोई ५,००० प्रयोग 
योजनापूर्वक होने लगेंगे । 


ब्रगति की मन्दता 


५. सहकारिता की खेती पर योजना-आायोग ने पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और फिर 
द्वितीय योजना में बहुत जोर दिया था। उसने राज्य-सरकारों से भी प्रार्थना की थी कि वे सह- 
कारिता की खेती को बढ़ावा देने के लिये क्रमिक कार्यक्रम बना लें। प्रधान मंत्री भी, संसद और 
राष्ट्रीय-विकास-परिषद्‌ के अपने भ्रनेक भाषणों में, बार-बार जोर देकर कहते रहे हें कि उत्पादन 
बढ़ाने और देहातों के रहन-सहन का दर्जा ऊंचा उठाने के लिये, खेती को सहकारिता के भ्राधार 
पर पुनर्गंठित करना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु इतना सब जोर देने के बावजुद, अधिकतर 
राज्यों में, सहकारिता के श्राधार पर योजनापूर्वक खेती करने के लिये बहुत ही कम काम किया गया 
है। गत वर्षो में केवल कोई एक हजार कृषि-सहकारिता-संस्थाओं की रजिस्ट्री कराई गई । इनमें 
भी ७० प्रतिशत की रजिस्ट्री केवल पंजाब, बंबई और उत्तर प्रदेश में हुई । छानबीन करने पर 
पता चला कि इनमें से बहुत सी संस्थायें तो बनाई ही इस प्रयोजन से गई थीं कि विभिन्न राज्यों 
के भूमि-सुधार के कानूनों से बचा जा सके। इनमें से कुछ संस्थायें तो सफलतापूर्वक चल रही 
हैं, परन्तु भ्रधिकतर को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और वे उन्हें 
हल करने का मार्ग नहीं निकाल पा रहीं । प्रथम योजना में सहकारिता की कृषि को बढ़ावा 
का के लिये ५० लाख रु० की अल्प राशि रखी गई थी, परन्तु उसका भी सारी का उपयोग नहीं 

या गया । ३... 2 


सहकारिता की कृषि पर आपत्तियां 


६. गत कुछ महीनों में हमें जिन भारतीय विचारकों, शासकों और जन-नेताश्रों से विचार” 
विनिमय करने का अवसर मिला उनमें से बहुतों ने, सहकारी क्ृषषि के कार्यक्रम की उपयोगितों 
श्रौर व्यवहायंता में गम्भीर सन्देह प्रकट किया । कुछ की राय तो यह थी कि सहकारी क्षषि हमारे 
देश की जनता की प्रकृति के ही विपरीत है--श्रोर जिनकी यह राय थी उनकी स्थिति हमारे 
राष्ट्रीय जीवन में बहुत ऊंची है। उनका कथन था कि हमारे देश के किसानों का भूमि से लगाव 
बहुत घनिष्ठ है। इसलिये उनका ख्याल था कि हमारे देश में किसी बड़ी मात्रा में सहकारिता 
का प्रयोग बिना दबाव या जोर-जबरदस्ती के नहीं किया जा सकता, और किसी भी लोकतनत्री 
देश में वेसा करने की कल्पना तक नहीं की जा सकती । सहकारिता से कृषि करने का तर्क-संगत 
परिणाम यह होगा कि हमारा समाज नियम, व्यवस्थान्मर संस्थाओ्रों में बहुत शभ्रधिक जकड़ जाएगा, 
झौर वेसा होने पर किंसान के व्यक्तित्व का और संसदीय जनतन्त्र का विकास रुख जायगा। उन्हें 
यह भी डर था कि सहकारिता की खेती से किसान का अपना उत्साह शायद मन्द हो जायगा, 
उत्पादन घट जायगा और व्यय बढ़ जायगा। अपने विचार के समर्थन में उन्होंने ऐसी सहकारी 
खेतियों में से कुछेक का अनुभव भी सुनाया जो इस समय देश के कुछ भागों में चल रही हैं । 
इसलिये उनका विचार था कि उचित मार्ग यह है कि कृषि का भलीभांति विस्तार करके, किसानों 
को ऋण देने, उन्हें खेती के लिये भ्रावरयक सब सामान मिलने और उनकी पैदावार को बाजार में 
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खपाने का प्रबन्ध सहकारिता-संस्थायें संगठित करके किया जाय । इस मार्ग पर चलने का लाभ 
यह होगा कि सहकारिता की खेती के जो गुण-व्यय घट जाना, काम का अ्रच्छा और जल्दी होना और 
उत्पादन में वृद्धि हो जाना इत्यादि--बतलाये जाते हैं वे सब किसानों को आपसे आप उपलब्ध 
' जायंगे। भ्रपनी बात के समर्थन में उन्होंने जापान का उदाहरण भी दिया था। 


ह्‌ 

के कुछ अन्य लोग सहकारिता की खेती को, देहाती जनता के केवल एक सीमित भाग 
के नये लाभदायक मानते हूँ । उनका विश्वास है कि देहातों में भूमि की आदर्श व्यवस्था यह होगी 
कि खेती किसानों के कुटुम्बों द्वारा की जाय, क्योंकि किसान का व्यक्तित्व विकसित होने का भ्रवसर 
एकमात्र इस प्रकार के समाज में मिल सकता है। उनके विचार के अनुसार जिन खेतों में सती 
लाभपूर्वक हो सकती हो उन सबको कौटुम्बिक सम्पत्ति के रूपमें यथापूर्व बने रहने देना चाहिये। 
हां, खेतों की इस प्रकार की इकाइयां बनी रहने देने के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती दिखलाई 
दें उन्हें, बहु कर्मी सहकारिता-संस्थाओ्रों द्वारा सेवा और सामग्री का वितरण करके, दूर किया जा 
सकता है। परन्तु खेतों के परिमाण की एक सीमा ऐसी झा जायगी कि उससे छोटे कौटुम्बिक खेतों 
को, सहकारिता-संस्थाझों द्वारा सहायता देकर भी लाभपूर्वक नहीं जोता जा सकेगा । ऐसे 
लाभहीन खेतों को मिलाकर, सहकारी खेतों में परिणत कर देने का विरोध ये विचारक भी 
नहीं करते । कांग्रेस की क्ृषि-सुधार-समिति का विचार भी यही था । 


८. अन्य कुछ विचारकों की दृष्टि, सहकारी खेती के सम्बन्ध में, स्वंथा उदासीनता की है । 
उनका विचार है कि भारत की मूल समस्या भूमि के परिमाणऔर मनुष्यों की संख्या में असन्तुलन 
की है, और इसे सहकारिता द्वारा खेती करके हल नहीं किया जा सकता। वे यह तो मानते है कि 
सहकारिता द्वारा खेती करने के अनेक लाभ हैं, परन्तु साथ ही वे कहते हें कि वर्तमान पारिवारिक 
खेतों को सहकारी खेती में परिणत करने में जितना श्रम होगा उसकी तुलना में ये लाभ कुछ भी 
नहीं हें । 

६. अन्य कुछ का विचार है कि क्ृृपि के आधुनिक यन्त्रों का और वैज्ञानिक विधियों का 
लाभ उठाने, व्यय घटाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए, सहकारिता द्वारा खेती करना न केवल 
अभीष्ट है, अपितु श्रावश्यक भी है। परन्तु वे डरते हैं कि कहीं ऐसा न ड्ो कि सहकारी खेती की 
प्रक्रियाशों द्वारा व्यय घटाने का परिणाम, छिपी हुई बेकारी को उखाड़ डालने श्र लोगों को 
रोजगार से वंचित कर देने के रूप में प्रकट होने लगे । इस प्रकार जो लोग बेरोजगार हो जाय॑ंगे 
उन्हें यदि साथ ही साथ अर्थ-व्यवस्था के अ्रन्य विभागों में खपा लेने के लिये रोजगार का पर्याप्त 
प्रबन्ध न किया जाय तो अनेक कठिन सामाजिक और राजनीतिक समस्‍यायें खड़ी हो जायेगी । 
इसलिये सहकारी खेती का विकास उतना ही करना चाहिये जितना कि गर्थ-ब्यवस्था के अन्य विभागों 
में रोजगार मिलने के नये अ्रवसरों का प्रबन्ध हो जाय--श्रर यह काम बहुत धीरे-धीरे होता है। 
इसके अतिरिक्त सहकारिता के आधार पर खेती का पुनभठन करते हुए शासन-सम्बन्धी अनेक 
जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । सहकारी खेतों के लिये अ्रति कुशल प्रबन्धकर्ताओं 
की श्रावश्यकता होगी, वे शीघ्र और सुगमता से नहीं मिल सकेंगे और धीरे-धीरे ही प्रशिक्षित 
किये जा सकेंगे । और अन्त में वे कहते हैं कि सहकारी खेती की कल्पना समाजवादी है, हमारे देश 
की श्रर्थ-व्यवस्था पंंजीवादी है, यहां आर्थिक विषमता बहुत भ्रधिक है, इन परिस्थितियों में सहकारी 
खेती सफल कंसे हो सकेगी ? 


१०. इस प्रकार हम देखते हें कि हमारे जन-नेताओ्ों श्रौर शासकों में से अनेकों को सहकारी 
खेती के कार्यक्रमों की आवश्यकता, उपयोगिता और व्यवहायंता में भारी सन्देह है। तिस पर 
सहकारिता का मूल ही स्वेच्छा-प्रयत्न है, यदि जनता इसमें सक्रिय सहयोग नहीं करेगी तो सरकार 
कितना ही प्रयत्न क्‍यों न करे, इसका फल अभीष्ट भर पर्याप्त नहीं निकलेगा | साथ ही यह 
भी सत्य है कि इस झ्ान्दोलन की उन्नति और विकास के लिये प्रेरणा देने में (380 सरकार भश्रौर 
राजनीतिक नेताशरों को ही करनी पड़ेगी। श्रभी तक हमारे नेताओ्रों और शासकों दोनों बा ही, 
इस बात को पूरी तरह नहीं समझा कि भूमि की भ्रर्थ-ब्यवस्था को सुधारने और देहातों को 
सुखी बनाने में सहकारी खेती का महत्व कितना भ्रधिक है। हम पहले लिख आये हैं कि किसी 


े है ष्द 


समय चीनी नेता भी इसी प्रकार संकोच किया करते थे और तब तक सहकारिता का कार्यक्रम 
वहां भ्रधिक उन्नति नहीं कर पाया था। परन्तु श्रपने सन्देहों की निवृद्धि होते ही उन्होंने 
सहकारी खेती का विकास करने के लिये दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न किया, और उसका फल भी 
तुरन्त ही निकल भ्राया। जनता ने उनके साथ पूरा सहयोग किया और एक उमड़ती हुई बाढ़- 
सी चीन भर में फंल गई। डेढ़ वर्ष के भीतर सहकारिता-संस्थाझ्रों के सदस्य परिवारों का भ्रनुपात 
१४ प्रतिशत से बढ़कर €२ प्रतिशत तक जा पहुंचा। श्रागे कुछ पृष्ठों में हम यह विचार करेंगे कि 
आभ्राथिक और सामाजिक, दोनों दृष्टियों से, सहकारी खेती क्यों आवश्यक है। 


भारत में क्षि की परिस्थितियां 


११. यह तो सभी मानते हें कि हमारे देश में केवल भूमि के ग्रासरे अपना निर्वाह करने 
वाली आबादी श्रत्यधिक है। १९५१ में अन्दाजा लगाया गया था कि खेती के सहारे गुजर-बसर 
करने वाले सब लोगों की संख्या २४ करोड़ ६० लाख थी, अर्थात्‌ ५ करोड़ परिवार अ्रथवा लगभग 
७० प्रतिशत लोग अपनी गिनती किसानों में करते थे। इस हिसाब से, सारे देश में उपलब्ध खेती 
की जमीन, खेती के सहारे जीने वाले प्रति व्यक्ति के हिस्से में, लगभग १.६ एकड़ (प्रथवा प्रति 
किसान कुटुम्ब के भाग में लगभग ८ एकड़) झाती है। जैसा कि निम्न तालिका से प्रकट है देश 
के विभिन्न भागों में इसका परिणाम १से २९६ एकड़ तक है :--- 








एकड़ 

उत्तरी भारत न ह ; ; ४ १०१ 
पूर्वी भारत * * * ४ १९२५ 
दक्षिणी भारा , ४ | १९१७ 
परिचमी भारत... ४ ५ ४ हे ४ २१२६ 
मध्य भारत | | ; ; * २१५७ 
उत्तर-पर्चिमी भारत ; ४ न्‍ २९५६ 


गंगा नदी के उत्तरी श्रौर दक्षिणी मैदानों, केरल और उड़ीसा के समुद्र-तटवर्ती प्रदेशों ग्रादि देश 
के जिन भागों में आबादी घनी है उनमें प्रति व्यक्ति पीछे भूमि का भ्नुपात और भी कम बैठता 
है। भ्राबादी बढने के साथ-साथ जमीन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। कभी-कभी सुझाया 
जाता है कि इस समस्या का हल यह है कि कारखानों गौर भ्र्थ-व्यवस्था के ग्रन्य विभागों में रोजगार 
के अधिकाधिक अवसर उत्पन्न कर दिये जायं, जिससे कि खेती के आसरे रहने वालों की संख्या घट 
जाय । परन्तु यह अश्रधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि लोगों का झुकाव कारखानों की श्रोर 
करके अथवा गन्य उपायों का अ्रवलम्बन करके, इस समस्या को निकट भविष्य में हल नहीं किया 
जा सकता | हिसाब लगाकर देखा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों द्वारा दिये 
जाने वाले रोजगार के नये श्रवसरों का पु लाभ उठाने के पश्चात्‌ भी, इंस योजना के भ्रन्त में, 
केवल खेती के आसरे रहने वाले श्रमिकों की संख्या २० से ३० लाख तक बढ़ जायगी । यदि कृषि 
के अतिरिक्त भ्रन्य विभागों में काम मिलने के भ्रवसरों का विस्तार, हमारे वर्तमान अनन्‍्दाजे से 
अधिक तीत्र गति से हो जाय तो भी यह प्ननिवार्य-सा दीखता है कि झपने काम और निर्वाह के 
लिये केवल खेती का भरोसा करने वालों की संख्या में वुद्धि होकर रहेगी। इस प्रवृत्ति के बदलने 
झौर जमीन पर श्राबादी का दबाव जहां कातहां रुक जाने में झभी पर्याप्त समय लगेगा ॥ 


६€ 


जापान के भनुभव से भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि लोगों को खेती से हटा कर भ्रन्य पेशों में 
लगाने की मर्यादा कितनी होती है। जापान में श्रौद्योगिक विस्तार उन्नीसबीं शताब्दी में ही 
बा ततीन्न गति से होने लगा था। तब तक कल्याण-राज्य की कल्पना तक भलीभांति विकसित नहीं 

थी । इसलिये कारखानों के मालिक, श्रमिकों और उपनिवेशों का शोषण करके, पंजी भी 
बड़ी मात्रा में एक+॥ कर सकते थे। इस अनुक्‌ल परिस्थितियों के रहते हुए भी, जापानी लोग अपने 
यहां जमीन पर आबादी के दबाव को जहां का तहां रोक देने में कहीं १६२० में जाकर सफल हो 
सके थे। और उसके पद्चात वे केवल आबादी में हुई बद्धि को खपाने में सफल हो सके हैं, जमीन पर 
दबाव को नहीं घटा सके । द्वितीय विश्व-युद्ध में पराजय के पश्चात्‌ विदेशी व्यापार भर उपनिवेशों 
की क्षति हो जाने के कारण, जापान में खेती की जमीन पर आबादी का दबाव फिर बढ़ने लगा 
है। इसके विपरीत, भारत कल तक स्वयं ही ब्रिटेन का उपनिवेश बना हुआ था। वह जब 
स्वतन्त्र हुआ तब कल्याण-राज्य का विचार खासा आगे बढ़ चुका था। कृषि अब भी उसकी 
भ्र्थ-व्यवस्था का सबसे बड़ा विभाग है श्रौर उसकी आ्राधी से ग्रधिक राष्ट्रीय आय इसी विभाग से 
होती है। वह पूंजी का संग्रह भी, खेती तथा अन्य विभागों में बचत करके ही, कर सकता है। 
खेती में लगे हुए लोगों की औसत आय बहुत कम है। श्रश्िकितर लोग गरीब है। इसलिये 
ग्रहां पूंजी का संग्रह और फलत: श्रौद्योगिक विकास, जापानी की अपेक्षा बहुत मन्द गति से हो 
सकेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में जमीन पर आबादी का दबाव घटने की सम्भावना प्राय: 
नहीं है--कम से कम भविष्य में जहां तक दृष्टी जा सकती है वहां तक तो नहीं ही है। इस 
कारण हमें अपनी कृषि-व्यवस्था को ही इस प्रकार पुनर्गंठित करने पर विचार करना पड़ेगा कि 
उसमें भ्रधिक लोगों को काम मिलने की गंजायश हो जाय। 


भूमि का विषम वितरण 


१२. भारत में खेती की भूमि पर आबादी के दवाव के कारण तो स्थिति विषम है ही, 
वह भमि के वितरण भ्रौर खेतों की असमानता के कारण विषमत्तर बन गई है। वितरण की 
इस विषमता का कुछ अन्दाजा, कृषि #मिक-जांच समिति द्वारा तैयार की हुई निम्न तालिका से 
लग सकता है :--- 
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इस तालिका के अनुसार ५ प्रतिशत से कम व्यक्ति ३३ प्रतिशत से श्रधिक भूमि में खेती कर रहे हैं । 
इसके विपरीत, लगभग दो-तिहाई लोग जितनी भूमि जोत रहे हैं, वह खेती की भूमि के समस्त 
क्षेत्रफल के १५ प्रतिशत से भी कम है। १६ प्रतिशत लोगों का पेशा तो खेती है ्ड उनके 
पास जमीन बिल्कुल नहीं है। लगभग ४८ प्रतिशत लोगों में से प्रत्येक के पास ५ एकड़ से 

जमीन है, इस कारण उन्हें अपने निर्वाह के लिये दूसरों के खेतों पर थोड़ी बहुत मजदूरी भी 
करनी पड़ती है। उक्त जांच के अनुसार, क्ृषि-जीवी आबादी में से ४० प्रतिशत (श्रर्थात्‌ देहाती 
आबादी में ३० प्रतिशत) व्यक्ति ऐसे हें जिनका पूरा अथवा प्रधूरा निर्वाह, दूसरों के लिये श्रम 
करके होता है। यह भी निश्चय हो च॒का है कि उन्हें वर्ष के सब दिनों में काम नहीं मिलता । 
उन्हें मजदूरी बहुत कम मिलती है। मजदूरी-सम्बन्धी कानून भी, उनकी विशेष सहायता नहीं 
कर सके। उनका लाभ केवल कछ खास खास चीजों की खेतियों के मजदूरों को मिला है। बहुत 
से छोटे किसानों के पास जमीन लगानो है और उन्हें अपनी पेदावार का बड़ा भाग लगान च॒काने 
के लिये दे देना पड़ता है। इस प्रकार, खेती पेशा आबादी का बहुत बड़ा भाग भअ्रपना निर्वाह- 
मात्र कर पाता है। जात-पात और धर्म के आधार पर समाज के तंग दायरों में बंट जाने के कारण, 
खेती करने वालों की कठिनाइयां और भी बढ़ जाती हैं । उनके कारण, समाज और गर्थ की वर्तमान 
व्यवस्था में सुधार कर सकना प्राय: असम्भव हो जाता है । 


कौटुम्बिक खेती की त्रूटियां 


१३. एक ओर तो जमीन के आसरे रहने वाली आबादी का बहुत बड़ा भाग आधा बेकार 
रहता है, और दूसरी ओर, बड़ा भारी करने का काम अन-किया पड़ा है। इस समय सरकारी 
या निजी साधनों से सिचाई खेती की समस्त भमि के पांचवे से भी कम भाग में हो पाती है। 
नये कुएं, तालाब और बांध आदि बनाकर सिचाई बढ़ाने की बड़ी गंजायश है। बहुत से पुराने 
तालाब मरम्मत करने के लिये पड़े हें । आाद्रेता (नमी ) को सुरक्षित रखने के लिये बांध बनाने की 
जरूरत है। जमीन कट जाने के कारण अनेक बड़े इलाकों में रूती होना बन्द हो गया है। उस 
जमीन का पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है। कई स्थानों पर जमीन का कटाव रोकने को जरूरत 
है। कई स्थानों पर पानी जमीन में भर जाता है, वहां पानी निकालने के लिये नालियां बनाई 
जानी चाहियें । ये सब काम ऐसे हें जो बहुत-से लोग मिलकर ही कर सकते हैं। इन्हें करने के 
लिये प्राय: केवल श्रम-विनियोग की आवश्यकता है। श्रम का अधिक उपयोग करके उत्पादन में भी 
बहुतेरी वृद्धि की जा सकती है। जमीन पर आबादी के दबाव में श्रौर मजदूरों (भ्राबादी) की 
संख्या में वृद्धि तो दसियों वर्ष से निरन्तर हो रही है, परन्तु इस बढ़ी हुई आबादी का उपयोग ऊपर 
गिताये गये सधार के काम करने और खेती से अधिक पैदावार लेने के लिये प्रायः बिल्क॒ल नहीं 
किया गया । इस दुरवस्था के कारणों का विचार छिड़ने पर प्रायः कुशलता या नई विधियों 
के ज्ञान या पूंजी या सुझ-बुझ अ्रथवा किसानों में सुधार के लिये उत्साह की कमी और खेतों के 
छोटेपन आदि की चर्चा होती रहती है। परन्तु हमारा ख्याल है कि भूमि का शीघ्र सुधार न होने 
श्र खेतों से श्रधिक उपज न ली जाने के वास्तविक कारण, इनसे कहीं भ्रधिक गहरे हैं। हम इस 
विचार से सहमत नहीं हें कि श्रोसत भारतीय किसान में पर्याप्त सूझ-बुझ का अभाव हैया वह 
कठोर श्रम करने में श्रसमर्थ है। उसे भी अ्रपनी आर्थिक श्रवस्था सुधारने की चिन्ता उतनी ही है 
जितनी कि देश में भ्रन्य कोई व्यवसाय करने वाली किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। वह भी 
चीन और जापान के किसानों जितना ही चतुर किसान है। 


यह ठीक है कि भारत में प्रधिकतर खेत छोटे हें, परन्तु हम कृषि-अमिक-जांच का हवाला 
देकर दिखला चुके हें कि हमारे देश के दो-तिहाई से श्रधिक खेतों का नाप १०/१० एकड़ से 
अधिक है। इतने बड़े खेत भारतीय' परिस्थितियों की दृष्टि से खेती की खासी बड़ी इकाइयां हें। क्‍या 
कारण है कि इन बड़े खेतों की भूमि में भी कोई उन्नति नहीं हुई श्रथवा उत्पादन नहीं बढ़ाया 
गया ? सम्भव है कि इन मालिकों को पूंजी अथवा अन्य साधनों की कमी रही हो, परन्तु हमारी 
सम्पत्ति में वह कोई वास्तविक बाधा नहीं है। 
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(४. हमारा ख्याल है कि बाधाएं और कठिनाइयां मुख्यतया उन त्रटियों के कारण 
होती हैं जो पारिवारिक खेती के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार की खेती में 
लागत 38 और उससे होने वाले लाभ (पूंजी और नफे का) विचार करते हुए, व्यक्ति केवल 
अपनी पूंजी और अपने लाभ का ध्यान रखते हें, समाज की पूंजी और समाज के लाभ का विचार 
वे प्रायः कभी नहीं करते। भूमि-सुधार के कामों को मोटी दृष्टि से दो वर्गों में बांट सकते हें । 
पहले वर्ग में वे काम हे हें जिन्हें किसान केवल अपने अथवा अपने परिवार के श्रम से प्रा कर 
सकता है, श वर्ग में उन कामों की गिनती करनी चाहिये जिन्हें पूरा करने के लिये मजरी देकर 
अन्य लोगों को सहायता लेनी पड़ती है। पहले वर्ग के कामों को किसान, लागत और लाभ का 
बिना कोई विचार किये, स्वयं कर सकते हें। परन्तु दूसरे वर्ग के काम सामने आते ही, उन पर 
होने वाले व्यय श्रोर उससे मिलने वाले लाभ का विचार उठ खड़ा होता है। किसान भमि में 
केवल ऐसे सुधार करता है जिनसे उसे स्वयं लाभ होता है। वह उन सुधारों को नहीं करना चाहता 
जिनसे कि उसे इतना पर्याप्त लाभ न हो कि वह उनके लिये लिये हुए ऋण और उसके व्याज को भी 
न चुका सके। खेती की पेदावार का जो मूल्य मिलता है और उसके कामों के लिये जो मजदूरियाँ 
देनी पड़ती हें, उनके हिसाब से भूमि-सुधार के बहुत से काम ऐसे हैं कि वे पर्याप्त लाभदायक नहीं 
हो सकते । इस कारण, यदि सुधार के इन कामों के लिये किसान को पूंजी तथा श्रन्य साधन दे 
दिये जायं तो भी वह एक हद से आगे बढ़ना पसन्द नहीं करेगा । शायद गत दसियों बरसों में 
भूमि-सुधार की गति मन्द रहने का एक बड़ा कारण यह भी है। उससे पहले सुधार के जो काम 
होते थे उनमें से बहुत-से सरकार की या जागीरदारों जमींदारों आदि की कारवाइयों के कारण, 
हुआ करते थे। वे फालतू मजदूरों को इकट्ठा करके क्राम में जोत तो देते थे, परन्तु उन्हें मजदूरी 
या तो बिल्कुल नहीं देते थे और या नाममात्र देते थे। अरब बेगार लेने का यह रिवाज उठ चुका 
है। परन्तु इसके स्थान पर ऐसा कोई रिवाज नहीं पड़ा या कारवाई शुरू नहीं हुई, जिसके द्वारा 
बहुत-से लोगों को इकट्ठा करके सारी बस्ती या समाज के लाभ के लिये कोई काम करवा लिया जाय । 
इन परिस्थितियों में भूमि-सुधार का उत्तरदायित्व अधिकाधिक सरकार को ही उठाना पड़ेगा । 


१५. पेदावार बढ़ाने के लिये खेती को घना करते हुए भी, कितरी लागत लगाने से कितना 

लाभ होगा, यह विचार किया ही जाता है। इसका अपवाद केवल वहा होता है जहां कि सारा 
काम किसान स्वयं कर सकता या अपने कुटम्ब से करवा सकता है। जो काम किसान को, मजदूरी 
देकर दूसरों से करवाने पड़ते हैं, उन्हें वह केवल उतना करवाता है जितने से उसे मजदूरी पर 
लगाई हुई लागत की अपेक्षा कुछ अधिक की प्राप्ति हो जाय । खेती में, न केवल क्रमश: न्यून से 
न्यूनतर लाभ होने का नियम शीघ्र लागू होने लगता है, अपितु मजदूरी ओर मूल्यों की विशेष 
परिस्थितियों में, ऐसी स्थिति शीघ्रतर भ्रा जाती है जब कि किसान को मजदूरी पर खर्च की हुई 
रकम तक वसूल नहीं होती । प्रायः देखा गया है कि छोटी खेतियों से अनेक बा धाशरों के होते 
हुए भी, पैदावार अधिक ली जाती है और प्रति एकड़ पीछे उपज भी अधिक होती है । छोटे किसानों 
के पास मेहनत करने की फरसत प्राय: इतनी अ्रधिक होती है कि वे उसका पूरा उपयोग दूसरों के 
“लिये मजदूरी करने में भी नहीं कर सकते, इस कारण उन्हें विवश होकर, फल का बिना कोई विचार 
किये, उसका उपयोग अपने ही खेत में अधिक पैदावार लेने के लिये कर लेना पड़ता है। ज॑सा 
कि अश्रभी जिक्र कर चुके हैं, हमारे देश में दो-तिहाई से अधिक हे ग्रधिक खेत १०/१० एकड़ से बड़े 
हैं । जिन किसानों के खेत इससे (१० एकड़ से) बड़े हें उन्हें अपने खेत के नाम के अनुसार कम 
ज्यादा दूसरे मजदूर रखने ही पड़ते हें। उनके श्रतिरिक्त भी, कुछ समय के लिये तो 3 मजदूरों 
को प्रत्येक किसान रखता ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रधिकतर भूमि ऐसे ल के पास 
है जिन्हें मंशत: या पूर्णत: उसका काम दूसरे मजदूरों से करवाना पड़ता है, परन्तु कित॑नी लागत 
लगाकर कितना लाभ मिलेगा, इस विचार के कारण घनी खेती बहुत नहीं हो सकती । लागत 
पर लाभ अभ्रधिक मिलने के दो ही उपाय हैं--या तो पैदावार का मूल्य बढ़ जाये और या मजदूरी 
घट जाये, दोनों उपाय किये जा सकें तो लाभ और भी बढ़ सकता है। इस समय खेत-मजदूरों 

को मजदूरी बहुत कम दी जाती है और वे अपना निर्वाह तक कठिनाई से कर पाते हें। भारत की 
कई राज्य-स रकारों ने खेत-मजदूरों की मजदूरियां बढ़ाने के कानून बनाये हैं। परन्तु उनका पालन 
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यरी तरह करवाया जाय तो खेती का व्यय भौर भी बढ़ जायगा और भूमि-सुधार के लिये किसान 
का उत्साह मन्द से मन्दतर हो जायगा । 


सेवा-सहका रिता-संस्थाओं की कठिनाइयां 


१६. जिन देशों में भूमि की प्रचुरता है और जिनमें खेती, समस्त उपज के विचार के 
स्थान पर, विशुद्ध आथिक लाभ के लिये की जाती है, उनके लिये तो कौटुम्बिक खेती की बात 
ठीक है। परन्तु भारत में भमि और पूंजी, दोनों की तो दुलंभता है, और मजदूरों की प्रचुरता है। 
हम अपने बहुत-से मजदूरों से कोई काम नहीं ले पाते । बरस के बहुत-से दिनों में वे बरोजगार 
अथवा अध-बे रोजगार रहते हें। इसलिये भारत में हमें विशुद्ध आथिक लाभ का तो ध्यान रखना 
ही चाहिये, उससे भी भ्रधिक ध्यान इस बात पर देना चाहिये कि उपलब्ध मजदूरों का पूर्णतम 
उपयोग करके और वर्तमान भूमि से ही यथासम्भव अधिकतम उपज लेकर उत्पादन में वृद्धि 
कर ली जाय । जेसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हें कौटुम्बिक खेती में, लागत और लाभ का विचार 
मुख्य रहने के कारण, ऐसे बहुत-से सुधार नहीं किये जा सकते जो व्यक्ति की दृष्टि से लाभदायक 
नहीं होते । यह बात खेती को घना करने पर भी लागू होती है। ऐसे सुधार न तो किसान स्वयं 
कर सकता है श्रौर न उन पर सेवा-सहकारिता-संस्था लागत लगा सकती है। छोटे खेतों में लाभ- 
दायक सुधार करना जोखिम से खाली भी नहीं है। श्रधिकतर किसानों के खेत बहुत छोटे-छोटे 
हैं। उनकी आमदनी श्रौर उनके जीवन की न्यूनतम झ्रावश्यकताओं तक में बहुत श्रन्तर रहता है । 
यह अन्तर उस अतिरिक्त आय से भी कठिनाई से पूरा हो सकेगा जो कि सेवा-सहकारिता-संस्थाग्रों 
द्वारा लगाई हुई लागत श्र किये हुए सुधारों से होगी । इस कारण, इन संस्थाओं के सामने छोटे 
किसानों से श्रपना ऋण वसूल करने की एक नई समस्या खड़ी हो जायगी। अनुभव बतलाता 
है कि छोटा किसान यदि एक बार ऋण-ग्रस्त हो जाय तो सदा ही ऋण-ग्रस्त रहता है। इन कारणों 
से सेवा-सहका रिता संस्थाओं के कार्य का क्षेत्र भी सीमित हो जायगा । 


१७. इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं को वित्तीय बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा । 
ये पंजी कहां से लायेंगी ? भारत में श्रौद्योगिक उन्नति श्रौर यातायात के साधनों का विकास करने 
के लिये जो कार्यक्रम बनाये गए है, उनके कारण ही उपलब्ध पूंजी-साधनों पर भारी दबाव पड़ा 
रहा है। घाटे के बजट बनाकर काम निकालने की भी हद हो चुकी है। इस कारण, कृषि की 
उन्नति करने के लिये साधन, कृषि की बचत में से ही, एकत्र करने पड़ेंगे। जहां भूमि की अर्थ-व्यवस्था 
का आधार छोटे-छोटे खेतों की कौटुम्बिक खेती होता है वहां बचत करके पूंजी का संग्रह बहुत 
सीमित मात्रा में ही, हो सकता है। हाल में कृृषि-मन्त्रालय ने खेतों के प्रबन्ध का एक विशेष अध्ययन 
करवाया था। उससे ज्ञात हुआ था कि छोटे खेतों पर व्यय श्राय से सदा अधिक होता है। दूसरे 
दब्दों में, छोटे किसानों को अपने श्रम तक का उचित मूल्य नहीं मिलता । बीच के दर्जे की खेतियों 
में मी बचत थोड़ी ही होती है। केवल बड़ी खेतियों में थोड़ी बहुत बचत होती है। व्यय अधिक 
होने का एक बड़ा कारण यह है कि हल खींचने वाले पशुओं और बड़े श्ौजारों में पूंजी की बड़ी रकम 
फंस जाती है, और वे बरस में बहुत-सा समय बेकार पड़े रहते हें। भारत में भूमि दुर्लभ और पूंजी 
को मात्रा सीमित है, ओर इन तक का उपयोग मितव्ययता से नहीं किया जाता, उन्हें व्यर्थ पड़ा रहने 
दिया जाता है । 


१८. कुछ लोगों का विचार है कि भूमि और जनशक्ति ठीक प्रकार उपयोग न हो सकने का 
प्रधान कारण, भूमि पर लोगों का निजी स्वामित्व है। इसलिये वे कहते हें कि भूमि पर सब प्रकार 
के निजी अधिकारों का अन्त करके उसका स्वामी गांव की जनता को बना देना चाहिये। ऐसा 
कर देने पर घनी खेती करने अर्थात्‌ उतनी ही भूमि से अधिक उपज लेने के लिये, जनशक्ति का 
उपयोग ठीक ठीक होने लगेगा । किसान श्रपने भ्रपने खेत में खेती करते हुए भी सुधार के काम 
एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकेंगे, और सेवा-सहकारिता-संस्थायें उनकी सहायता करेंगी । 

' उनका एक सुझाव यह भी है कि सुधार के कामों का लाभ सब किसानों को मिल सके, इसके 
लिये कुछ कुछ समय पदचात्‌ भूमि का पुनवितरण कर देना चाहिये। हमारा ख्याल है कि यह 
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म - नहीं है। पहली बात तो यह है कि जिन' जमीनों पर इस समय 
एव कक बा हर रहा तो सुधार करने के लिये लोगों को सहकारिता में संगठित 
करते हुए मानव-स्वभाव-सुलभ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरे, कुछ-कुछ समय परचात्‌ 
हैं. मि का पुनवितरण कर देने का सुझाव बहुत व्यवहार्य नहीं है। श्रन्तिम बात यह है कि जब तक 
लेती छोटे-छोटे खतों में पृथकू-पथक्‌ होती रहेगी' तब तक बड़ी मात्रा में मितव्ययता करके दुर्लभ पूंजी 
की बरबादी को रोकना गअत्यन्त कठिन होगा, श्रर्थात्‌ व्यय में कमी तथा विशेष विधियों का प्रयोग 
“करने झौर प्रबन्ध-कुशलता का लाभ उठाने झ्रादि के काम सुगमता से नहीं किये ज। सकेंगे । 
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/ सहकारिता की खेती के लाभ 


१६९. सेवा-सहकारिता-संस्थायें इस सब विनाश को रोकने के लिये अधिक काम नहीं कर 
सकतीं । इस कारण हमें सारी ही भूमि-व्यवस्था का इस प्रकार पुनर्गंटन करने पर विचार करना 
पड़गा कि उसमें भूमि, पूंजी, जनशक्ति और प्रबन्ध-कुशलता का उपयोग योजनापूर्वक किया जा 
सके । इसके लिये हमें भूमि, पूंजी और जनशक्ति के साधनों को एकत्र करके उनका उपयोग 
सहकारितापूर्वक करना पड़ेगा, जिससे कि उपलब्ध साधनों का उपयोग पूरा-पूरा हो जाय और 
बड़ी मात्रा में काम करने से व्यय में जो कमी होती है उसका भी लाभ मिल जाय। सहकारिता 
की खेती में, लागत और लाभ का विचार भी, बहुत बड़े क्षेत्र को सामने रखकर किया जायगा । 
उसमें, प्रबन्ध की दृष्टि से एकत्रित सारी भूमि को एक खेत और एकत्रित श्रमिकों को एक कुटुम्ब 
माना जायगा । उसमें खेती को घना, खेत के सब भागों में किया जा सकेगा और अ्रधिकतम 
मजदूरों से काम लेते हुए भी लागत का कोई विचार नहीं करना पड़ेगा । फलों और सब्जियों 
की खेती भी की जा सकेगी। दूध-व्यवसाय चालू किया जा सकेगा । और यदि सब लोग खेती 
के काम में नहीं खपेंगे तो उनका उपयोग गाँव के रास्ते और मकान सुधारने और बालकों तथा वयस्कों 
को लिखाने-पढ़ाने आदि समाज-सेवा के कार्यों में किया जा सकेगा। हल और गाड़ी के पशुओं को 
कम किया जा सकेगा और इससे जो चारा बचेगा उसका उपयोग दूध बढ़ाने के लिये, दुधारू पशुझ्रों 
को खिलाने में हो सकेगा। पूंजी-साधनों का उपयोग अ्रधिक पूरी तरह होने लगेगा । व्यय घट जाय॑गे। 
जिन साधनों की बचत होगी उनका उपयोग कुटीर तथा अन्य छोटे उद्योग-धंघों का विकास करने के 
लिये हो सकेगा । इस प्रकार सहकारितापूर्वक खेती करने से रोजगार के नये रास्ते खुल जायंगे 
और लोगों का रहन-सहन का दर्जा ऊंचा हो जायगा। खेती सहकारितापूर्वक न की जायगी तो 
५ करोड़ किसान परिवारों में से प्रत्येक की आवश्यकताओं का पता लगाकर उनकी पूर्ति का प्रबन्ध 
करना पड़ेगा । क्ृषि-उत्पादक यदि सहकारिता-संस्थाओ्रों में संगठित हो गये तो सरकार को भी 
कोई पाँच लाख से कम सहकारिता-संस्थाओं के साथ व्यवहार करना पड़ेगा और श्रन्त को वही 
कल्याण-कार्यक्रमों की पूर्ति के लिये सरकार का साधन बन जायंगी ! इसके ग्रतिरिक्त, श्रब जो लोग 
सामाजिक रीतिरिवाजों और जात-पात के झगड़ों के कारण नाना खण्डों में बंटे हुए हें, सहकारिताञ्रों 
का संगठन हो जाने पर उन सबको मिलकर काम करने का श्रवसर मिलेगा और उनमें विचारों 
तथा भावनाओं की एकता का बीज जमकर वह क्रमश: फलता-फूलता चला जायगा। 


२०, अ्रभी जिन सम्भावनाओं की चर्चा की गई है उन सबको, चीन की उत्पादक-सहकारिता- 
संस्थाश्रों ने, भ्रसन्दिग्ध रूप में, प्रत्यक्ष कर दिखलाया है। वहाँ सिंचाई के पुराने साधनों को सुधारा 
जा रहा और नयों का विकास किया जा रहा है। नई भूमियाँ तोड़कर उनमें खेती की जा रही 
है। खाद की उपलब्धि वहाँ बहुत बढ़ाई जा चुकी है। खेत को जल्दी जोत देने और श्रच्छे 
बीजों, औजारों, भूमिनाशक भ्ौर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग श्रादि खेती की नई विधियों 
से लाभ बड़ी मात्रा में उठाया जा रहा है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक झ्रापत्तियों का सामना 
करने में भी वहाँ की उत्पादक-सहकारिता-संस्थायें सफल हुई हैं। हमने देखा था कि अभ्रधिक बरसात 
का पानी निकालने के लिये सहकारिता-संस्था वालों ने दूर-दूर तक नालियाँ खोद दी थीं। समाज- 
सेवा के काम की सहकारिता-संस्थाश्रों में खूब हो रहे थे। बूढ़े श्रौर भ्रसमर्थ लोगों की सहायता 
करने में भी सहकारिता-संस्थाओं को सफलता हुई थी । सारांश यह है कि सहकारिताशों के 
कारण समस्त जनशक्ति का योजनापूर्वक उपयोग हो गया था और इस प्रकार देहातों के पुनर्निर्माण 
के लिये लेती की बचत में से ही पूंजी अधिकाधिक मात्रा में निकाली जा रही थी। 
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२१. हम यहां इतना और बतला दें कि भारत की कृषि का तुरन्त ही विकास करने के 
लिये सेवा-सहकारिता-संस्थाश्रों का जो उपयोग हो सकता है, हमारा इरादा उसे घटाकर प्रकट 
करने का नहीं है। हमारा प्रयोजन इस श्रध्याय में केवल इतना बतलाने का है कि खेती की 
उपज में झी ध्र वृद्धि करने में कौटुम्बिक खेती के कारण कितनी रुकाबटें खड़ी हो जाती हैं और इसलिये 
भारत में कृषि-सहकारिता-संस्थाओ्ों का कार्यक्रम आरम्भ कर देना चाहिये । हम मानते हें कि 
भारत में कौटुम्बिक खेती भी, खेती के एक प्रकार के रूप में, श्रभी बहुत समय तक चलती रहेगी, 
झौर किसान-परिवारों की सहायता सेवा-सहकारिता-संस्थाश्रों का विकास करके ही करनी पड़ेगी । 


लाभरहित खेतों में सहकारिता की खेती क्‍ 


२२. अब हम इस विचार की परीक्षा करते हैं कि जिन खेतों से लाभ नहीं होता उन पर पूंजी 
का व्यय करना उसे नष्ट करना है, और ऐसे खेतों की सहायता सेवा-सहकारिता-संस्थागओं द्वारा 
भी नहीं की जा सकती, इसलिये सहकारिता की खेती केवल ऐसे लाभरहित खेतों तक सीमित 
करके, जो खेत अपने ही बल पर खड़े रह सकते हो उन्हें पारिवारिक खेतों के रूप में चलता रहने 
देकर उनकी सहायता सेवा-सहकारिता-संस्थाओ्रों द्वारा करनी चाहिये । यह विचार भी कठिनाइयों 
आर विध्न-बाधाओं से रहित नहीं है। पहली बात तो यह है कि अधिकतर खेत लाभरहित ही 
हैं, परन्तु उनके नीचे आई हुईं भूमि, समस्त भूमि का केवल छोटा-सा भाग है। यदि सहकारिता 
की खेती केवल इन लाभ-रहित खेतों की भूमि में की जायगी तो वह बहुत थोड़ी भूमि 
में होगी, और इसलिये जो लोग खेती की विधियों में सुधार करने, खेती को घना करने और 
मितव्ययता के अन्य उपायों का अवलम्बन करने के कारण फालतू हो जायंगे उन सब को उसमें 
नहीं खपाया जा सकेगा । परिणाम यह होगा कि अनेक बड़ी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक 
समस्‍यायें नई खड़ी हो जायंगी । दूसरी बात यह है कि खेती और प्रबन्ध की कुशलता, श्रपेक्षा- 
कृत सम्पन्न किसानों में ही पाई जाती है, वे यदि इन सहकारिताओरं में संम्मिलित न हुए तो ये 
उनके अनुभव और कुशलता से वंचित रह जायंगी । और तीसरी बात यह कि जो खेत लाभ- 
रहित नहीं हें उनमें यदि यथापूर्व कौट्म्बिक खेती की होती रहने दी गई तो खेती की भूमि के 
भ्रधिकतर भाग में कोटुम्बिक खेती की ब्राइयाँ चलती चली जायंगी, क्योंकि भूमि का भ्रधिक 
भाग इसी प्रकार के खेतों में घिरा हुआ है । इन खेतों में, भूमि श्रौर जनशक्ति का उपयोग, 
योजनापूर्वक भी नहीं किया जा सकेगा । आज भारत की आवश्यकता यह है कि उपलब्ध 
साधनों का पूर्णतम उपयोग करके समस्त भूमि की उपज को यथाशी क्र बढ़ा लिया जाय, वह 
सहकारितापूर्वक खेती करने से ही पूरी हो सकती है। 


२३. इसके अतिरिक्त, इस विचार में, बे-जमीन खेत-मजदूरों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा 
गया । जब तक उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाञ्रों को पर्याप्त समय तक सारी बस्ती के क्षेत्र 
का उपयोग न करने दिया जायगा तब तक उनके लाभ प्रकट नहीं होंगे । इसलिये सहकारी खेतों 
की हमारी कल्पना तो यह है कि उनमें गाँव के वे सभी लोग पारस्परिक लाभ के लिये स्वेच्छया 
सम्मिलित हो जायं जो कि सचमुच खेती का पेशा करते हँ---उनके पास चाहे जमीन हो चाहे 
नहीं । गाँव का अधिकतर क्षेत्र सरकारी खेती के श्रन्तर्मक्त हो जाने के परचात्‌ ही, गांव को 
किसी योजना का आधार बनाया जा सकता है श्रौर तभी उपलब्ध भूमि जन- 
शक्ति हा साधनों का उपयोग, सब किसानों और सारी बस्ती के लिए, योजनापूर्वक किया जा 
सकता है । 


सहकारिता की खेती के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों का उत्तर 


२४. श्रब हम इस प्रकार की कुछ आ्रापत्तियों पर विचार करते हें कि सहकारिता की खेती 
से व्यवितयों का उत्साह और स्वतन्त्रता नष्ट हो जायंगे, किसान के व्यक्तित्व का विकास रुक जायगा 
झौर सारा का सारा समाज संस्थाओं में जकड़ा जायगा। खेती का काम करने वालों को, कारखाने 
के मजदूरों की भांति, केवल एक प्रकार का काम नहीं करना पड़ता । उन्हें नाना प्रकार के काम 
करने का अवसर मिलता रहता है। इसलिये किसान चाहे काम सहकारिता-संस्था में करे चाहे 
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उसके बाहर, उसका उत्साह और सूझ-बुझ खेती के सभी कामों में बना रहमे की सम्भावना है। 
हुक्म और हुकूमत के वातावरण में जो बुराइयाँ उत्पन्न हो जाया करती ह, उन्हें प्रबन्ध-कुशलता 
भौर वैयक्तिक सूझ-बूझ तथा स्वतन्त्रता की रक्षा करने के उपयुक्त उपाय करके बहुत कुछ रोका 
जा सकता है। इसके लिये चीनियों ने दलों में बंट कर काम करने की विधि निकाली है। सह- 
कारिता-संस्था के सब किसानों को दलों में, झौर झावश्यकता हो तो दलों को भी टोलियों में, 
बाँट दिया जाता है। प्रत्येक टोली के सुपुर्द एक-एक क्षेत्र कर दिया जाता है श्र उसे अपने नेता 
के नेतृत्व में उसी में काम करना होता है। टोली में प्राय: थोड़े ही श्रादमी रखे जाते हैं। इस 
प्रकार बाँटकर काम करने का लाभ यह होता है कि काम करने वालों को सहकारिता-संस्था के 
प्रबन्धकर्ताओं के निरन्तर सम्पर्क में आने का श्रवसर मिलता रहता है। चीन में हमने देखा कि 
लोकतन्त्री प्रणाली से काम करने और व्यक्तियों के अ्रधिकारों की रक्षा करने का ध्यान सदा रखा 
जाता था। इतना तो हम भी मानते हें कि सहकारिता-संस्था में सम्मिलित हो जाने पर प्रत्येक 
किसान को दल के अनुशासन में बंध कर चलना पड़ता है, और उतनी मात्रा में उसकी बैयक्तिक . 
स्वतन्त्रता की हानि हो जाती है। परन्तु दूसरी ओर, सहकारितापूर्वक खेती करने से आथिक 
ग्रवस्था में जो उन्नति हो जायगी उसके कारण सारा दल और उसके सब सदस्य श्रधिक स्वतन्त्रता 
से साँस ले सकेंगे, अब तो उन्हें ऐसा करने का भ्रवसर तक नहीं मिलता। किसी भी सम्मिलित 
कार्य में दलीय श्रनुशासन की रक्षा के लिये वेयक्तिक स्वतन्त्रता का त्याग करना ही पड़ता है, 
झऔर विकास की योजनाओं में थोड़ी-बहुत बिवशता रहती ही है। इसलिए वास्तविक प्रश्न यह 
है कि हम राष्ट्र के आथिक विकास और कल्याण के लिये और विशेषत: समाज के पिछड़े हुए वर्गों 
के लाभ के लिए, थोड़ी-बहुत वेयक्तिक स्वतन्त्रता का त्याग करने को तैयार हें या नहीं । वैयक्तिक 
खती की समाप्ति करके सहवागरिता की खेती को अपनाने में, वेयक्तिक स्वतन्त्रता की हानि कितनी 
होगी, इस प्रदन का सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति के साथ पृथक्‌ू-पृथक्‌ है। कुछ की हानि श्रधिक और 
कुछ की न्‍्यन होगी । परन्तु सब मिलाकर हमारा ख्याल है कि सहकारिता की खेती से लाभ, 
हानियों को अपेक्षा, अधिक होंगे । 


२५. हमारा यह विचार '(राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का १९४२ में लिखा हुआ एक लेख 
पढ़कर और भी दृढ़ हो गया । उनका मूल लेख हिन्दी में लिखा गर' था और 'हरिजन सेवक' 
में प्रकाशित हुआ था । पीछे उसका अंग्रेजी अनुवाद अंग्रेजी के हरिजन में भी उसी बषं फरवरी 
में प्रकाशित हा था। हमें यह लेख इतना महत्वपूर्ण लगा कि हमने इस सारे के सारे को इस अध्याय 
में, परिशिष्ट के रूप में, सम्मिलित कर लिया है। इस लेख में सामुदाग्रिक और सहकारिता की 
खेती पर लोकतन्‍्त्र तथा भ्रहिसा की दृष्टि से विचार किया गया है। गांधी जी के सामने प्रश्न 
यह था कि भारत में पशुझों की रक्षा और सुधार करने के लिये उनका व्यक्तियों द्वारा पाला 
जाना ठीक होगा या समुदाय या समाज द्वारा । इस प्रइन पर अनेक दृष्टियों से विचार करने के 
पर्चात्‌ गांधी जी निश्चित और असन्दिग्ध रूप से इस परिणाम पर बह चे थे कि भारत में पश्ुझ्रों 
की शोचनीय दशा का एक बड़ा कारण यह भी है कि उनका पालन-पोषण वैयवितक सम्पत्ति 
के रूप में किया जाता है, और उसे सुधारने का उपाय उनका पालन सामुदायिक रूप से करना है । 
उन्होंने लिखा था :--- 


“मेरा तो दढ़ विश्वास है कि जब हम अ्रपनी जमीन भी सामुदायिक पद्धति से 
जोतेंगे तभी उससे पूरा फायदा उठा सकेंगे । बनिस्बत इसके कि गाँव की खेती भ्रलग- 
अ्रलग सौ टुकड़ों में बंट जाय, क्या यह बेहतर नहीं कि सो कुटुम्ब सारे गाँव की खेती सहयोग 
से करें श्रौर उसकी आमदनी आपस में बाँट लिया करें। और जो खेती के लिये ठीक है, 
वही पशु के लिये भी समझा जाय ।” , 


“यह दूसरी बात है कि भाज लोगों को सहयोगी पद्धति पर लाने में कठिनाई है, 
कठिनाई तो सभी सच्चे और अच्छे कामों में हुआ करती है। गो-सेवा के सभी अंग कठिन 
हैं, परन्तु कठिनाइयाँ दूर करने से ही सेवा का मार्ग सुगम बन सकता है। यहाँ तो बताना 
यह था कि सामुदायिक पद्धति क्या चीज है और वह वैयक्तिक (पद्धति) से इतनी भ्रच्छी 
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क्‍यों है। यही नहीं, बल्कि बेयक्तिक गलत है, सामुदायिक सही है। व्यक्ति श्रपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा भी सहयोग को स्वीकार करके ही कर सकता है। अ्तएवं सामुदायिक पद्धति 
अमहिसात्मक है, वैयक्तिक हिसात्मक । ” 


२६. यह देखना भी श्रत्यावश्यक है कि सहकारिता की खेती अपनाने से, हमारी' लोकतंत्री 
संस्थाश्रों पर तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा विचार तो यह है कि जिस देश में जैसा वातावरण 
होता है उसमें संस्थायें भी बेसी ही बन जाती हँ--वे चाहे केन्द्रीभत हो चाहे विकेंद्रीकृत चाहे 
लोकतन्त्री हों चाहे एकाधिकारी । उनका खेती की प्रणाली के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता---वह 
चाहे कौट्म्बिक हो चाहे सहकारिता की। यों, गांव के अन्य किसी भी संगठन के समान, सहकारिता 
की खेती से भी लोकतन्‍्त्री परम्पराओं की प्रगति में, बाधा पड़ने के स्थान पर, सहायता ही 
मिलनी चाहिये---और मल में तथा शाखा-प्रशाखाश्रों में, सबेत्र मिलनी चाहिये । 


२७. सहकारिता की खेती के विरुद्ध एक और आपत्ति प्रायः यह की जाती है कि इसमें 
व्यक्ति को अपने परिश्रम का लाभ न मिलने के कारण, उसे काम करने का उत्साह नहीं रहता, 
इसके विपरीत कौटम्बिक खेती में व्यक्ति को अपने परिश्रम का पूरा फल निजी लाभ के रूप 
में मिल जाता है और इस कारण उसे पहले से अ्रच्छा और अधिक काम करने का उत्साह होता 
रहता है। इस सम्बन्ध में चीन के अनुभव से हमारी बात की पृष्टि हो जायगी । वहां काम के 
प्रकार और परिमाण के अनुसार उसके सैकड़ों पेमाने बना दिये गए है । काम करने वालों की 
मजदूरी का हिसाब इन्हीं पैमानों से किया जाता है, श्रौर खेती के सभी कम प्राय: सब व्यक्ति बहुत 
उत्साह से करते हें। भारत भें भी, मजदूरी चुकाने के लिये स्थानीय परिस्थितियों के अ्रनुसार 
'काम के पैमाने' बनाये जा सकते हैं, और हिसाब लगाते हुए काम के प्रकार व परिमाण का और 
व्यक्ति की योग्यता तथा सामर्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है। 


२८. पीछे चर्चा हो चकी है कि जब जापान और इंग्लेंड आदि देशों का अथिक विकास 
हुआ था तब उनका अौपनिवेशिक विस्तार हो रहा था और कच्चे तथा तैयार माल के बाजार पर 
उनका प्राय: एकाधिकार था । तब तक जनता में झात्मसम्मान की भावना भी जागृत नहीं हुई 
थी, इस कारण श्रमिकों से, बिना किसी रोक-टोक के, कसकर मनमाना काम लिया जा सकता 
था। इन परिस्थितियों के कारण, इन देशों ने स्वदेश और विदेश में, दोनों जगह, उचित अनुचित 
सब प्रकार खब लाभ कमाया, और बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्र करके ये उसी के बल पर, औद्योगिक और 
आर्थिक दृष्टियों से समृद्ध हो गये । भारत में हमें सब कुछ एकमात्र अपने आन्‍न्तरिक साधनों के 
भरोसे करना पड़ेगा। कल्याण-राज्य' का विचार भी झ्ाज बहुत श्रागे बढ़ चुका है। इस कारण 
दूसरों के श्रम से लाभ उठाकर पूंजी एकत्र करने की कल्पना तक नहीं की जा सकती । हमारे 
आन्तरिक साधन सीमित हें। जनता की आमदनी कम है। अधिकतर लोग अपना निवहि- 
मात्र कर पाते हें। हमें उनका रहन-सहन का दर्जा ऊंचा उठाने के साथ-साथ, विकास और विनियोग 
दोनों के लिये पूंजी की बचत भी करनी है। सहकारिता-संस्थाओं का मार्गे श्रपनाकर हेम जन- 
बल का अधिकतम उपयोग और राष्ट्रीय साधनों का संग्रह तथा संगठन कर सकते हैं। इसमें 
भारत के करोड़ों कुटुम्ब नया जीवन झारम्भ करने की आशा कर सकते हूँ। हमें तो श्राज यह एक 
ऐेतिहासिक आ्रावश्यकता प्रतीत हो रही है । 


२६. इसमें सन्देह नहीं कि इतना बड़ा परिवर्तन करना सरल कार्य नहीं है। सहकारिता 
की खेती के मार्ग पर चलने के लिये किसान को सर्वथा नया जीवन आरम्भ करना पड़ेगा। उसे 
अपनाने के लिये वह तैयार तभी होगा जब देश का, विशेषत: देहातों का, वातावरण उसके अनुक्ल 
अना दिया जायगा । चीन के अनुभव से आशा होती है कि कुटुम्न की खेती को सहकारिता के 
खेती में परिवर्तित कर देना हमारी सामथ्यं से बाहर का काम नहीं है। 


१०७ 


वैयक्तिक या सामुदायिक 


श्री जमनालाल जी ने गोसेवा का महान बोभ झपने सिर उठाया है इस बारे में गोसेवा 
संघ की सभा के सामने एक महत्व का प्रश्न यह था कि गोपालन वैयक्तिक हो या सामुदायिक ? 
मेने राय दी कि सामुदायिक हुये बगेर गाय बच ही नहीं सकती, और इस लिये भेंस भी नहीं बच 
सकती । हर एक किसान अपने घर में गाय, बेल रख कर उनका पालन भलीभांति श्र शास्त्रीय 
पद्धति से नहीं कर सकता। गोवंश के हाल के दूसरे अनेक कारणों में वेयक्तिगत गोपालन भी 
एक कारण हुआ है। यह बोझ वेयक्तिक किसान की शक्ति के बिलक्‌ल बाहर है। 


में तो यहां तक कहता हूं कि आज संसार हर एक काम में सामुदायिक रूप से शक्ति का 
संगठन करने की ओर जा रहा है। इस संगठन का नाम सहयोग है। बहुत ही बातें प्राजकल 
सहयोग से ही हो रही हैं, हमारे मुल्क में भी सहयोग श्राया तो है, लेकिन वह एसे विक्षत्त रुप में 
झ्राया है, कि उसका सही लाभ हिन्दुस्तान के गरीबों को बिलक्‌ल नहीं मिला । 


हमारी आबादी बढ़ती जा रही है श्रौर उसके साथ व्यक्तिगत रुप से किसान की ज़मीन 
कम होती जा रही है, नतीजा यह हुआ है कि प्रत्येक किसान के पास जितनी चाहिये उतनी 
ज़मीन नहीं है। जो है वह उसकी अड़चनों को बढ़ाने वाली है। ऐसा किसान अपने घरों या खेत 
पर निज के गाय बेल नहीं रख सकता । रखता है तो अपने हाथों ग्रपनी बरबादी को न्योता देता 
है । आज हिंदुस्तान की यही हालत है। धर्म, दया या नीति की परवाह न करने वाला भ्रर्थशास्त्र 
तो पुकार पुकार कर कहता है कि आज हिदुस्तान में लाखों पशु मनुष्य को खा रहे हैं। क्योंकि 
वे उसे कुछ लाभ नहीं पहुंचाते, फिर भी उन्हें खिलाना तो पड़ता हो है। इस लिये उन्हें मार 
डालना चाहिये । लेकिन धर्म कहो, नीति कहो, या दया कहो यह हमें इन निकम्में पशुश्रों को 
मारने से रोकते हें। 


इस हालत में क्या किया जाय ? यही कि जितना प्रयत्न पशुओं को जिन्दा रखने भ्रौर उन्हें 
बोझ न बनने देने का हो सकता है किया जाय । इस प्रयत्न में सहयोग का अपना बड़ा महत्व 
है । 

१. सहयोग यानी सामुदायिक पद्धति से पशुपालन करने से जगह बचेगी । किसान को श्रपने 
घर में पशुश्नों नहीं रखने पड़ेंगे। भ्राज तो जिस घर में किसान रहता है, उसी में उसके सारे 
मवेशी भी रहते है। इससे हवा बिगडती है ओर घर में गन्दगी रहती है। मनुष्य पशु के साथ 
एक ही घर रहने के लिये पैदा नहीं हुआ । ऐसा करन में न दया है, न ज्ञान है । 


२. पशुओ्नों की वृद्धि होने पर एक घर में रहना भसम्भव हो जाता है। इस लिये किसान 
बछुड़े को बेच डालता है, ओर भैसे या पाडे को मार डालता है, या मरने के लिये छोड़ देता है, 
यह भ्रधमता है । 

३. जब पशु बिमार होता है तब व्यक्तिगत रुप से किसान उसका शास्त्रीय इलाज नहीं 
करवा सकता। सहयोग से चिकित्सा सुलभ होती है। 


४, प्रत्येक किसान सांड नहीं रख सकता। लेकिन सहयोग के आधार पर बहुत से पशप्रों 
के लिये एक भ्रच्छा सांड रखना सहल है। 


श्०्ष 


५. व्यक्तिश: किसान गोचरभूमि तो ठीक, पछुओं के लिये व्यायाम की यानी हिरने 
फिरने की भूमि भी नहीं छोड़ सकता। किन्तु सहयोग द्वारा यह दोनों सुविधायें भासानी से मिल 
सकती हे। 


६. व्यक्तिश: किसान को घास इत्यादि पर बहुत खर्च करना होगा सहयोग द्वारा कम खर्च 
में काम चल जायेगा। 


७. व्यक्तिश: किसान भ्रपना दूध आसानी से नहीं बेच सकता । सहयोग द्वारा उसे दाम भी 
भ्रच्छे मिलेंगे भर वह दूध में पानी इत्यादि भी मिलाने से भी बच सकेगा । 


८. व्यक्तिश: किसान के पशुझों की परिक्षा असम्भव है, किन्तु गांव भर के पशुझों की परीक्षा 
झासान है, श्रोर उनकी नस्ल सुधार का उपाय भी भ्रासान है । 


६. सामुदायिक या सरकारी पद्धति के पक्ष में इतने कारण पर्याप्त होना चाहिये। सब से 
बड़ी श्रोर प्रत्यक्ष दलील यह है कि वैयक्तिक पद्धति के कारण ही हमारी और हमारे पशुओं की 
दा आज इतनी दयनीय हो उठी है। उसे बदल कर ही हम बच सकते है, और पशुभ्रों को बचा 
सकते हे । 


मेरा तो दृढ़ विद्वास है कि जब हम अपनो जमीन भी सामुदायिक पद्धति से जोतेंगे, तभी 
उस से पूरा फायदा उठा सकेंगे। बनिस्बत इस के कि गांव की खेती श्रलग अलग सौ टुकडों में 
बंट जाय । क्या यह बेहतर नहीं कि सौ क्टुम्ब सारे गांव की खेती सहयोग से करे श्ौर उसकी 
धामदनी आझापस में बांट लिया करें श्र जो खेती के लिये ठीक है, वही पश्यु के लिये भी समझा 
जाय । 


यह दूसरी बात है कि श्राज लोगों को सहयोगी पद्धति पर लाने में कठिनाई है, कठिनाई 
तो सभी सच्चे और श्रच्छे कामों में होती है । गोसेवा के सभी अ्रंग कठिन हैं, कठिनाईयां . र 
करने से ही सेवा का भाग सुगम बन सकता है। यहां तो बताना यह था कि सामुदायिक पद्धति 
क्या चीज है, ओर वह वेयक्तिक से इतनी श्रच्छी क्यों है यह नहीं बल्कि वैयक्तिक गलत है, 
सामुदायिक सही है, व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा भी सहयोग को स्वीकार कर के ही कर 
सकता है, भ्रतएवं यहां सामुदायिक पद्धति श्रहिसात्मक है, वैयक्तिक हिसात्मक । 


मोहनदास कर्मचन्द गांधी 
सेंवाग्राम : ८-२-१६४२ 
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ग्यारह॒वां अध्याय 
भावी सम्भावनायें और कार्यक्रम 


भावी सम्भावनायें 


भारत का सहकारिता की खेती का अरब तक का जो अनुभव है उसके आधार पर इसकी भावी 
सम्भावनाओं का निश्चय नहीं किया जा सकता | हमारे यहां सच्ची सहकारिता-संस्थाओ्रों की 
संख्या बहुत थोड़ी है। भारत से बाहर भी, सहकारिता की खेती का अनुभव हमें केवल रूस, 
जीन और पूर्वी यरोप के कम्युनिस्ट देशों से मिल सकता है। सहकारिता की खेती का विकास 
करने वाला एकमात्र गर-कम्युनिस्ट देश इजरायल है। परन्तु वहां यहूदी बाहर से जाकर आ्राबाद 
हुए, उनमें देशभक्ति का नया और प्रबल जोश था, और उनके पास सहकारिता की खेतियों 
में लगाने के लिये (जी की कमी नहीं थी। इन कारणों से उनका अनुभव हमारे बहुत काम नहीं 
भ्रा सकता । रूस में सामुदायिक खेतों की स्थापना भारी जोखिम उठाकर की गई थी । किसान 
झपनी जमीन' उसके लिये देना नहीं चाहते थे, परन्तु सरकार ने उनके विरोध की परवाह न 
करके उनके विरुद्ध निर्देयतापूर्ण कारवाइयां तक को । पूर्वी यूरोप के देशों में सहकारिता की 
खेती का विकास बहुत नहीं हुआ है। हमें ज्ञात नहीं कि वहां इसकी सफलता अधिक न हो 
सकने के कारण क्या हें। चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जहां कृषि सहकारिता-संस्थाश्रों का 
विकास देश भर में कर लिया गया है। वहां की सहकारिता-संस्थायें भली प्रकार चल रही हें । 
उनके कारण देश का उत्पादन बढ़ा और किसानों को पहले से अधिक रोजगार मिला है। हमने 
यहां की अपनी स्वल्पकाल की यात्रा में, इन संस्थाओं के संचालन में किसी कठिनाई का अनुभव 
झथवा संघर्ष होता नहीं देखा। प्रतीत होता है कि चीन ने श्रन्य देशों के श्रनुभव से लाभ उठाकर 
कार्य करने की ऐसी विधियां और पद्धतियां निकाली हें कि किसान बड़ी संख्या में मिलकर 
भाईचारे से काम कर सकते हैं, और फिर भी व्यक्तियों और टोलिये। का उत्साह काम करने के 
लिये सुरल्लित रहता है । 


२. भारत के लिये चीन का अनुभव अत्यन्त मल्यवान्‌ है, क्योंकि दोनों देशों में कृषि की 
अवस्थायें बहुत मिलती-जुलती हें। परन्तु दो कारण एऐस हें कि हम अपने देश में क्षीन के मार्ग को 
पूर्णतया स्वीकार नहीं कर सकते । पहला तो यह है कि चीन को नया परीक्षण करते श्रभी बहुत 
कम समय हुआ है। वहा की बहुतसी सहकारिता-संस्थाएं हाल में ही बनी हें। दूसरा कारण 
यह है कि चीन को जो सफलता हुई है वह कम्युनिस्ट श्रथवा एकमात्र एक दल के शासन के कारण 
हुई है, श्रौर शासन की यह प्रणाली हमारे यहां प्रचलित संसदीय शासन-प्रणाली से भिन्न है । 
उक्त शासन-प्रणाली में नियमित विरोधी दल कोई होता ही नहीं, शासक-दल को चुनाव में 
हार जाने का कोई भय नहीं होता और फलत: उसके स्थान पर अन्य कोई राजनीतिक दल पदारूढ़ 
नहीं हो सकता। कोई विरोधी दल न होने के कारण, शासक-वर्ग जनता में किन्हीं भी आदर्शों का 
निर्बाघ प्रचार कर सकता है, और इसी कारण उससे उन्हें मनवाने का काम सरल हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त, कम्युनिस्ट देश तो समाज में विभिन्न वर्गों की समाप्ती वर्ग-संघर्ष उत्पन्न करके 
भौर उसे बढ़ावा दे कर करते हैं, और लोकतन्त्री देशों में विभिन्न वर्गों के पारस्परिक विरोध तथा 
संघर्ष को, शान्तिमय उपायों द्वारा, पारस्परिक सहयोग तथा लाभकारी प्रवृत्तियों में परिवर्तित 
कर देने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिये, हमारे यहां कुटुम्बों की खेती को सहकारिता की 
खेती में परिणत करने के लिए, बन्दोबस्त जमीन में बहुत उलट-फेर करने पड़ेंगे। संसदीय लोकतन्त्र 
के लिये यह कार्य बहुत कठिन होगा । 


१०६ 


११० 


३ हे टुम्बों की खेती को सहकारिता की खेती में परिणत करने की कठिनाइयां बड़ी और 
बहुत हैं, उन्हें तुच्छ भ्रथवा उपेक्षणीय नहीं समझना चाहियें। व्यक्ति का खेती का रिवाज हमारे 
देश में सदियों से चला झा रहा है। खेत का मालिक अपनी मर्जी का मालिक होता है । वह यदि 
सहकारिता-संस्था में सम्मिलित होगा तो उसे (१) अपने खेत का प्रबन्ध श्रपनी वैयक्तिक 
इच्छानुसार करने का अधिकार छोड़कर दल के अनुशासन में बन्धने को तैयार होना पड़ेगा, 
(२) अपनी सारी उत्पादन-सामथ्य को दल के अर्पण करके उसका वही मूल्य स्वीकार करना पड़ेगा 
जो कि दल लगायेगा, और (३) अपनी जमीन जिस किसी को इच्छानसार दे सकने के अपने 
अधिकार में कमी कर देनी पड़ेंगी। ये हानियां किसान को बहुत भारी लगती है। यदि उसे 
सफलतापूर्वक चलती हुई कुछ सहकारिता-संस्थायें दिखला दी जायं॑ तो शायद उसका यह भय 
थोड़ा-बहुत दूर हो जाय । उदाहरणार्थ, उसे दिखलाया जा सकता है कि सहकारिता-संस्थाओ्रं 
में ऐसी विधियों से काम किया जा सकता है कि उनमें व्यक्तियों के अधिकतम भाग लेने की 
गूंजायश रहे, नौकरशाही और हुकूमतशाही की बुराइयां बहुत कम हो जाय॑ं श्रौर फलत: दलीय 
अनुशासन के पालन का मार्ग सरल बन जाय॑ं । काम के पमाने' और लक्ष्य निश्चित करके, 
सहकारिता-संस्थाओं में भी, व्यक्तियों और दलों के उत्साह को सुरक्षित रखा जा सकता है । 
सहकारिता की खेती में जिम्मेवारी को बांट लेने का अवसर, व्यक्ति की खेती की अपेक्षा अधिक 
मिलता है, इस कारण उसमें कोई निर्णय भ्रान्त होने की सम्भावना घट जाती है, एक व्यक्ति 
का निर्णय भ्रान्त होने की सम्भावना सदा ही अधिक होती है। यद्यपि सहकारिता-संस्था में 
सम्मिलित होने से, सम्पत्ति को बेच देने आदि व्यक्ति के निजी अधिकारों में कमी हो जाना 
आवश्यक नही है, परन्तु व्यक्ति को संस्था की सदस्यता छोड़ देने का अधिकार रहने से स्पष्ट 
है कि वेयक्तिक अधिकारों की सर्वधा समाप्ति नहीं हो जाती। संस्था का सदस्य हटने के पश्चात्‌ 
उसे अ्रपनी सम्पत्ति बेचने का अ्रधिकार पुनः प्राप्त हो जाता है। इसके श्रतिरिक्त, नियमों में, 
सदस्यों को अपने स्वामित्व के अधिकार अर्थात्‌ जमीन का लगान पाने के अ्रधिकार बेच देने 
का नियम भी, सम्मिलित किया जा सकता है। परन्तु जमीन-काननों में सुधार हो जाने के 
पद्चात्‌ सम्भावना यह है कि जमीन की मांग बहुत घट जायगी और इसलिये जमीन बेचने खरीदने 
का श्राकषण भी बहुत कम हो जायगा । 


४. इस प्रसंग में हम एक ऐसी परिस्थिति की चर्चा कर देना चाहते हें जिसकी ओर, इस 
यात्रा में, हमारा ध्यान आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सका था। जैसा कि पहले जिक्र हो च॒का है, 
चीन और जापान में भूमि-सुधार करने का एक परिणाम यह हुआ था कि दोनों देशों में जमीन 
के छोटे-छोटे मालिक एक दम बहुत-से बन गये थे । इन छोटे मालिकों में से बहुतों ने श्रपनी 
जमीनें बेचना और शअ्रपेक्षाइत सम्पन्न किसानों ने खरीदना शुरू कर दिया था। चीन में यह क्रम 
सहका रिता-सस्थाओ्रों का विकास हो चुकने पर ही जाकर रुका। यह न रुकता तो वहां धीरे-धीरे 
फिर वही परिस्थिति उत्पन्न हो जाती जो भूमि-सुधार से पहले विद्यमान थी, श्रर्था्त्‌ गरीब किसानों 
के जमीन बेचने और सम्पन्न किसानों के खरीदने से वह थोड़े-से लोगों के हाथों में एकत्र हो जाती । 
जापान में यह प्रत्रिथा अब तक चल रही है। उस देश के १६५५-५६ के आधिक प्रतिवेदन' 
में शिकायत की गई है कि भूमि की श्रर्थ-व्यवस्था में दरिद्र तो दरिद्रतर और सम्पन्न सम्पन्नतर 
होते चले जा रहे हैं। इसकी चर्चा हमने नौवें अ्रध्याय में भी की है। हमारी सम्मति में 
यह, भूमि बेचने-खरीदने का निर्बाध श्रधिकार दे देने का एक अनिवार्य परिणाम है। इस प्रकार, 
जमीन बेचने-खरीदने के श्रधिकार की उपयोगिता व्यक्ति की दृष्टि से तो सन्दिग्ध हो सकती 
है, परन्तु राष्ट्रीय विकास में यह बाधक है, क्योंकि कल्याण-राज्य में जो लोग खाली हाथ हो 
जायंगे उनके लिये रोजग।र और जमीन का अश्रबन्ध करने की जिम्मेदारी फिर राज्य पर ही 
झाकर पड़ेगी। प्रतीत होता है कि पुराने जमीन-कानूनों में भी जमीन को बेचने-खरीदने के 
निर्बाध अधिकार पर जो कई पाबन्दियां लगाई हुई थीं वे इसी प्रकार के बिचारों से लगाई गई 
होंगी । और इस दृष्टि से, सहकारिता-संस्थाह्रों में जमीन बेचने-खरीदने के निर्बाध अधिकार 


< 


को कम देता प्रच्छन्न लाभ की ही बात हो सकती है । 
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५४. सहकारिता-संस्थाओ्ों में सम्मिलित होने से किसानों को जो हानियां होने का भय हो 
उन्हें उपयुक्त विधियों के प्रयोग द्वारा कम किया जा सकता है, परन्तु उनके मूल गठन में परिवतंन 
नहीं किया जा सकता। इन हानियों के विपरीत, सम्भावना यह है कि सहकारिता की खेती से 
उत्पादन में वृद्धि हो जायगी और लोगों के रहन-सहन का दर्जा सुधर जायग। । समय बीतने के 
साथ-साथ ये लाभ प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ने लगेंगे । सहकारिता-संस्था में सम्मिलित होने पर 
विचार करते हुए, किसान इन लाभों की हानियों के साथ तुलन/ करके देखेंगे । स्वभावत: वे अपना 
निर्णय निजी हानि लाभ को देखकर करेंगे। परन्तु लाभों के समान हानियों का झ्राथिक मूल्यांकन 
नहीं किया जा सकता। फिर भी सम्भव है कि उनमें से ग्रनेक यह समझ जाय॑ कि उन्हें श्रनशासन का 
पालन करने के लिए निजी स्वतन्त्रता का जो त्याग करना और अपनी योग्यता का दल द्वारा 
लगाया हुआ मूल्य मानना पड़ता है और अ्रपनी सम्पत्ति बेचने पर प्रतिबन्ध स्वीकार करने पड़ते 
हैं, उन सबकी तुलना में उत्पादन बढ़ जाने से होने वाले लाभ कहीं अधिक हें । इसके विपरीत, 
झनेकों ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि नई जीवनप्रणाली अपनाते हुए स्वार्थों का इतना अधिक बलिदान 
करना पड़ता है कि उसकी पूि उसके लाभों से नहीं हो सकती । चाहे कुट॒म्ब में देख लो चाहे उसके 
बाहर, सामुदायिक जीवन का अनुभव प्राय: सवब्वत्र यही. है कि केवल भौतिक लाभ का विचार 
लोगों को एकत्र रखने में सफल नहीं होता। इसके लिये उच्च सामाजिक भावना की भी आवश्यकता 
होती है। इस कारण हमारा विचार तो यह है कि किसानों को सहकारिता-संस्थाओं में सम्मिलित 
होने और उनमें बने रहने के लिये राजी करना हो तो भौतिक लाभों के साथ समाजवाद और देश- 
भक्ति की भी उच्च भावनाओं का मेल मिला देना चाहिये। हम जिस कार्यक्रम की कल्पना करके 
चल रहे हैं उसमें प्रत्येक किसान कृषि-सहकारिता-संस्था में स्वेच्छूथा सम्मिलित होगा । ऐसा 
वह तभी करेगा जब उसे पूर्णतया यह निश्चय हो जायगा किसहकारिता-संस्था में सम्मिलित 
होने के पश्चात्‌ ही उसके और उसकी सन्‍्तान के जीवन का स्तर ऊंचा उठ सकेगा, उत्पादन की वृद्धि 
झौर रोजगार की तरक्की के द्वारा ही देश की उन्नति हो सकेगी श्लौर कारखानों और उद्योग-घंधों 
का विस्तार भी केवल इसी मार्ग पर चल कर हो सकेगा । उसे समझाना पड़ेगा कि वह ऐसा 
नकरे तो हमारा देश सदा ही घटिया दर्ज से रहने-सहने का और माल की कमी का दुःख 
भोगता रहेगा। सारांश यह है कि किसानों के विचार और विश्वास भी वही हो जाने चाहिये, 
जो कि सहकारिता-संस्थाओ्रों को भूमि की सब समस्‍यायें हल करने बंय एकमात्र उपाय मानने 
वाले विचारकों के हें। ये सब विचार काल्पनिक हैं, इनका प्रत्यक्ष प्रदर्शन नहीं किया जा सकता । 
इस कारण वातावरण को इस परिवर्तन के अनुकूल बनाने की आवश्यकता और भी अ्रधिक है। 
वातावरण बनाने की श्रावश्यकता इस कारण भी है कि किसानों में निजी लाभ के लिये ही नहीं, 
सब लोगों और सारे समाज के लाभ के लिये भी, शक्तिभर प्रयत्न करने का उत्साह उत्पन्न हो 
जाय । इसकी झावश्यकता, किसानों को सहकारिता-संस्थाओ्रों में सम्मिलित होने को तेयार करने 
के लिये ही नहीं, कम से कम कुछ वर्ष तक उन्हें उनमें बनाये रखने के लिये भी है। हम पहले 
चर्चा कर चुके हैं कि भूमि का सामुदायिक प्रबन्ध करते हुए मानव-स्वभाव से सम्बद्ध अ्रनेक समस्‍यायें 
हल करनी पड़ती है। उसमें प्रत्येक्ष किसान को दल या टोली का निर्णय मान कर चलना पड़ता 
है, जब तक किसान नई व्यवस्था के भलीभाति अम्यासी नहीं हो जायंगे तब तक अनेक समस्‍यायें 
खड़ी होती ही रहेंगी और उनका हल करना सरल नहीं होगा। कुछ किसानों के मन में सहकारिता 
से अग्रलग होकर फिर अपनी स्वतन्त्र खेती शुरू कर लेने की भी समा सकती है । इसका प्रतिकार 
केवल ऐसी किसी प्रबल भावना के द्वारा किया जा सकता है जो कि लोगों को एकत्र बांध 
कर और एक बना कर रख सके और सहकारिता छोड़कर जाने के प्रलोभन का निवारण कर दें । 
यदि खेती यन्त्रों से की जाय तो उत्पादन के साधनों में साझे की भावना भी, सबमें मेल रखने के साधन 
का काम दे सकती है । सहकारिता की खेती यन्त्रों द्रा की जाने की सम्भावना जितनी अधिक 
रहेगी उतनी ही फिर कुटुम्ब की खेती करने लगने की इच्छा दबी रहेगी। परन्तु हमारी आज की 
परिस्थितियों में वैसा हो सकने की सम्भावना अभी बहुत वर्ष तक नहीं है, और इस कारण तब तक 
तो, आाद््यों में दृढ़. विश्वास ही सहकारिता-संस्था को बनाये रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है । 


. ६. इतने विचार से यह स्पष्ट हो गया होगा कि कृषि-सहकारिता-संस्थाओं का कार्यक्रम, 
विशिष्ट वातावरण में ही प्रगति कर सकता है। उसका मूल तत्व ही यह है कि लोगों की सामाजिक 
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भावनाभों और सामाजिक विचारों में क्रमशः परिवर्तन होकर, वे, समाज झौर भर्थ की समतता पर 
प्राधारित शोषण-रहित व्यवस्था का थ्रादर करने के प्रमभ्यासी बन जाय। इस प्रकार की सामाजिक 
तथा झ्राथिक व्यवस्था का एक श्राधार यह होगा कि काम करने श्रौर उसका उचित मूल्य पाने का 
झ्रधिकार सब को है, और मनुष्य की धन का उत्पादन कर सकने की शारीरिक तथा मानसिक सामथ्य॑. 
का झादर, समाज में, सम्पत्ति के स्वामित्व की श्रपेक्षा, अधिक होना चाहिये । इस प्रकार की समाज- 
व्यवस्था चल भ्राने पर, बा ष्य की सामथ्य का आदर पैत्रिक अ्रथवा संगृहीत सम्पत्ति की अपेक्षा, 
समाज में स्वयमेव भ्रधिक होने लगेगा। भ्राज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में श्राराम का काम करने 
वाले स्वच्छ-वेश-धारी लोगों और शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की आय में बड़ा अन्तर है । 
उच्च वर्गों में यह भ्रन्तर विशेष रूप से भ्रधिक दिखलाई पड़ता है। इसे धीरे-धीरे कम कर देना 
होगा। समाज के सब वर्गों को ग्रनभव करना होगा कि राष्ट्र का व्यापक हित इसी में है कि व्यक्तियों 
की आय भौर क्रय-शक्ति को सीमित कर दिया जाय | सारा वातावरण ही सादगी और कठोरता 
का बनाना होगा । अपने हृदय को हमें ऐसा परिवर्तित कर लेना होगा कि बे-जमीन मजदूरों, 
भिखारियों श्रोर विवशता के कारण अपने शरीर का विक्रय करने वाली वेश्यात्रों आदि समाज के 
पिछड़े हुए वर्गों को देखकर हमारे हृदय में सहानुभूति उत्पन्न हो। शिक्षा पाने का अधिकार मनुष्य- 
मात्र को देना होगा। उस पर यदि कोई प्रतिबन्ध लगाये भी जायंगे तो वे किसी बृद्धिसंगत श्राधार 
पर लगाये जायंगे, मूल्य चुका सकने की सामथ्यं के आधार पर नहीं । श्राज तो शिक्षा पर सम्पन्न 
लोगों ने एकाधिकार-सा कर रखा है । श्राज व्यक्तियों की योग्यता का मूल्य केवल रुपयों, आनों झौर 
पाइयों में श्रांका जा रहा है। हमारी कल्पना के समाज में, योग्य व्यक्ति देश की सेवा करके चरम 
सनन्‍्तोष का श्रनुभव करेंगे और अपनी योग्यता का मूल्य वसूल हुआ मानेंगे । सारांश यह है कि 
बह वातावरण ही देशभक्ति, समाजवाद, लोकतन्‍्त्र और सुयोजित भ्रर्थ-व्यवस्था का होगा, उसमें समस्त 
जनता जनहित के लिये त्याग करने के भावनामय आदर्श से श्रनुप्रामाणित होगी, और इसलिये 
उसमें, राष्ट्र का एक अंग होने के नाते, किसानों को भी राष्ट्रीय यज्ञ में अपती आहुति देने के लिये 
सहमत किया जा सकेगा । 


७. परन्तु इस सबके लिये आवश्यक है कि पहले हमारे देश के नेताओं को यह विश्वास 
हो जाय कि सहकारितापूर्वक कृषि करने का कार्यक्रम व्यवहायें है श्लोर श्रतएव उसे तुरन्त क्रिया- 
न्वित कर दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारा ध्यान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निम्न 
सन्दर्भ की ओर, आ्राकृष्ट किया गया है :-- 

“इस विचार से प्रायः सबकी सहमति है कि सहकारिता की कृषि का विकास यथासंभव 
द्रत गतिसे करना चाहिये । परन्तु इस दिशा में सक्रिय कार्य श्रवः तक अति न्यून हुआश्ना है । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य कार्य ऐसे उपाय।करना होना चाहिये जिनसे कि सहकारिता 
की खेती के विकास की नींव पड़ जाय, जिससे कि भअ्रगले दस वर्षों में ग्रथवा लगभग इतने 
समय में कृषि की श्रधिकतर भूमि में खेती सहकारितापूर्वक होने लगे। श्रच्छा तो यह होगा 
कि राज्यों के साथ विचार-विनिमय करके श्रौर श्रब तक प्राप्त अनुभव को सामने रख 
कर, योजना के प्रथम वर्ष में ही यह निश्वय कर लिया जाय कि योजना की पंचवर्षीय 
अवधि में हमें सहकारिता की खेती के क्या-क्या लक्ष्य पूर्ण कर लेने हें । इन लक्ष्यों की, कृषि- 
उत्पादन के और राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक-योजना-द्षेत्रों के लक्ष्यों के साथ ऐसी 
घनिष्ठ संगति रखनी चाहिये कि ये क्रमश: उनमें ही समा जायें ।/ 


हमें ज्ञात हुआ है कि इसका समर्थन राष्ट्रीय-विकास-परिषद्‌ ने सर्वसम्मति से किया था, भौर 
यह परिषद्‌ योजना-भ्रायोग के सदस्यों श्रौर सब राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से मिल कर बनती है। 
हमें सुझाया गया है कि इस विचार के आधार पर हम सारे भारत के लिये एक कार्यक्रम बना दें। 
परन्तु हम बतलाना चाहते हें कि देश का वर्तमान वातावरण इस परिषद्‌-समर्थित विचार के 
झनुकूल नहीं जान पड़ता । इस विचार का भ्रभिप्राय यह है कि किसानों के पुराने भौर परम्परागत 
दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन कर दिया जाय, और किसान स्वभाव से ही परम्पराप्रेमी होते हैं । 
उनके अ्रतिरिक्त, हमारे नेताशों में भी इस प्रश्न पर मत-भेद है । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
यह स्थिति खतरनाक है। हमारे इस कथन से, सम्भव है कि कुछ लोगों को यह भ्रम हो जाय कि 
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ःहम सहकारिता की कृषि के कार्यक्रम को सरकार द्वारा लोगों पर बलपूर्वक लाद दिये जाने 
की सिफारिश कर रहे हैं। नहीं, हमारा ऐसा श्रभिप्राय बिल्कुल नहीं है। बेसा करना तो लोकतन्‍्त्र 
के विरुद्ध होगा, भौर हमारा देश लोकतन्त्री है। हम यहां वकालत किसी कार्यक्रम की नहीं, भ्रपितु 
एक ऐसे विचार की कर रहे हें जो कि हमारे भविष्य के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


८. इस विचार का प्रतिवाद तो शायद कोई भी नहीं करेगा कि कृषि का सहकारिता के 
आधार पर पुनर्गठन करने से श्रनेक बड़े-बड़े लाभ हो सकते हें । पिछले भ्रध्याय में हम उनकी 
कुछ विस्तार से चर्चा कर चुके हें । यह भी स्पष्ट है कि सहकारिता का लक्ष्य श्रपना लेने से अनेक 
परिवतेन ऐसे हो जायंगे कि उनका प्रभाव हमारी बहुत-सी सामाजिक परम्पराओं पर भी पड़ेगा । 
सच तो यह है कि जब हम किसान को सहकारिता-संस्था में सम्मिलित हो जाने को कहते हैं तब हम 
उसे जीवन-प्रणाली ही नयी अपना लेने को कहते हें। इसलिये वास्तविक प्रश्न यह है कि क्‍या इस 
जीवन-प्रणाली को अपना लेने से लोकतन्त्र की भी कुछ विशेषताओं की समाप्ति हो जायगी । 
यदि सचम्‌च ऐसा होगा तो उससे होने वाले लाभ इस प्रकार के होंगे या नहीं कि उनसे उक्त लोक- 
तन्‍्त्री हानि की पूति हो जाय । इन प्रश्नों का अन्तिम उत्तर स्वभावत: सब लोगों के अपने-अपने 
विचार पर निर्भर रहेगा, और वह प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि और भावना के अनुसार भिन्न-भिन्न होगा । 
उक्त परिवर्तन से जो लाभ होंगे उनका रूप सामाजिक और आशिक होगा । श्लौर जो हानि होगी वह 
कुछ सामाजिक होगी। हमारा अपना विचार, चीन की प्रगति देखने के पश्चात्‌, यह है कि भारत में 
भी इस नयी प्रणाली का प्रयोग कर देखने के लिये पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। परन्तु ऐस। तब 
तक नहीं किया जा सकता जब तक कि हमें यह निश्चय न हो जाय कि हमारी भूमि तथा क्ृषि- 
समस्‍यायें हल करने की तुरन्त ही आवश्यकता है। लोकततन्त्री प्रणाली में, अ्रन्ततोगत्वा इस कार्ये- 
क्रम पर हुई लोगों की प्रतिक्रिया से ही तो यह निर्णय होगा कि इसकी प्रगति कंसी हो सकेगी 
झौर देश के नेता इसका समर्थन करें या नहीं, और करें तो कितना । हमारे देश ने स्वतन्त्र निर्वाचन 
'की पद्धति अपनायी हुई है, इस कारण यहां लोकमत और नेताओं का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ने 
की और दोनों द्वारा एक दूसरे की प्रवृत्तियों के परिवर्तित होने की सम्भावना बहुत अ्रधिक है। 
देश के नेता जो भी निर्णय करेंगे उसके सम्बन्ध में उन्हें जनता को समझाना और सन्तुष्ट करना 
पड़ेगा कि उन्होंने वह निर्णय क्‍यों किया है। इतना ही नहीं, उन्हें ज्नता को यह विश्वास भी 
दिलाना पड़ेगा कि उनके निर्णय को कियान्वित किया जा सकता है और वे उससे जो-जो लाभ 
होने के दावे कर रहे हें वे व्यवहार में सचमुच होंगे । यही कारण है कि प्रदर्शन के कार्यक्रम का 
महत्व इतना अधिक है। इस अध्याय के पिछले भाग में हम सिफारिश कर रहे हें कि श्रागामी कुछ 
वर्षो में राष्ट्र की सब शक्तियों का उपयोग वर्तेमान सहकारिता-संस्थाओं को सफल बना कर दिखलाने 
के लिये किया जाय, और जहां कहीं सम्भव हो वहां--विशेषत: श्रत्र जो सरकारी जमीनें खेती करने 

के लिये दी जाय॑ं उनमें --नयी संस्थाओं की स्थापना कर दी जाय । 


९, ज्यों-ज्यों प्रदशंन का कार्यक्रम प्रगति करता जायगा त्यों-त्यों लोगों और नेताश्ों, 
दोनों को, श्रधिकाधिक विश्वास होता जायगा, और तब जाकर इस आन्दोलन को देश-बव्यापी 
बनाया जा सकेगा। हमें झ्राशा है कि तब तक वह विदेष कार्यक्रम भी पूरा हो चुकेगा जिस पर हम 
देहातों में चलने की सिफारिश कर रहे हैं। तब तक अन्य क्षेत्रों में भी उससे मिलते-जुलते कार्य- 
क्रम आरम्भ किये जा चुकेंगे। परन्तु दो सावधानताएं रखने की चर्चा हम विशेष रूप से करना 
याहते हैं, और हमारा ख्याल है कि लोकतन्‍त्र के अत्यन्त उत्साही पक्षपातियों का भी उनसे सन्‍्तोष 
हो जायगा । पहली सावधानता तो यह है कि स्वेच्छा के सिद्धान्त का पालन पूरी तरह किया 
जाय गऔऔर किसी भी किसान पर सहकारिता-संस्था में सम्मिलित होने के लिये किसी प्रकार का 
दबाव न डाला जाय। और दूसरी सावधानता यह रखी जाय कि जब भी कोई व्यक्ति संस्था 
से पृथक होना चाहे तब उसे अ्रपनी इच्छा पूरी करने दी जाय, परन्तु वह संस्था से पूथक्‌ किसी फसल 
के भ्रन्त में ही हो सकेगा। उसके ऐसा करने पर, उसे खेती करने के लिये जमीन, सहकारिता के 
सतेत्र से बाहर दी जाय, जिससे कि सहकारिता के खेतों की एकत्रता का भंग नहो। यदि उसे 
कोई ऐसी जमीन दी जाय जिसमें सहकारिता के ने कुछ सुधार किया हो तो उस सुधार का मूल्य 
“उससे वसूल कर लिया जाय । श्रन्तिम बात यह है कि सरकार किसानों को सहकारिताओों में 
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सम्मिलित होने को प्रेरित करने के लिये जो भी प्रयत्न करे उन सबका उद्देश्य यह होना चाहिये 
कि किसानों का विश्वास सहकारिताओं में उत्पन्न हो जाय, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना नहीं 
कि किसानों के लिये भ्रन्य कोई मार्ग ही न रहे । उदाहरणार्थ, यदि माल देने में सहकारिताश्ों 
का लिहाज करने का बहाना बनाकर अ्रकेले-अ्रकेले किसानों को माल देना बन्द कर दिया जायगा 
तो उनके पास सहकारिता में सम्मिलित हो जाने के अ्रतिरिक्त श्रन्य कोई चारा नहीं रहेगा । 
इस प्रकार के उदाहरण और भी दिये जा सकते ह। कोई किसान सहकारिता में स्वेच्छा से 
सम्मिलित हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान यह है कि अन्तिम निश्चय उस पर ही छोड़ देना 
चाहिये। सरकारी प्रयत्नों का परिणाम यह होना चाहिये कि किसान सहकारिताश्रों में सम्मिलित, 
उनमें विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण हों, विवदशता के कारण नहीं । 


भूमि-सुधार 


१०. अब हम यह विचार करते हें कि देहातों में सहकारिता-संस्थायें बनाने के लिये श्रन॒कूल 
वातावरण उत्पन्न करने को क्या कुछ करना चाहिये। यह वातावरण समानता का होना चाहिये, 
किसी पर दबाव डालने या किसी के शोषण करने का नहीं। इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न 
करने के लिये भूमि-सुधारों से बहुत काम निकल सकता है। हम जिन भूमि-सुधारों का सुझाव 
दे रहे हें वे देहात की परिस्थितियों के उस विश्लेषण पर आधारित हें जो कि हमने गत अध्याय में 
किया है। हम दिखला चुके हें कि विभिन्न भूमियों में बडी भ्रसमानताएं हें । भूमि का बहुत बड़ा 
भाग ऐसा है जिसमें खेती, मुख्यतः या अ्रंशत: किराये के मजदूरों की सहायता से की जाती है, 
और किराये के मजदूर रख कर भूमि का सुधार या घनी खेती नहीं की जा सकती । इसके विपरीत 
बहुत स्थानों पर जमीन श्रौर पूंजी तो दुलंभ ह, परन्तु जनशक्ति प्रचुर तथा सुलभ है। उत्पादन 
में बद्धि करने और लोगों के रहन-सहन का दरजा ऊंचा उठाने के लिये ग्रावश्यक है कि देहाती 
भ्रथे-व्यवस्था का पुनर्गठन इस प्रकार कर दिया जाय कि भूमि, जनशक्ति और पूंजी का उपयोग 
योजनापूर्वक करके भी, कौटुम्बिक कृषि के समान, लागत और लाभ का हिसाब न लगाना पड़े । 
इसलिये समस्या भूमि-सुधार का ऐस) नमूना तैयार करने की है कि उसमें श्रमिकों को तो भूमि 
पर काम करने का उत्साह खूब हो, और जिन वर्गों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े वे अपने आपको 
परिवर्तित परिस्थितियों के श्रनुसार बिना विशेष कठिनाई के ढाल लें । 


११. हमने भूमि-सुधार के सुझाव पेश करते हुए दो लक्ष्य सामने रखे हें। पहला यह कि 
(१) किराये के मजदूर रखकर खेती करने का उत्साह किसी को न हो, और दूसरा यह कि (२) 
जो लोग जमीन पर मेहनत करके अपनी रोजी कमाना चाहें वे वैसा कर सकें | इसलिये हम 
सुझा रहे हें कि प्रत्येक कुटम्ब को निजी खेती के लिये उतनी ही भूमि रखने का अ्रधिका री माना 
जाय जितनी को कि वह अपने कुटम्बी-जनों को सहायता से जोत सके । शेष सारी भूमि का एक 
खाता ऐसा बना दिया जाय कि उसमें खेती सहकारिता द्वारा की जा सके, और जो चाहे सो उस 
सहकारिता में सम्मिलित हो जाय । सम्पन्न किसानों से जो अतिरिक्त भूमि ली जाय उसका उन्हें 
लगान दिया जाय । जो किसान मौके पर ही रहते हो उन्हें फालतू जमीन का लगान, कानून द्वारा 
नियत दर से भी अ्रधिक देने में हजे नहीं। हमने यह सुझाव यह सोचकर दिया है कि जिन सम्पन्न 
किसानों पर इसका प्रभाव पड़ेगा उनकी संख्या तो शायद बहुत न हो, परन्तु गांव में उनका प्रभाव 
बहुधा बहुत होता है, भशौर यदि हमारे कार्य क्रम से उनका विरोध नरम पड़ गया तो उसे सफल बनाने 
में शायद उनका सहयोग मिल जाय। यदि फालतू जमीन किसी काइतकार (जमींदार से जमीन 
काइत पर लेकर खेती करने वाले किसान ) की हुई तो उसकी गिनती मौके पर रहने बाले किसानों 
में की जायगी और उसे सहकारिता से वही लगान मिलेगा जो कि अन्य सब मौके पर रहने वाले 
किसानों को दिया जायगा, और उसे अपने जमींदार को केवल कानूनी लगान देना पड़ेगा । मौके 
पर न रहने वाले किसानों को फालतू जमीन का लगान उतना ही मिलेगा जितना कानून द्वारा 
निर्धारित होगा । हमारा सुझाव यह भी है कि जमीन की वतंमान उपजाऊ शक्त के हे 503 | 
उसका लगान, नकद अ्रथवा जिन्स की एक नियत मात्रा के रूप में, निश्चित कर दिया जाय, जिससे 
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कि सहकारिता के प्रयत्न या लागत लगाने से जो अतिरिक्त उपज हो उसका लाभ केवल उस सह- 
कारिता को मिले जिसे कि वह जमीन सौंपी जाय । हम यह कल्पना करके चल रहे हें कि मालिकों 
ग्रौर सहकारिताओं में लगान का झगड़ा होने पर लगान-वसूली कराने की जिम्मेवारी सरकार उठा 
लेगी। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिये सरकार गांव के चौकीदार आदि का उपयोग कर सकती 
है। सहकारिताओं को यह लगान तभी तक देना पड़ेगा जब तक कि भ्रन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार 
की भ्रदायगियां होती रहेंगी । 


की १२. इस प्रकार जो फालतू जमीन इकट्ठी की जाय, वह, सहकारिता बना कर खेती करने 
के लिये उन बे-जमीन खेत-मजदूरों श्रौर छोटे किसानों को दे देनी चाहिए जो कि अपनी जमीन 
भी उसी में मिला देने को तैयार हों । हमने इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में भ्रंकों द्वारा दिखलाया है 
कि इस प्रकार जो फालतू जमीन एक खाते में इकट॒ठी की जायगी उसमें यदि सभी बे-जमीन खेत- 
मजदूर भ्ौर छोटे किसान खेती करने को तैयार हो गये तो भी उन सबको काम करने का पर्याप्त 
झ्रवसर मिल सकेगा । मध्यम किसानों को भी सहकारिता की खेती में सम्मिलित होने के लिये 
उत्साहित किया जायगा। सम्भव है कि जिन सम्पन्न किसानों की फालतू जमीन इन खातों में 
ली जायगी उनकी इच्छा भी इन सहकारिताशों में' सम्मिलित होने की करने लगे। सहकारिताग्रों 
को जो भी जमीन दी जायगी उस पर काम करने का सबको समान अवसर मिलेगा, वे चाहे 
बे-जमीन मजदूर हों, चाहे छोटे किसान और चाहे अन्य किसान । जो किसान अपनी जमीन 
सहकारिता की जमीन में मिला देंगे उनको काम के मेहनताने के अतिरिक्त मालिकी का लाभांश 
भी मिलेगा। सहकारिता के उत्पादन की सारी बचत दो भागों में बांट दी जायगी--कुछ तो मालिकी 
का लाभांश चुकाने में श्र कुछ प्रत्येक श्रमिक के काम के हिसाब से उसका पारिश्नमिक देने में । 
इस प्रकार गांव में ऐसा सहकारिता-विभाग खोला जा सकेगा जिसमें कि जमीन के आसरे श्रपनी 
प्राजीविका कमाने वाले बहुत-से लोग सम्मिलित हो जायंगे । एक प्रश्न यह हो सकता है कि यदि 
सहकारिता न बन सकी या बनाने के पश्चात्‌ तोड़ देनी पड़ी तो इकट्ठी की हुई फालतू जमीन में 
खेती किस प्रकार की जायगी । ऐसा होने की सम्भावना बहुत कम है । फिर भी यदि ऐसा हो 
ही गया तो हमारा ख्याल यह है कि जमीन बे-जमीनों और छोटे किसानों में बराबर-बराबर बांट 
दी जायगी श्र वे चाहेंगे तो फिर कभी स्वेच्छापृर्वकं सहकारिता में संगठित हो जायंगे । 


१३. हमने भूमि-सुधार के सुझाव भारतीय अवस्थाओं की दृष्टि से दिये हें, उन्हें देते हुए हमने 
सहकारिता-संस्थायें चलाने के कार्यक्रम का ध्यान नहीं रखा । हमारी नीति बहुत समय से जमीन 
जोतने वाले की' के अ्रसूल पर चलने की चली आा रही है । श्रब तक भूमि-सुधार के जितने कानून 
बनाये गये हे उन सबका लक्ष्य मुख्यतया काइतकार की अवस्था सुधारना रहा है। जमीन के 
असली जोतदार तो बे-जमीन खेत-मजदूर हैं। और वही शायद सबसे अभ्रधिक शोषित भी हैं, परन्तु 
उनके साथ अभी तक न्याय नहीं किया गया। हमने जो सुझाव दिये हैं, उनसे, हमारे समाज के 
इस सर्वाधिक विपद्ग्रस्त तथा पिछड़े हुए वर्ग के लिये भी जमीन का बन्दोबस्त करने का अवसर 
मिल जायगा। इन बेचारों की आजीविका का एकमात्र साधन खेतों में मजदूरी करना है। हमारे 
देश में जमीन पर आबादी का दबाव बहुत अ्रधिक होने के कारण, बह भी एक दुलेभ वस्तु बन गई 
है, और उसका, उस पर मेहनत करने वालों में समान विभाजन कर देना, एक राष्ट्रीय श्रावश्यकता 
बन गया है। यद्यपि चीन और जापान के, अपने अपने देश का आथिक विकास शीक्र करने के 
मार्ग, एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, परन्तु भूमि-सुधार करने के लिये दोनों ने ही चरम उपायों का 
भ्रवलम्बन किया है। हमें लगता है कि भारत की परिस्थितियों में तो, शी क्रता से श्राथिक प्रगति 
करने के लिये भी, भूमि-सुधार के किसी चरम कार्यक्रम को अपनाने की श्रनिवायं श्रावश्यकता है । 
सम्भव है कि किसी को हमारे सुझाव भी अ्रति चरम प्रतीत हों । परन्तु वस्तुत: हमारा ग्रभिप्राय 
केवल इतना ही है कि श्रपने हाथ से खेती करने के सिद्धान्त पर झाचरण, उसके सच्चे श्रथ्थों में 
होना चाहिये, और जिस जमीत को उसका मालिक अपने कुट्म्ब की सहायता से न जोत सके 
उसका प्रबन्ध उसके लिये समाज को करना चाहिये, उसे केवल उसकी मालिकी का मुनासिब 
हक मिलते रहना चाहिये । 
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ग्रामों में नेताओं की खोज और अधिकारों का विकेन्द्रीकरण 


१४. के प्रबन्ध में ये मौलिक तब तक नहीं किये जा सकते जब तक कि भ्रामों 
में भ्रच्छे नेता न कर लिये जाय॑ । ' दो के के नेता' से हमारा श्रभिप्राय भ्रामों में ही बसे हुए 
ऐसे व्यक्तियों से है जो ग्रामीण जनता के विचारों को प्रभावित कर सकें भ्रौर उसे अपने साथ 
लेकर चल सकें । इस प्रकार के नेताओ्रों का महत्व स्पष्ट है। उनके रूप में, ग्रामीण जनता के 
साथ सम्पर्क करने का एक साधन मिल जाता है, और ग्राम के एक-एक परिवार से मिल बे उसे 
समझाने-बुझाने की श्रावश्यकता नहीं रहती । हम पहले बतला चुके हें कि चीन में ग्रामों के 
नेताश्रों की खोज किस प्रकार किसानों के संगठनों में से की गई थी, और बाद को यही भूमि- 
सुधार का कार्यक्रम पूरा करने के साधन और सहकारिता-संस्थाओ्ों के नेता बन गये थे। हम चीनी 
ग्रामों में इनके नेतृत्व से बहुत प्रभावित हुये थे। सहकारिता-संस्थाओ्रों की मारफत, ग्राम के स्त्री 
और पुरुष नेताओं को, स्वयं जिम्मेवारी उठाने और अपनी सूझ-बूझ प्रकट करने का भ्रवसर मिल 
जाता है। चीन में तो यह नियम-सा बन गया दिखता है कि सहकारिता के कार्यों में श्रागे भ्रागे 
नवयुवक रहते हैं और ग्रामों का नेतृत्व अधिकतर स्त्रियां करती हें। 


१५. इन नेताओं को, ग्रामों में ग्रामीणों द्वारा पूरे किये हुए कार्यक्रमों के आधार पर ही, 
तैयार किया जा सकता है। यदि राजनीतिक अ्रधिकारों और शासनिक जिम्मेवारियों का विकेन्द्री- 
करण हो जाय तो ग्रामों में ऐसी श्रवस्थायें उत्पन्न हो जायंगी कि उनमें काम करने के नये-नये 
अवसर निकल आयंगे। चीन में कृषि-सहकारिताओ्रों के सफल होने का एक कारण यह भी है कि 
“उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारिता-संस्थाओं के नेता किसानों में से ही खोज निकालने की जिम्मे- 
वारी शियांग की सरकारों पर रखी गई है । इस प्रकार यह देखना उनका ही काम है कि सहकारिता- 
संस्थाएं सफल हों । सहकारिताओं के मार्ग की विध्न-बाधाएं उन्हें ही दूर करनी पड़ती हैं। 
चीन में सहकारिता आन्दोलन सफल इसी कारण हुआ है कि शियांग की सरकार और सहकारिता- 
संस्थाओं के पदाधिकारियों में घनिष्ठ सहयोग रहता है । शियांग से ऊपर शासन की इकाई 
चुई होती है, जो कि हमारी तहसील से मिलती-जुलती है । उसमें भी शासन के कई 
कामों का पूरा उत्तरदायित्व निर्वाचित प्रतिनिधियां के सिर पर रहता है। 


१६. निःसन्देह हमारे यहां, चीन के समान, देहातों में केवल एक पार्टी का शासन भ्रथवा 
उसी का नेतृत्व नहीं चल सकता । हमारी संसदीय प्रणाली में यह सम्भव ही नहीं है। हमने 
परीक्षण भी ग्रामों में नि्देलीय नेताओं से काम चलाने का करके देखा है। सुझाव तो यहां तक 
दिया गया था कि गांव-पंचायत के चुनाव दलों के द्वारा न लड़े जायं। परन्तु हमारे गांवों में 
जबरदस्त धड़े-बन्दी रहती है, और पंचायतों के चुनाव में उनका उपयोग न भी होता हो तो आम 
चुनावों में तो राजनीतिक दल उनसे पूरा लाभ उठाने में कभी पीछे नहीं रहते । गांवों में इन 
घड़ों के रहने का कारण शायद यह भी है कि गांववालों के पास उनकी रुचि का ऐसा कोई काम 
नहीं होता जिसे करने में उनके फालतू समय और शक्ति का उपयोग हो जाय । षड़े रहें चाहे 
न रहें, ऊपर के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया गांवों पर होगी ही, और इसलिये हमें ऐसी ही 
परिस्थिति में सत्तोष मानकर चलना पड़ेगा जिसमें गांव के नेता दलों में बंटे रहेंगे श्रौर वे अपना 
सम्बन्ध किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ जतलाते रहेंगे । परन्तु केवल इसी कारण ग्रामों 
के नेताञ्रों की अ्रपेक्षा नहीं कर देनी चाहिये भ्रथवा ऐसा नहीं समझ लेना चाहिये कि उनसे कोई 
काम नहीं निकल सकता । इसका बुरा से बुरा फल इतना ही हो सकता है कि एक गांव में अनेक 
सहकारिता-संस्थायें बन जाय॑ । परन्तु उसका प्रभाव हमारे कार्यक्रम पर विशेष नहीं पड़ेगा । हम 
पहले ही बतला चुके हें कि हमारे विचार में गांवों के नेता तेयार करने का एकमात्र मार्ग क्‍या है । 
हमें चाहिये कि ग्रामों का प्रबन्ध करने के लिये हम ग्राम-संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार और 
शक्ति दें, और यदि उनके निर्णयों का ग्रामीण जनता के प्रतिनिधि समर्थन करते हों तो उनमें 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। इस प्रसंग में हम योजना-पझायोग की उन सिफारिशों का जिक्र 
विशेष रूप से करना चाहते हैं जिनमें कि उसने भूमि का प्रबन्ध, विकास, दीवानी न्याय और शासन, 
और भमि-सुधार श्रादि श्रनेक देहाती मामलों की व्यवस्था ग्राम-पंचायतों के सुपुर्दे कर देने की 
सिफारिश की है । 
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१७. स्त्रियों और युवकों के संगठन पर विचार करते समय भी ठीक इसी प्रकार की समस्‍यायें 
सामने भ्रा खड़ी होती हैं। राजनीतिक दलों की भ्रनेकता के कारण स्त्रियों भ्ौर युवकों के भी 
झ्रनेक परस्पर विरोधी संगठन बन जाने का भय है। आज स्थिति यह है कि कुछ भ्रपवादों को छोड़कर, 
इन दोनों का प्रायः न तो कोई संगठन है और न कोई नेता है। युवकों की शक्ति, योग्यता, 
उत्साह और संगठित प्रयत्नों का उपयोग हो सकने की कहीं गुंजायश ही नहीं । हमारी देहाती 
स्त्रियां तो बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। जब तक कोई स्त्रियों का ही संगठन उनमें पहुंचकर काम 
नहीं करेगा तब तक उनसे कोई काम नहीं लिया जा सकेगा । परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों 
द्वारा इनके एक-जेसे श्रनेक संगठन बना लिये जाने में खतरा उतना नहीं है जितना कि इनके 
बिल्कुल निकम्मे पड़े रहने में है। लोकतन्त्री देशों के विभिन्न राजनीतिक दल भी, लोकतन्‍त्रीपद्धति 
की पुकार होने पर, शी प्र ही परस्पर मिल कर काम करने लगा करते हैं । 


१८. हम पीछे बतला आये हें कि चीन में कम्युनिस्ट पार्ट के कार्यकर्ताशों ने कृषि-सहकारिताश्ं 
का संगठन करने के लिये कितना काम किया था। उन्होंने गांव के नेता तैयार करने में भी सहायता 
दी थी । हमारे देश में लोकतन्त्री प्रणाली प्रचलित होने के कारण यहां अनेक दल बने हुए हैं। 
इन सब दलों के कार्यकर्ता ग्रामों में काम कर सकते हें। सम्भव है कि इनके द्वारा बनाई हुई विभिन्न 
सहकारिता-संस्थाओं की राजनीतिक प्रवृत्तियों भी विभिन्न हों । परन्तु इन सब कार्यत्रमों की 
पूर्ती के लिये दलों का संगठन प्रभावशाली होने की आवश्यकता है | श्रब तक तो ये दल निरे 
वोट बटोरने करने के साधन बने हुए हें। उक्त कार्य्रमों की पूि के लिये, इन्हें श्रपने संगठन 
का रूप बदल कर अपने झ्राप को जनता के मार्गदशेक और जनता में से ही उसके नेता तेयार कर 
देने वाले समाज में परिणत करना पड़ेगा । 


१६. जिन राजनीतिक दलों का विश्वास रचनात्मक कार्यकरने में हो उन्हें, सहकारिता- 
संस्थाओं के कार्यक्रम में, वैसा कार्य करने का उत्तम अवसर “मिल सकता है। जनता पर 
प्रभाव उसी संगठन का हो सकता है जिसके नेता भी जनता में से उठकर बने हों श्रौर जो जनता 
के अनुभवों से लाभ उठा कर जनता को सामुदायिक कार्य में प्रवृत्त तथा उत्साहित कर सकें, और 
बेसा करते हुए श्रपनी तथा जनता की विचार-दिशा का निश्चय कर ले ।” (आल-इण्डिया कांग्रेस- 
कमिटी का बुलेटिन) । जो राजनीतिक दल इन आ्राशाश्रों को जितना पूरा कर सकेगा वह उतनी ही' 
मात्रा में जनता का नेतृत्व कर सकेगा । 


सरकार का काम 


२०. सामाजिक और ग्राथिक महत्व के कार्यक्रम पूरे करने के लिये शासन के पास दो साधन 
होते हैं । पहला साधन तो पदारूढ राजनीतिक दल होता है और दूसरा सरकारी संगठन, श्रर्थात्‌ 
स्थायी सरकारी कर्मचारी । हमारे देश में राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम पूरे करने के लिये इन दोनों 
ही साधनों को भारी काम करना पड़ेगा । लोकतन्‍्त्री देशों में, राजनीतिक नेता तो चुनाव के 
द्वारा बदलते रहते हैं, परन्तु सरकारी कर्मचारी उससे भ्रप्रभावित रहते हैं । इसलिये सरकारी 
कम्मंचारियों को दल-बन्दी से सदा ऊपर रहना चाहिये, जिससे कि वे चुनाव में जीतने वाले जिस 
किसी भी दल की नीति को क्रियान्वित कर सकें। व्यक्तिश: सरकारी कर्मचारियों के निजी विचार 
कुछ भी हों, वे सब सामुदायिक भश्रर्थात्‌ सरकार के रूप में, किसी एक दल के झ्राद्शों का पक्षपात नहीं 
कर सकते । जनता की सेवा करने के लिये किये गये उनके प्रयत्नों की सफलता, उन प्रयत्नों 
का नियन्त्रण करने वाली नीति पर तो निर्भर करती ही है, उससे भी श्रधिक उनकी भावना पर 
निर्भर करती है। यदि उनमें यह देशभक्तिपूर्ण भावना प्रबल हो कि हमें भ्रपने राष्ट्र का विकास 
करना है, तो उनके प्रयत्न कई गणा भ्रधिक सफल हो सकते हैं। इस प्रसंग में उनकी 'देशभक्ति- 
पूर्ण भावना” से हमारा अ्रभिप्राय यह है कि उनको भी देश का, विशेषतः बहुत पिछड़े हुए वर्गों 
का, भौतिक तथा सांस्कृतिक स्तर ऊंचा उठाने की महत्वाकांक्षा होती चाहिये। सरकारी कर्म- 
चारियों में जितनी यह भावना होगी उतना ही बे काम को अधिक भश्रच्छा और भ्रधिक ऊंचे पाये 
का करने के लिये लोगों को प्रेरित कर सकेंगे । इतिहास बतलाता है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों 
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में परम्परा ही असमानता और अविश्वास की चली झा रही है। ब्रिटिश शासन में शायद इसकी 
झावश्यकता भी थी, क्योंकि इससे सरकार में ब्रिटिश अधिकारियों की स्थिति विशिष्ट बनी रहती 
थी। यही कारण है कि उच्च सरकारी कर्मचारियों को इतने ऊंचे वेतन दिये जाते थे और निम्न 
तथा उच्च पदाधिकारियों में इतना भ्रधिक अ्रन्तर रहता था, और अनेक कार्यप्रणालियां ऐसी 
निकाली गई थीं कि उनके कारण उत्तरदायित्व का निगम्वय करने और काय॑ शीघ्र भुगताने में 
नाना प्रकार की रुकावट खड़ी हो जाती थीं। राष्ट्र का विकास करने की परवाह किसी को नहीं 
थी। सरकारी कर्मचारियों का मुख्य काम केवल अ्रम्न-अमान और कानून की रक्षा करना बना 
हुआ था । परन्तु श्रब दस वर्ष से, देश स्वतन्त्र हो जाने के कारण, परिस्थितियां बदल गई हैं और 
सरकारी कमंचारियों के लिये जनहितकारी रचनात्मक कार्य करने की बहुत गुृंजायश हो गई 
है। यद्यपि सरकारी कमंचारियों के रुप में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा है, परन्तु पुरानी 
पद्धतियों, परम्पराशञ्रों और प्रवृत्तियों का सवंथा अन्त नहीं हुआ, और इस कारण सरकारी कमंचारी 
परस्पर सहयोग और विश्वास के वातावरण में काम नहीं कर पाते। सरकारी कर्मचारी जनता 
के साथ घुल-मिल इस कारण भी नहीं पाते कि उच्च कर्मचारियों की भरती बहुधा उच्च वर्गों 
झऔर उच्च जातियों में से ही होती है। 

२१. जहां राजनीतिक दल देहातों में सक्रिय न हो वहां सरकारी कर्मचारियों की चुस्ती 
से काम करने की जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। इसलिये सरकारी कर्मचारियों को, देहातों 
में श्रपने कतंव्यपालन पर विशेष अधिक ध्यान देना चाहिये। हमारे विचार में, जब तक सरकारी 
नौकरियों का पुनर्गठन करके उन्हें भारत का नवनिर्माण करने के लिये आत्मसमर्पण कर देने वाले 
व्यक्तियों के वास्तविक सहकारी संगठन का रूप, प्रदान नहीं किया जायगा तब तक यह कार्य सनन्‍्तोष- 
जनक ढंग से नहीं हो सकेगा । यह संगठन सामाजिक और आधिक दुष्टि से अधिक एकरस और 
संगठन की दृष्टि से कहीं अधिक प्रभावशाली होगा । 

२२. इस कार्यक्रम का कृषि-सहकारिता-संस्थाञ्रों के कार्यक्रम के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
है। ये संस्थायें हो या न हो, राष्ट्रीय विकास के लिये तो इसकी आवश्यकता है ही। कृषि-सह- 
कारिताओों और देहातों की जनता के साथ उनके सम्बन्ध की दृष्टि से, इस कार्य का महत्व और 
भी अधिक बढ़ जाता है। 
कार्यक्रम 

२३. पिछले कुछ पृष्ठों में हमने बतलाया है कि क्ृषि-सहकारिता-संस्थाञ्रों की प्रगति में 
सहायक होने के लिये, वातावरण कैसा होना चाहिये । हमने यह भी बतला दिया है कि देहातों 
का वातावरण वैसा बनाने के लिये क्या-क्या उपाय करने होंगे। देहातों में समानता का वातावरण 
बनाने और शोषण का श्रन्त करने के लिये हमने भूमि-व्यवस्था में कुछ सुधार करने का सुझाव 
दिया है। इन सुझावों के ग्रनुसार आचरण करने के लिये नीति का निश्चय होते ही, आवश्यक गि न 
बना देना भ्रौर साथ-ही-साथ उन लोगों की सहकारिता-संस्थाओ्ं का संगठन कर देना होगा जिन्हें 
कि उससे लाभ पहुंचने की सम्भावना हो, जिससे कि जब फालतू जमीन इकट्ठी की जा चुके तब 
तुरन्त ही उसका प्रबन्ध इन सहकारिता-संस्थाओ्रों को सौपकर उसमें सहकारिता की खेती आरम्भ 
को जा सके । हमारे सुझावों पर भ्रमल करने से फालतू जमीन कितनी मिल जायगी, इसका कोई 
पक्‍का अन्दाजा तो नहीं लगाया जा सकता, परन्तु ख्याल यह है कि वह कृषि की समस्त भमि के 
पांचवे से चौथा भाग तक होगी । हमने यह जिक्र केवल इसलिये कर दिया है कि प्रस्तावित पुनगेंठन 
का कार्य कितना विशाल होगा, इसकी कुछ कल्पना हो जाय । हमारा सुझाव है कि आगामी चार 
वर्षों के अन्दर राज्य-सरकारों को इसके लिये श्रावश्यक उपाय करके, विभिन्न स्तरों पर उपयक्त 
संगठनों की भी स्थापना कर डालनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कुछ और सुझाव हम भ्रगली पंक्तियों 


में दे रहे हें । 
लक्ष्य 

२४. जैसा कि हम पहले शक हैं, हम भूमि की व्यवस्था सहकारिता के झ्ाधार पर 
करने के लिये, किसी भी प्रकार के की कल्पना नहीं करते । यदि उपयुक्त वातावरण 


“की सृष्टि कर दी गई तो हमारे कार्यक्रम की पूर्ती में वह स्वयंगेव सहायक हो जायगा। फिर 
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भी, किसान को यह तो समझाना ही पड़ेगा कि इस कार्यक्रम से उसका अपना और देश का, दोनों 
का भला होगा। इसकी सफलता के लिये, प्रदर्शन के एक सुनियोजित कार्यक्रम का होना श्रत्यावश्यक 
है। इस प्रदर्शन-कार्यक्रम की सफलता पर ही, भारत में सहकारिता की खेती का भविष्य निर्भर है। 
लक्ष्य यह होना चाहिये कि १९६०-६१ तक कम से कम पचास-पचास गांवों में एक-एक कृषि- 
सहकारिता-संस्था बन जाय । इसका मतलब मोटे हिसाब से कोई १० हजार सहकारिता-संस्थायें 
होता है। इस प्रसंग में हम इतना जिक्र और कर देना चाहते हें कि जिन राज्यों में प्रत्येक किसान 
को जमीन पर श्रब तक स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं हुए उन सबमें सरकार के पास थोड़ी-बहुत 
खेती की जमीन है ही । हमारा सुझाव है कि जहां कहीं भी इस प्रकार की जमीन अच्छे परिमाण 
में उपलब्ध हो वहां बे-जमीन खेत मजदूरों की सहकारिता-संस्थायें बना कर सहकारिता की खेती 
झारम्भ करवा दी जाय । और जहां कहीं छोटे किसान है ग्रपनी जमीन उसमें शामिल करने को 
तैयार हों वहां उन्हें भी सहकारिता-संस्था में सम्मिलित कर दिया जाय । 


वर्तमान संस्थाओं का काम 


२५. प्रदशेन के कार्यक्रम में, वर्तमान सहकारिता-संस्थायें बहुत महत्वपूर्ण भाग ले सकेंगी । 
हमने पिछले एक भ्रध्याय में बतलाया है कि इनमें से कई संस्थायें तो बनाई ही, भूमि-सुघार के 
कानन से बचने के लिये, गई हें। ऐसी भी सहकारिता-संस्थायें हें कि उनके सदस्य खेती का काम 
अपने हाथ से नहीं करते, वह काम अ्रधिकतर किराये के मजदूर रख कर करवाया जाता है। 
हमारे विचार में ऐसी सहकारिताश्रों का कोई लाभ नहीं, और इन्हें यथाशी क्र समाप्त कर देना 
चाहिए। इसलिये उचित. है कि श्षीत्र ही वर्तमान सब संस्थाओं का सवेक्षण करवा कर, केवल 
सच्ची सहकारिताओं को रहने दिया जाय और उनकी इस प्रकार सहायता की जाय कि वे उपयोगी 
प्रदर्शन-केन्द्रों का काम दे सकें। हमने इसी अध्याय में श्रागे चलकर, सरकारी सहायता और शश्रान्त- 
रिक संगठन तथा प्रबन्ध आदि के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हें उनकी परीक्षा पहले इन संस्थाओं में 
की पा जिससे कि यथाशी प्र श्रनुभव होकर, उपयुक्त विधियों और प्रणालियों का विकास किया 
जा सके । 


२६. अरब तक हमारे देश में सहकारिता की खेती का रूप सबंत्र एक-सा नहीं है । इसलिये 
हम यहां सहकारिता-संस्थाओं के उन प्रकारों का निर्देश कर देना चाहते हें जो कि हमारे ध्यान में 
हैं। अ० भा० सहकारिता-योजना-समिति ने सहकारिता की खेती को निम्न चार वर्गों में विभक्‍्त 
किया था : 


१. अच्छी खेती, 

२. काश्तकारी खेती, 
३. संयुक्त खेती, और 
४. सामुदायिक खेती । 


अच्छी खेती की सहकारिता-संस्था में सदस्य अपनी अपनी जमीन पृथक्‌-पृथक्‌ स्वयं जोतते 
रहते हैं। संस्था उनकी सहायता ऋण मिलने, साधन-सामग्री की उपलब्धि और उत्पन्न माल को 
बेचने में करती है, और जहां कहीं सम्भव होता है वहां खेती की उत्कृष्ट विधियों और फसलें योजना- 
'पू्वेक बोने का भी प्रयोग करती है। इस प्रकार, श्रच्छी खेती की सहकारिता-संस्थाओं के काम बहु- 
कर्मी सहकारिता-संस्थाञ्रों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। काश्तकारी खेती की सहकारिता- 
संस्थाएं, जमीन बिना किसी हार्त के या पटे पर लेकर और उनके मुनासिब टुकड़े करके उन्हें अपने 
सदस्यों में बांट देती हें, इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के पास खेती के लिये भ्रपना अ्रपना खेत हो जाता 
है श्लोर संस्था उनकी सहायता ऋण, बीज, खाद और झऔजार आभ्ादि देने के रूप में करती रहती है। 
संयुक्त खेती की सहकारिता-संस्थाओ्रों में सदस्य श्रपनी जमीन संयुक्त खेती तथा प्रबन्ध के लिये एकत्र 
कर लेते हैं, परन्तु उस पर उनका स्वामित्व पृथक्‌ू-पृथक्‌ ही बना रहता है भौर वे नफे में अपने 
स्वामित्व का हिस्सा लेते रहते हें। सामुदायिक खेती की सहकारिता-संस्थाग्रों में, न केवल भूमियों 
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की खेती भौर प्रबन्ध सामुदायिक रूप में किये जाते हूँ, भूमियों पर सदस्यों का स्वामित्व भी पृथक्‌ 
दा नहीं रहता, संस्था ही सारी भूमि की स्वामी हो जाती है, भर इसलिये नफे में मालिकाना 
' भी नहीं बांटना पड़ता। भ्रच्छी खेती और काइतकारी खेती की सहकारिता-संस्थाश्रों की 
. भूमि-व्यवस्था में बहुतेरी उपयोगिता होते हुए भी, उनमें संयुक्त खेती शोर संयुक्त प्रबन्ध का कोई 
तत्व नहीं होता । परन्तु इस प्रतिवेदन में हम सहकारिता को खेती शब्द का प्रयोग केवल संयुक्त 
खेती और है धअक॥ दायिक खेती की सहकारिता-संस्थाओ्रों के लिये कर रहे हें। हमारा सुझाव है कि 
जहां कहीं भी ' अपनी जमीन सहकारिता की खेती के लिये एकत्र करें वहां स्वेत्र संयुक्त खेती 
की सहकारिता-संस्थाए बनाने को बढ़ावा दिया जाय । परन्तु जहां संस्थाएं सरकारी जमीन पर 
ग्रथवा एकत्र की हुई फालतू जमीन पर बनाई जाय॑, वहां तो सामुदायिक खेती की ही सहकारिता- 
संस्थाएं संगठित करना अ्रधिक इष्ट होगा । हमारा सुझाव यह भी है कि कृषि-सहकारिता-संस्था 
का सदस्य केवल ऐसे व्यक्तियों को बनाया जाय जो संस्था के दैनिक कार्यों में स्वयं भाग लेने को 
तैयार हों । कृषि-सहकारिता-संस्थाओं की रजिस्ट्री करने के लिए, भूमि का न्यूनतम क्षेत्र और 
सदस्यों की न्यूनतम संख्या भी निर्धारित कर देना उचित है। विभिन्न फसलों की आवश्यकता 
का विचार करते हुए, चावल बोने के इलाके में कृषि-सहकारिता-संस्था की भूमि का परिमाण ३५ 
से ५० एकड़ तक और कपास तथा गेहूं के इलाके में ६० से १०० एकड़ तक नियत किया जा सकता 
है। सदस्यों की है संख्या ७ से १० तक हो सकती है। सहकारिता के खेत का अधिकतम 
परिमाण, खेती के लिये प्रयुक्त विधियों को देखकर, नियत किया जा सकता है। शुरू-शुरू में, 
ऐसा कोई आग्रह करने की आवश्यकता नहीं कि एक गांव में एक ही सहकारिता-संस्था रहे। यदि 
गांव में दो या श्रधिक सहकारिता-संस्थाएं बन जायं तो उनको, सामान ओर सेवायें न्यूनतम मूल्य 
पर प्राप्त करने के उद्देश्य से, एक संयुक्त समिति बना लेने के लिये उत्साहित करना चाहिये । 


केन्द्र का संगठन 


२७. विगत पैराशञ्रों में हमने जिस कार्यक्रम की रूप रेखा खींची है उसे क्रियान्वित करने 
के लिए पहला काम यह करना होगा कि विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त संगठन बना दिये जाय॑। 
राष्ट्रीय स्तर पर, सहकारिता की खेती की योजनाएं बनाने और उसके कार्यक्रमों को क्रियान्वित 
करने का उत्तरदायित्व, नेशनल को-आपरेटिव डिवेलपमेण्ट एण्ड वेयरहाउसिंग बोडे' श्रर्थात्‌ 
राष्ट्रीय सहकारिता विस्तार तथा माल संग्रह मंडल को सोंप देना चाहिये। इस बोड की स्थापना 
भारत सरकार ने हाल में ही की है। इस बोर्ड की एक स्थायी समिति, सहकारिता की खेती 
सम्बन्धी मामलों का भुगतान करने के लिए, बना देती चाहिये। इस समिति के सदस्यों में, कुछ 
प्रमुख कृषि-प्रर्थशा स्त्रियों के श्रतिरिक्त , ऐसे व्यक्ति भ्रवर्य रखने चाहिये जिन्हें स्वदेश और विदेश 
में सहकारिता की खेती करने का ज्ञान भ्रौर अनुभव हो । इस समिति को अपना काम, राज्यों की 
इसी प्रकार की समितियों के साथ सहयोगपूर्वक, करना चाहिए। बोड को चाहिये कि वह सहकारिता- 
संस्थाओं की वित्तीय तथा श्रन्य प्रकार की सहायता, इस समिति की सलाह से ही, करे । हमारी 
सम्मति में सरकार को चाहिये कि वह अब तक बोड्ड को जो धन-राशि देती है उसमें कुछ बृद्धि कर दे, 
जिससे हमने जिन कार्यक्रमों की कल्पना की है उन सबको बोड्ड पूरा कर सके। इस समिति की 
सहायता करने और राज्य सरकारों को सहकारिता की खेती के कार्यक्रम तैयार करने में सलाह देने 
के लिये, कृषि-मन्त्रालय में सहकारी खेती का एक विशेषाधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए 
झोर उसकी सहायता निम्न विषयों के विशेषज्ञों को करनी चाहिए:-- 


१. श्रमिकों का संगठन और वाषिक नियोजन, 
२. जनता का सहयोग भ्ोर नेतृत्व, की 
३. वित्तीय मामले भौर हिसाब-किताब रखने की प्रणालियां, 
४. काम के पैमाने! श्लोर कृषि की उपज, 

५. लघु उद्योग धंधों का संगठन, और 

६. शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्यक्रम । 


तर 
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कार्यक्रम ५ विस्तार होने पर यदि भ्रावश्यकता हो तो ऊपर-निरदिष्ट इकाई का बल और भी बढ़ाया 
जा सकता है । 


रॉज्यों का संगठन 


२८. राज्यों में निम्नलिखित व्यक्तियों की एक-एक समिति का संगठन कर देना चाहिए 
झौर उसकी श्रध्यक्षता सहकारिता-विभाग के मन्त्री को करनी चाहिये :--- 


. कृषि-मन्त्री, 

« गृह-उद्योगों का मन्त्री, 

, राज्य-विधान-मण्डल के दो सदस्य, 

» राज्य-सहकारिता-परिषद अथवा प्रान्तिक-सहकारिता-संस्था का सभापति, 
. तीन ऐसे गेर-सरकारी सज्जन जिन्हें कि सहकारिता की खेती का प्रनुभव हो, 
. एक कृषि-अशथंशास्त्री, 

. विकास-आयुक्‍त, 

. सहकारिता-संस्थाश्रों का रजिस्ट्रार, और 

६. कृषि-विभाग का डायरेक्टर । 


इस समिति की जिम्मेवारियां ये होंगी--सहकारिता की खेती के कार्यक्रम बनाना और उन्हें पूरा 
करना, ग्रामों में तथा श्रन्यत्र सहकारिता की खेती में जनता का सहयोग प्राप्त करने और उसका 
नेतृत्व करने के लिये आवश्यक उपाय सुझाना, प्रशिक्षण के कार्यक्रम तैयार करना, वित्तीय सहायता 
देने के तरीके बतलाना, और समय-समय पर इन कार्यों की प्रगति पर विचार करते रहना । 
यह समिति, पिछले पैरा में निर्दिष्ट बोर्ड और उसकी समिति के साथ घनिष्ठ सहयोगपूर्वक कार्य 


करेगी । 


२६९. राज्य-समिति की सदस्यता के लिए एक उपसमिति भी बना < जा सकती और उसकी 
बेठके अधिक जल्दी-जल्दी बुलाई जा सकती हें। इस उपसमिति का चेयरमैन विकास- 
प्रायुक्त को बनाया जा सकता है। उपसमिति के अन्य सदस्यों में सहकारिता-संस्थाओ्रों का रजिस्ट्रार, 
कृषि-विभाग का डायरेक्टर, और एक या दो गेर-सरकारी सज्जन भी रखे जा सकते हैं। प्रत्येक 
राज्य में सहकारिता की खेती का एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये । ऊपर- 
निर्दिष्ट समिति और उपसमिति का सचिव वही होना चाहिये । हमने जिस प्रकार केन्द्र में विशेष 
ग्रधिकारी की विशेषज्ञों द्वारा सहायता की जाने का सुझाव दिया है उसी प्रकार राज्यों के विशेष 
अधिकारियों की भी की जानी चाहिये। उन्हें सहकारिता के खेतों का हिसाब जांचने के लिये कुछ 
विशेष आडिटरों (हिसाब-परीक्षकों ) की और घूम-फिर कर खेतों में काम करने का मार्ग बतलाने 
वाले कुछ सहायकों की भी आवश्यकता पड़ेगी । 


प्रत्येक जिले में भी एक एक समिति होनी चाहिये । उसकी भध्यक्षता जिला|मजिस्ट्रेट कर 
सकता है । इस समिति को जिला-विकास-बोर्ड की एक उपसमिति भी माना जा सकता है, और 
इसके सदस्यों में क्रषि-सहकारिता-संस्थाओं, भ्रन्य सहकरिता-संस्थाओं श्रौर पंचायतों के' प्रतिनिधियों 
को भी. सम्मिलित किया जा सकता है। देहातों में कृषि-सहकारिता-संस्थायें संगठित करने का काम 
राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाओ्ों और सामुदायिक योजनाओ्रों के करंचारियों को करना चाहिये । इस 
काम के लिये किन्‍्हीं विशेष कमंचारियों, को नियुक्त करने की आवश्यकता हमें भ्रभी नहीं जान 
पड़ती । परन्तु हमने सुझाव दिया है कि देहातों में कुछ योग्य युवक चुनकर, उन्हें सहकारिता- 
पूर्वक खेती करने के सिद्धान्तों और विधियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये; ये युवक कृषि- 
सहकारिता-संस्थायें संगठित करने में राष्ट्रीय. विस्तार सेवाओं झौर सामुदायिक्र योजनाझ्रों के 
कर्मचारियों की मूल्यवान्‌ सहायता कर सकेंगे । 
9-5 ?ए]89., (॥003,/58 
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ग्राम-संगठन कर्ता 


३०. हमारे ग्रामों में बहुत-से युवक ऐसे हें जो योग्य नेता बन सकते हैँ, परन्तु उनका श्रब 
तक कुछ भी उपयोग नहीं किया जा रहा । उनमें से अनेक केवल इस कारण निरुपयोगी ओर हानि- 
कारक कामों में फंस जाते हें कि उन्हें रचनात्मक कार्य करने का अश्रवसर नहीं दिया जाता । यदि 
उनकी शक्तियों का उपयोग करने की कोई योजना न बनाई गई तो यह प्रवृत्ति चलती ही चली 
जाय, और सम्भव है कि वह बढ़ भी जाय, भर उससे समाज और राष्ट्र की बहुत हानि हो 
जाय । इन युवकों की प्रतिभा का उपयोग, लोगों को समझाने-बुझाने और सहकारिता-पूर्वक 
खेती करने के लाभ बतलाने के लिये करना चाहिये। सहकारिता-संस्थायें बन जाने पर, इन युवकों 
में से कई-एक अपने ग्रामों में उनके नेता भी बन सकते हैं। देहातों के अधिकतर युवकों को खेती 
का व्यावहारिक ज्ञान भी होता है और उनमें से अनेक खेती का कुछ न कुछ काम करते ही रहते 
हैं। उनके पास निर्वाह के भी कुछ साधन होते हें, परन्तु वे सदा वर्ष-भर के लिये पर्याप्त नहीं होते ॥ 
हमारा ख्याल है कि यदि प्रत्येक ग्राम से ऐसे दो-दो योग्य भरुवक चुनकर उनके दल को लगभग 
तीन महीने तक प्रशिक्षित कर दिया जाय तो वे ग्रामीण जनता में जानकारी फैलाने के लिये हवा 
का और भविष्य में सहकारिताओ्नों की वृद्धि के लिये जड़ का काम करेंगे। इसलिए हमारा सुझाव 
है कि आगामी चार वर्षो में ऐसे दो लाख युवक चुनकर उन्हें प्रशिक्षित कर देना चाहिए। इस 
प्रशिक्षण में निम्न विषयों की जानकारी करवा देना चाहिए: 


क. सहकारिता और सहकारिता की खेती के सिद्धान्त और भारत तथा पन्य देशों 
में सहकारिता की खेती की प्रगति, 


ख. ऐसे उपाय जिनसे कि सहकारिता के सदस्यों का अ्रधिकतम स्वेच्छा-सहयोग प्राप्त 
किया जा सके, 


ग. वे तरीके जिनसे कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है, 
घ. सहकारिता-संस्थाओं में श्रमिकों को संगठित करने के उपाय, 


ड.. काम का मेहनताना तय करने की ऐसी विधियां, जिनसे कि कार्यकर्ताओं का 
वैयक्तिक उत्साह भी बना रहे और उनमें सामाजिक भावना का भी विकास हो, 


च. काम की वाषिक और अल्प-कालिक योजनायें बनाने की ऐसी विधियां जिनसे 
कि उपज, रोजगार ओर अभ्रामदनी बढ़ाने के लिये स्थानीय साधनों का अभ्रधिक पूरा उपयोग 
किया जा सके, शोर 


छ. हिसाब रखने की ऐसी विधियां जिन्हें कि किसान सुगमता से समझ लें और 
अपना लें । 


३१. इस प्रकार प्रत्येक चार-पांच ग्रामों में दो व्यक्ति ऐसे हों जायंगे जो श्रपनी जानकारी 
के ग्राधार पर चर्चा और वाद-विवाद कर सकेंगे । और यही सहकारितायें बनाने की बढ़िया नींव 
भी है । ज्ञान और शिक्षण की यह प्रक्रिया केवल एक-तरफा भी नहीं रहेगी । इन प्रशिक्षित 
व्यक्तियों के मन में स्वयं जो सन्‍्देह उत्पन्न होंगे या उनके सामने जो सन्देह तथा कठिनाइयां पेश 
की जायंगी उन्हें ये श्रपने से ऊपर के अभ्रधिकारियों तक पहुंचा देंगे, भर उन्हें हल करने के उपाय 
निकालने पर ध्यान दिया जा सकेगा । अ्रनुभव से जो कार्यवाहियां करना आवश्यक जान पड़े उन्हें 
झवद्य करने और अनुभवों का आ्रादान-प्रदान करने के लिए, हमारा सुझाव है कि एक वर्ष पदचात्‌ 
पुनरावृत्ति के पाठ्यक्रमों का संगठन किया जाय, और इन प्रशिक्षित युवकों को उनमें बुलाकर इन्हें 
बहां अपने श्रनुभव सुनाने का भ्रवसर दिया जाय । इनका प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए कि उससे 
ये न केवल लोगों को समझाना-बुझाना, श्रपितु कृषि-सहकारिता-संस्थाझ्ों का और आधिक प्रकृति 
की अन्य संयुक्त हलचलों का संगठन तथा संचालन करना भी सीख जाय॑ं । हमारी कल्पना के 
अनुसार इन युवकों को सरकारी कमेचारियों की भांति नियन्त्रित- नहीं किया जायगा । इसके 
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विपरीत, हमारा विचार तो यह है कि वे जिन सहकारिता-संस्थाओ्रों का संगठन करें उनका नेता 
और पदाधिकारी भी उन्हें ही बनने देना चाहिये । इसमें सरकार का व्यय केवल उन्हें प्रशिक्षित 
करने पर होगा । हमने प्रत्येक गांव से दो व्यक्ति लेने का सुझाव सोच-समझकर ही दिया है । 
वे दोनों ग्रावरयकता पड़ने पर एक दूसरे से सहायक हो सकेंगे । सम्भावना यह है कि सहकारिता- 
संस्थाओं के अधिकतर सदस्य बे-जमीन खेत-मजदूरों और छोटे किसानों में से बनेंगे, इसलिए 
यथाशक्ति अधिकतम प्रशिक्षाणार्थी भी उनमें से चुनना श्रच्छा है। प्रशिक्षणाथियों का चुनाव 
करते हुए, उन व्यक्तियों को मौका पहले देना चाहिये जो कि पहले से विद्यमान खरी सहकारिता- 
संस्थाओ्रों के सदस्य हों । 


सहकारिता के खेतों का प्रबन्ध करने की विधि 


३२. हम पीछे दो प्रकार की सहकारिता-संस्थायें बनाने की सलाह दे आये हें--पहली 
संयुक्त खेती की ओर दूसरी सामुदायिक खेती की । दोनों की जमीनें एकत्रित की हुई होंगी । 
आऔर इस कारण दोनों का आन्तरिक प्रबन्ध, और उसे करने की विधि भी, प्राय: एक-सो होगी । 
इन दोनों में अ्रन्तर यह होगा कि पहली अर्थात्‌ संयुक्त खेती की सहकारिता-संस्थाओं में तो सदस्यों 
को जमीन की मालिकी का भी लाभांश दिया जायगा, और दूसरी प्रर्थात्‌ सामुदायिक खेती की 
सहकारिता में वह नहीं दिया जायगा । लाभांश का दर निश्चित करते हुए यह ध्यान रखा जायगा 
'कि सदस्यों को सहकारिता में स्वेच्छा से ही सम्मिलित होने के लिये तैयार किया गया है। भूमि- 
सुधार के उपायों से श्रसममानता बहुत-कुछ दूर हो जायगी। जब तक कुछ असमानताएं चलती रहेगी 
तब तक समस्त उत्पादन का कुछ भाग जमीन की मालिकी के लाभांश के रूप में बाट देने की 
आ्रावर्यकता बनी ही रहेगी । इस सम्बन्ध में चीन का अनुभव हमें एक पाठ सिखा सकता है। अपने 
ग्रान्दोलन के आरम्भ में उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि जमीन के मालिकों को किसी भी 
प्रकार का कष्ट न हो। परन्तु मालिकी का लाभांश निश्चित करते हुए एक बात सदा याद रखनी 
चाहिये । सहकारिता के काम की प्रगति होने के साथ-साथ जमीन सुधरती जायगी, घनी खेती 
करना सम्भव हो जायगा और इन कारणों से उत्पादन बढ़ने लगेगा । तब यह ध्यान रखना होगा 
कि बढ़े हुए उत्पादन के कारण हुआ सारा लाभ, सदस्यों को, केवल उनके श्रम के हिसाब से बांटा 
जाय । इसलिए हमारा सुझाव यह है कि मालिकी का लाभांश, जमीन इकट्टी करने के समय जिस 
जमीन की जो उपज थी उसके हिसाब से, निश्चित कर दिया जाय । यह प्रणाली न्‍्यायोचित भी 
है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि जमीन-मालिकों के कारण नहीं, प्रत्युत सहकारिता-संस्था के साधन- 
विनियोग और संगठन-कुशलता के कारण होगी । 


३३. शभ्रब रही बात औजारों और पशुत्रों की। औजारों को यदि सबसे एकत्र करके संस्था 
की ही सम्पत्ति बना दिया जायगा तो अच्छा रहेगा । प्रत्येक सदस्य जो औजार दे उनका उचित 
मूल्य लगाकर, उसे उस सदस्य के हिस्से की रकम के रूप में जमा किया जा सकता है। पशुझ्नों के 
लिये दो विकल्प हो सकते हैं। पहला तो यह कि उन्हें इट्टा करके संस्था की ही सम्पत्ति बना दिया 
जाय, और दूसरा यह कि प्रत्येक सदस्य पशु अपने पास रखे । दोनों विकल्पों के अपने अपने लाभ 
प्रौर भ्रपनी-पअपनी हानियां है, और इस कारण हम यहां दोनों में से किसी का समर्थन या विरोध 
नहीं करते । जो संस्था अपनी आरम्भिक अवस्था में जिस विकल्प को सहूलियत का समझे उसे 
झपना सकती है। यदि सदस्य पशुझों को अपने पास रखें तो संस्था को यह तय कर देना पड़ेगा 
कि उसे अपनी सारी जमीन जोतने के लिये कितने पशुझों की झ्रावेश्यकता पड़ेगी। संस्था को यह 
भी निश्चय कर देना पड़ेगा कि कौन-कौन सदस्य पशु रखेंगे और कितने-कितने । पशुओं का 
प्रयोग करने के लिये संस्था परस्पर तय किया हुआा किराया देगी। जो पशु सदस्यों के पास 
रहेंगे उनके लिये पर्याप्त चारे का प्रबन्ध कर देना भी आवश्यक होगा । यदि पशुओं को एकत्र 
करके संस्था की सम्पत्ति बनाया जायगा तो उनका उचित मूल्य लगाकर, उसे सदस्यों के हिस्से 
की रकम भअ्रथवा नकद रकम के रूप में जमा कर लिया जायगा और मुनासिब किरतों में वापिस किया 


जा सकेगा । 
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३४. प्रबन्ध के विस्तार की बातें निश्चित करते हुए दो सिद्धान्तों का ध्यान रखना होगा । 
पहला तो यह कि सब सदस्य खेती के काम में सक्रिय भाग लें और दूसरा यह कि काम की उत्कृष्टता 
ग्रीर परिमाण, दोनों बढ़ाते रहने के लिए, सदस्यों का उत्साह बना रहे। सामुदायिक कार्योमिं 
नेताओं द्वारा मालिकी और हुकूमत जताने का भय सदा बना रहता है, भौर उसके कारण वयक्तिक 
उत्साह नष्ट हो जाता और लोकतन्‍्त्री कार्यप्रणाली का विकास रुक जाता है। खेती में काम के 
घण्टे तो निश्चित किये ही नहीं जा सकते। बेंढब समय भी काम करना पड़ जाता है। यह भी 
ध्यान रखना होता है कि कुटुम्ब के सभी सदस्यों का कुछ-न-कुछ, उपयोग हो जाय । इन सब 
कारणों से, सहकारिता-पूर्वक काम करने में ऐसी विधियों का निकालना श्रत्यन्त आवश्यक होता 
है जिनसे कि काम का बंटवारा और काम का निरीक्षण ठीक प्रकार होता रहे, और उन पर सबसे 
पहले ध्यान देना चाहिये । इन समस्याझ्रों पर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और पर्याप्त 
विचार नहीं किया गया । बहुधा देखा जाता है कि संस्था के केवल एक या दो सदस्य संस्था पर 
कब्जा जमा कर बठ जाते और सारी संस्था पर हुकूमत करने लगते हूँ, श्रौर शेष सदस्यों की परवाह 
तक नहीं करते । इस सम्बन्ध में भी चीन का अनुभव हमारा अच्छा मार्गदशेक हो सकता है। हम 
पीछे चर्चा कर आये हें कि चीनी लोग काम किस प्रकार दलों में बंट कर करते हैं । यदि दल 
बड़े हों तो वे टोलियों में बंट जाते हैं। प्रत्येक टोली अपने नेता की झाधीनता में एक निश्चित 
क्षेत्र में काम करती है। भारत में सहकारिता की खेती का प्रबन्ध करने की विधियां हमें झपने 
देश की भ्रवस्थाओ्रों के श्रनूसार निकालनी होंगी। जहां कहीं उपयुक्त जंचे वहां, चीन की दलों और 
टोलियों में काम करने की विधि भी अपनाई जा सकती है। उसके विपरीत, यह भी हो सकता है 
कि जमीन जोतने, बीज बोने और फसल काटने आदि के बड़े-बड़े काम तो संस्था की भोर से 
किये जायं, और नलाई, गड़ाई तथा सिचाई झादि के छोटे काम छोटी-छोटी टोलियां ग्रथवा 
कुटुम्ब करें, जिससे कि व्यक्तियों का उत्साह भी बना रहे । परन्तु नौकरशाही की प्रवृत्तियों को 
दबाकर रखने के लिये उचित होगा कि संस्था के पदाधिकारी, प्रबन्धकर्ता और अन्य कार्यकर्ता, भी 
कुछ न्यूनतम दिन खेत में अपने हाथ से काम अवश्य करें। 


३५. सहकारिता के प्रबन्ध का एक और महत्वपूर्ण पहलू, काम का मूल्यांकन और पारि- 
श्रमिक का देना है। भारत की वर्तमान सहकारिता-संस्थाञ्रों में से बहुत सी केवल इसी कारण 
भली प्रकार नहीं चल रही कि उनका श्रम-संगठन सन्‍्तोषकारक नहीं है। प्रायः पारिश्रमिक, 
दैनिक मजदूरी के आधार पर, काम के प्रकार श्रौर परिणाम का कोई भी विचार किये बिना, 
दे देने की प्रथा है। पारिश्रमिक की राशि का, सहकारिता के खेत की उपज के साथ सम्बन्ध 
होने न होने का भी प्राय: कोई विचार नहीं किया जाता। प्राय: यह होता है कि सदस्यों की संस्था 
के दैनिक कार्यो में कोई रुचि नहीं रहती और संस्था को हानि होने लगती है। पारिश्रमिक 
का दर निश्चित करते हुए दा सिद्धान्त ध्यान में रखने चाहिये । पहल) तो यह कि सदस्थों को 
पारिश्रमिक के रूप में, संस्था का एक वर्ष या एक फसल का केवल कुछ लाभ (भ्र्थात्‌ उत्पादन की 
समस्त राशि में से किरायों, टेक्सों और सदस्यों की मजदूरी के अतिरिक्त श्रन्य सब देय राशियां 
घटाने के बतत बची हुई रकम) बांटा जाय, और वह भी अत्येक सदस्य द्वारा किये हुए काम के 
हिसाब से। हां, सदस्यों को निर्वाह के लिये समय-समय पर कुछ पेशगी दे देना आवश्यक हो सकता 
है। पेशगी दी हुई रकम , संस्था के शुद्ध लाभ में सदस्यों का जो भाग निकले उसमें से मुजरा कर 
दी जाय । दूसरा सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक सदस्य के दैनिक काम का मूल्य आ्लांकते हुए उसके 
काम की उत्कृष्टता और परिमाण दोनों का विचार कर लिया जाय । काम का मुल्य आंकने के 
लिये कुछ दर्जे नियत कर लेने होंगे । जहां कहीं सम्भव हो वहा, काम के हिस्सों को प्रांकड़े का 
कोई भ्राधार बना लेने से, इस दिशा में बहुत सहायता मिलेगी । इस सम्बन्ध में चीन का भ्नुभव 
बहुत मुल्यवान सिद्ध हो सकता है। चीनियों ने विभिन्न कार्मो के लिये, काम के सैकड़ों पैमाने' 
बना रखे ह। इस प्रकार वे काम में व्यक्तियों के उत्साह को भी बहुत बड़ी मात्रा में सुरक्षित रख 
सके हैं। भारत में हमें, काम के पैमाने यहां की अवस्थाप्रों के श्रनुसार बना लेने होंगे । प्रत्युत, 
प्रत्येक संस्था को अपने-अ्रपने 'पेमाने' स्वतन्त्र रूप से बनाने होंगे । हम पीछे यह सुझा श्राये हैं 
कि प्रत्येक राज्य में एक ऐसा विशेषज्ञ नियुक्त कर देना चाहिए जो कि राज्य के विभिन्न प्रदेशों 
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झौर क्षेत्रों में जाकर काम के पैमाने' बनाने में सहकारिताश्रों की सहायता किया करे। बह विभिन्न 
सहकारिताओं के अभ्रनु वों का समन्वय करने में भी सहायक सिद्ध हो सकेगा । 


उत्पादन के कार्यक्रमों की योजना बनाना 


३६. किसी सहकारिता-संस्था के रजिस्टर्ड होते ही, उसे पहला काम यह करना होगा कि 
वह यह अन्दाजा लगा ले कि उसे जो जमीन दी गई है उसमें क्य। क्या सुधार कर सकने की सम्भाव- 
नाएं विद्यमान ह, और वह श्रम और पूंजी के किन साधनों का उपयोग कर सकती है। प्रत्येक 
संस्था को अपनी पंचवर्षीय योजना इस प्रकार बना लेनी चाहिये कि उसमें प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य 
भी पृथक्‌ू-पथक्‌ दिया हुआ रहे । योजना इस ग्रन्दाजे के श्राधार पर बनाई जानी चाहिए कि संस्था 
को श्रम और पूंजी के क्या-क्या साधन मिल सकेंगे, जिससे कि उनका उपयोग भली प्रकार किया जा 
सके । साधनों का अन्दाज। लगाते हुए यह देख लेना चाहिये कि कितनी पूंजी बाहर से ऋण 
ग्रथव। सहायता के रूप में मिल सकेगी, उत्पादन में कितनी वृद्धि की जा सकेगी, उसका मुल्य वरतंमान 
बाजार-दर से क्या होगा, और जो राशि ऋण ली जायगी उसकी वापिसी कब कब कितनी किश्तों 
में करनी पड़ेगी, इत्यादि । योजना की परीक्षा कृषि तथा सहकारिता-विभागों के अ्रधिकारियों से, 
और यदि संस्था राप्ट्रीय-विस्तार-मण्डल या सामुदायिक योजना के क्षेत्र में विद्यमान हो तो मेण्डल- 
विकास-अधिकारी से भी, करवा लेनी चाहिए, क्योंकि स्वीकृत योजना पूर्व करने के लिए, संस्था 
को आवश्यक साधन, सामान और सेवाएं दिलवाने और यह देखने के लिये उत्तरदायी वही होगा 
कि इन सब वस्तुझ्ों का ठीक-ठीक उपयोग हो भी रहा है या नहीं । संस्था की प्रगति पर प्रति 
वर्ष विचार किया जाना और यदि आवश्यकता हो तो योजन। में यथोचित सुधार या परिवर्तन कर 
लिया जाना चाहिए । कभी-कभी वर्ष के मध्य में भी योजना में प१रिव्तेन-परिवर्धन करने की 
ग्रावश्यकता पड़ सकती है। अति वृष्टि अथवा अनावृप्टि के कारण फसलों का क्रम बदल देने 
ओर टिड्डियों या कीड़ों-मकोड़ों का आक्रमण हो जाने पर उसका सामना करने के लिये श्रमिक- 
बल का तथा अन्य साधनों का क्रम-परिवर्तन कर देने की झ्रावश्यकता पा सकती है। यह ! खास 
जोर देकर कहने की ग्रावश्यकता ही नहीं कि इन योजनाओं को पूरा कर। अथवा बाद को इनमें 
रहो-बदल करने में, संस्था के सभी सदस्यों का सब समय यथाशक्ति घनिष्ठ सहयोग रहना चाहिये । 
यदि योजना इस प्रकार तयार और पूरी की जायगी तो कार्यकर्ता स्वयं ही समझ लेंगे कि हम किधघर 
जा रहे और कया काम पूरा कर रहे हें । 


३७. हम पाँचवें और आंठवें अध्यायों में बतला श्राये हें कि सरकार द्वारा क्षि की सारी 
उपज स्वयं खरीद लेने और कीमतों की पहले से ही गारण्टी कर देने की नीति पर चलने के कारण, 
चीन में कृषि-सहकारिता-संस्थाओं और जापान में सहकारिताओं की इकाइयों को कितना लाभ 
हुआ है। हमारा विचार है कि हमारे देश में भी इन उपायों का अवलम्बन किया जाना चाहिये । 
और यदि इन उपायों का अवलम्बन, एकदम सब फसलों के लिये बड़ी मात्रा में न किया जा सके, 
तो हमारी सिफारिश यह है कि कम से कम सहकारिता-संस्थाओं की पेदावार को तो सरकार को 
एक न्यूनतम मूल्य पर खरीद ही लेना चाहिये, और उस न्यूनतम मूल्य की घोषणा पहले से कर देनी 
चाहिये । यदि सहकारिता-संस्थाओों को इस प्रकार की कोई गारण्टी नदी गई और उन्हें बाजार 
के उतार-चढ़ाव के भरोसे ही छोड़ दिया गया तो सम्भव है कि सहकारिताओों की योजनायें सावधानता- 
पूर्वक बनाई का झौर पूरी की हुई होने पर और उनके सदस्यों द्वारा कठिन परिश्रम करने पर भी. 
वे ग्रसफल हो जाय॑ । 


३८. सम्भव है कि जो किसान मिलकर सहकारिता-संस्था में संगठित हों उनकी जमीने 
परस्पर जूड़ी हुई न हों। इसी प्रकार, जो पड़ती और जोत की जमीनें सरकार ने सहकारिता- 
संस्था को खेती के लिए दी हों वे सब एक ही स्थान पर न हों । हम पीछे, भूमि-सुधारों के प्रकरण में, 
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फालतू जमीनों को एकत्र करके बाँट देने का जो सुझाव दे आये हैं उसके अनुसार मिली हुई जमीन 
तो छोट-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई होंगी ही। यदि इन सब जमीनों को एक ही स्थान पर एकत्र 
किया जा सके तो सहकारिता-संस्था के प्रबन्ध और भूमियों के विकास का काम बहुत सरल हो 
जायगा। इसलिये हमारा सुझाव है कि जहाँ कहीं चक-बन्दी का काम किया जाय वहाँ , जो किसान 
सहकारिता-संस्थाओं में संगठित हो चुके हों या होना चाहते हों उन सबकी जमीनों और एक ही 
गाँव में उपलब्ध सरकारी जमीनों को, एक इकट्ठे चक में बाँध दिया जाय । इसी सम्बन्ध में, हमारा 
सुझाव यह भी है कि सब छोटे किसानों की जमीनों को एक-दूसरे के पास-पास इकट्टा कर दिया जाय, 
झ्ौर यदि वहाँ कोई सहकारिता-संस्था मौजूद हो तो इन किसानों की जमीनों को उस संस्था 
की जमीन के साथ लगाकर रखा जाय । इसका लाभ यह होगा कि जो छोटे किसान आरम्भ में 
सहकारिता की खेती से पृथक होंगे उनमें भी सहकारिता के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा, और 
वे चाहेंगे तो पीछे सहकारिता में सम्मिलित हो सकेंगे। ज्यों ही यह निश्चय हो जाय कि कौन- 
कौन सी जमीनें फालतुृ हैं त्यों ही उन सबको, छोटे किसानों श्रोर सहकारिता-संस्था की जमीनों 
के साथ लगा कर, चकबन्दी कर देनी चाहिए। इन सुझावों पर अमल करने से, भूमि के प्रबन्ध 
भर सुधार में तो सुविधा होगी ही, सहकारिता की खेती का विकास भी सुगमता से हो सकेगा। 


३६. काम बाँटने, उसका मूल्य आँकने, और कार्यक्रमों की योजना बनाने की विधियों का 
निश्चय सावधानता-पूर्वक करना चाहिये । अनुभव के साथ-साथ उनमें सुधार होता जायगा। 
परन्तु साथ-ही-साथ, इन विधियों के विकास तथा सहकारिता-संस्थाओं के प्रबन्ध की अ्रन्य कार- 
बाइयों के साथ सम्बद्ध कार्यकर्ताश्रों को प्रशिक्षित करते रहने की आवश्यकता होगी। हम पीछे 
सुझा आये हें कि आगामी चार वर्षों में लगभग दो लाख ग्रामीण कार्यकर्ता प्रशिक्षित करके तैयार 
कर देने चाहिए। उनके अतिरिक्त, सहकारिता के खेतों के लिए, मृनीम और प्रबन्धकर्ता भी 
पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित करने होंगे । श्राशा है कि मुनीम और प्रबन्धकर्ता, कषि-सहकारिता- 
संस्थाओं के सदस्यों में से ही, मिलते चले जायंगे। जिन नवयुवकों को ग्राम-संगठनकर्ता बनने का 
प्रशिक्षण दिया जायगा वही, श्रावश्यक अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करके, मुनीमों और. प्रबन्धकर्ताश्रों 
का काम कर सकेंगे । सहकारिताओं के अ्रन्य पदाधिकारियों को भी थोड़ा प्रशिक्षित करना पड़ेगा। 
प्रशिक्षण का एक क्रम-बद्ध कार्यक्रम यथादी प्र तैयार कर लेना उचित है। प्रशिक्षणाथियों का यात्रा 
निवास, भोजन और फुटकर-खर्च का व्यय सरकार को उठाना चाहिए। प्रशिक्षणकेन्द्र, यथाशक्ति, 
कृषि-सहकारिता-संस्थाओं के क्षेत्रों में ही खोलने चाहिएं, जिससे कि प्रशिक्षणाथियों को कुछ व्यावहा- 
रिक अनुभव भी करवाया जा सके । 


४०, प्रशिक्षणार्थी नवयुवकों को चुनने और उनके भ्रशिक्षण की व्यवस्था करने का कायें, 
पूर्णतया, राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाओ्रों के साथ मिला देना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी युवकों को, ग्राम- 
कार्यकर्ताश्रों की सलाह, सहायता और मार्ग-दर्शन से बहुत लाभ होगा, और बदले में ग्राम-कार्यकर्ता 
भी इन नवयुवकों से बहुत काम निकाल सकेंगे। प्रत्येक ग्राम-कार्यकर्ता का सम्बन्ध श्रौसतन ५०० 
से ७०० तक परिवारों के साथ पड़ता है। यदि एक सहकारिता-संस्था में लगभग २५ कुटुम्ब 
सम्मिलित हुए माने जाय॑ तो इस हिसाब से प्रत्येक ग्राम-कार्यकर्ता का व्यवहार २० से ३० तक 
संस्थाओ्रों के साथ रहेगा, --वह भी देहाती जनता द्वारां उत्पादन बढ़ाने के लिये निवाचित प्रति- 
निधियों की मारफत | कृषि-सहकारिता-संस्थाओं की सहायता से ग्राम-क।येकर्ता, भूमि-हीन परि- 
बारों में से भी प्रत्येक के लिए, कुछ-न-कुछ काम निकाल सकेगा। सहकारिता-संस्थायें स्थानीय 
विकास के कार्यों में भी भाग ले सकेंगी और गाँव के जन-बल को संगठित कर सकेंगी । यदि राष्ट्रीय 
विस्तार-कार्येक्रमों के कार्यकर्ता और सहकारिता-संस्थाओ्रों के सदस्य मिलकर काम करें तो कार्ये 
को प्रगति और गति बहुत बढ़ सकते हैं । इन सब कारणों से हमारा सुझाव है कि युवक नेताओं 
का चुनाव ऐसे क्षेत्रों में से करता चाहिये जिनमें कि राष्ट्रीय-विस्तार का कार्य दो वर्ष से भ्रधिक 
जाए से हो रहा हो। प्रदर्शन के लिये भी सहकारिता के खेत ऐसे हीं क्षेत्रों में आारम्म करने 
चाहिएं । 
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४१. यदि ग्राम-कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय-विस्तार-सेवान्रों तथा सामुदायिक योजनाश्रों 
के प्रन्य कर्मचारियों को मलीभांति यह समझा दिया जाय कि सहकारिता के मूल सिद्धान्त, श्राथिक 
तथा सामाजिक महत्व भ्रौर प्रबन्ध की विधियाँ क्या हैं तो वे सहकारिता की खेती के कार्यों में 
समझ-बूझकर और बृद्धि-पृवक भाग ले सकगे। इसलिये यदि इन कायकर्ताश्रों को बीच-बीच में 
सहकारिता की खेती से सम्बद्ध कार्यों और सिद्धान्तों का प्रशिक्षण दिया जाता रहे तो वह बहुत 
उपयोगी होगा। अच्छा तो यह हो कि सहकारिता की खेती के प्रशिक्षण को, ग्राम-कार्यकर्ताश्रों 
और भ्रन्य विकास-अधिकारियों के प्रशिक्षण का एक भाग ही बना दिया जाय । 


४२. विभिन्न कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व स्वभावतः: राज्यों की 
सरकारों को उठाना पड़ेगा। प्रत्येक प्रशिक्षणकेन्द्र में प्राय: तीन शिक्षकों की श्रावश्यकता पड़ेगी । 
सहकारिता की खती के प्रशिक्षित शिक्षक तुरन्त नहीं मिल सकेंगे। इस कारण उनके प्रशिक्षण 
पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिये । उनके प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम, केन्द्रीय सहकारिता- 
प्रशिक्षण-समिति की सलाह से बनाया जा सकता है। श्रच्छा हो यदि भारत-सरकार ही, इन शिक्षकों 
के प्रशिक्षण के लिये आरम्भ में श्राधा दर्जन भर प्रादेशिक प्रशिक्षण-केन्द्र खोल दे। इन केन्द्रों का 
उपयोग, राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाशों के क्षत्रीय कार्यकर्ताओं और राज्यों के अन्य उच्च भ्रधिकारियों 
को भी, सहकारिता की खती के सिद्धान्त तथा कार्य आदि सिखाने के लिये किया जा सकता है । 
ये प्रशिक्षण-केन्द्र ऐसे स्थानों में खोलने चाहिए जहाँ कि सहकारिता-संस्थाएं पहले से सफलता पूर्वक 


चल रही हों । 


४३. इन छहों प्रादेशिक प्रशिक्षण-केन्द्रों के संचालन का समस्त व्यय भारत सरकार को 
स्वयं उठाना चाहिए । जो प्रशिक्षण-केन्द्र राज्य-सरकारें खोलें उनका २४ प्रतिशत व्यय तो उन्हें 
स्वयं, और शेष ७५ प्रतिशत भारत-सरकार को उठाना चाहिये । इन केन्द्रों के व्यय में, शिक्षकों 
का वेतन तथा भत्ता, दफ्तर का खर्च, और प्रशिक्षेणाथियों के निवास, भोजन तथा भक्तों का व्यय 
भी, सम्मिलित होगा। 


४४. सहकारिता की खेती और उसके कार्यक्रम में, भ्रभी तक नेताओ्रों और किसानों में से 
किसी ने भी, भली प्रकार रुचि प्रकट नहीं की है, इसलिए हमारा सुझाव है कि इस विषय पर, 
संसद, राज्य-विधानमण्डलों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों, पंचायतों, सहकारिता-संस्थाश्रों 
गौर किसान-संघों श्रादि सभी महत्वपूर्ण स|र्वजनिक संस्थाओं को, खुल कर वादविवाद और विचार- 
विनिमय करना चाहिए, जिससे कि इसके मूल प्रइनों की ओर सबका ध्यान आकृष्ट हो सके । 
इन वाद-विवादों का लाभ यह होगा कि इस विषय पर विचार और चर्चा होने में और इसके कार्यक्रमों 
की सफलता-पूर्वक पूर्ति के लिये भ्रनुकुल वातावरण उत्पन्न होने में सहायता मिल जायगी। सामाजिक 
और राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग भी इस कार्यक्रम 
को आगे बढ़ाने में मिल सकेगा । लोक-मत को जागृत करने के लिये रेडियो, सिनेमा और समाचार- 
पत्रों का भी उपयोग किया जा सकता है। आल-इण्डिया-रेडियो के देहाती और साधारण कायेक्रमों 
में, वार्ताश्ों, नाटकों और रूपकों श्रादि की मालाएं भ्रारम्भ की जा सकती हैं । सरकारी सूचना- 
विभाग, सफल सहकारिता-संस्थाओ्ों की कहानियों का प्रचार कर सकते और उनके विषय में सरल 
तथा आकर्षक पत्रक भी प्रकाशित कर सकते हैँ। चुने हुए स्थानों पर गोष्ठियों का संगठन करके, 
उनमें सहकारिता की खेती के लाभों और उसकी समस्याओं पर, मनोरंजक वाद-विवादों का भी 


भ्रायोजन किया जा सकता है। 


सरकारी सहायता 


४५. कृषि-सहकारिता-संस्थाओं में से कइ्यों की मन्द प्रगति का एक बड़ा कारण यह 
बतलाया जाता है कि उन्हें समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल पायी । इसके विपरीत, 
हम कुछ संस्थाओं के ऐसे भी उदाहरण जानते हें कि उन्हें श्रत्यधिक सहायता मिल जाने के कारण 
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उनमें कुप्रबन्ध होने लग गया। दोनों प्रकार की श्रति से बच कर चलना उचित है। हमारा मत 
है कि कृषि-सहकारिता-संस्थाओं को बहुत बड़ी-बड़ी आथिक सहायतायें, विशेष रियायतें भ्रथवा 
अन्धाधन्ध ऋण नहीं देने चाहिये । परन्तु साथ ही सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि इन 
संस्थाओं को उतनी सहायता अश्रवश्य मिल जाए जितनी कि किसानों को, श्रथवा ऋण देने, माल 
बेचने, धिचाई के लिये पानी ऊंचा उठाने या लघु उद्योग चलाने आ्रादि के कार्य करने वाली भ्रन्य 
कृषि अ्रथवा श्रौ<द्योगिक सहकारिता-संस्थाप्रों को दी जाती है, क्योंकि ये सहकारिता-संस्थाएं 
प्राय: ये सभी काम करती हैं। वर्तमान श्रवस्था राज्य. राज्य में भिन्न-भिन्न है। कुछ राज्यों 
में तो इन संस्थाओं को खासी सहायता मिल जाती है, शौर कुछ में इन्हें नाना कठिनाइयों में उलझे 
रहना पड़ता है। एक राज्य में तो इन संस्थाओं को तकावी कर्ज तक नहीं मिल सकता। केन्द्रीय- 
सहकारिता और छोटे बंक तक इन संस्थाओ्रों की वित्तीय सहायता करने में झिझकते हैं । कुछ 
राज्यों में खेती करने वाली सहकारिता-संस्थाओ्रों से करषिका श्राय-कर तक वसूल किया जा सकने 
का नियम है। इससे उन छोटे किसानों के लिये एक बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है जिन्हें व्यक्तिश: 
तो यह कर न देना पड़ता, परन्तु इन संस्थाओं का सदस्य बन जाने के कारण उन्हें भी यह बोझ 
ढोना पड़ने लगता है। इन और इसी प्रकार की भ्रन्य बाधाओं को दूर कर देना चाहिए। हम 
सिफारिश करते हें कि खेती करने वाली सहकारिता-संस्थाओ्रों पर भी सरकार की भागीदरी 
का सिद्धान्त लागू कर देना चाहिए, जिससे कि ऋण देने और माल बेचने वाली आदि बड़ी सहकारिता- 
संस्थाओं को 'नैशनल को-आ्रपरेटिव डिवलपमेण्ट ऐण्ड वेयरहाउरसिंग बोड्” जो सुविधायें देता है 
वे इन्हें भी मिलने लगें। परन्तु इसका अ्रभिप्राय, सहायता देते हुए नियमों का अति कठोरता 
से लागू करना नहीं होना चाहिए, प्रत्युत बोर्ड को स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि वह इन संस्थाओं 
के साथ व्यवहार से प्राप्त अनभव के आधार पर, इन्हें सहायता देने के लिये उपयक्त सिद्धान्त स्थिर 
कर ले । हम पीछे सुझा आये हैँ कि राज्यों के प्रशिक्षण-केन्द्र चलाने का व्यय भी, केन्द्र और राज्यों 
की सरकारों को ३ और १ के भ्नपात में मिलकर उठाना चाहिये। उसके ग्रतिरिक्त, राज्यों में 
विशेष भ्रधिकारी रखने श्र खेती की सहकारिता-संस्थाश्रों को बढ़ावा देने के लिए जो व्यय राज्य 
बाद को करना पड़े उसे भी, केन्द्र और राज्य-सरकारों को मिल कर आधा-आधा उठाना 
चाहिए । 


४६. इस प्रतिवेदन को समाप्त करते हुए, यह बात हम फिर खास जोर देकर कह देना 
चाहते हैँ कि कुटुम्बों की खेती को सहकारिता की खेती में परिणत कर देने का कार्य सरल नहीं है । 
संसदीय पद्धति के शासन वाले देशों में यह कार्य, कम्युनिस्ट देशों की ग्रपेक्षा, विशेष कठिन है। 
जब हमने यह चर्चा की थी कि कौटुम्बिक खेती में उत्पादन बढ़ाते हुए फलां-फलां कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है, तब हमारा श्रभिप्राय यह नहीं था कि सेवा-सहकारिता-संस्थाएं कौटुम्बिक 
खेती की जो सहायता कर सकती हें उसे भी हम घटाकर प्रकट करें। हमारे सामने यह बात 
सर्वथा स्पष्ट है कि कम से कम आगामी कुछ वर्षा में, हमारे देश में, सब मिलाकर खेती का साधारण 
रूप कौटुम्बिक खेती का ही रहेगा । इस कारण सेवा-सहकारिताओं को, ऋण देकर, साधन- 
सामग्री का वितरण करके, बाजार में माल खपाकर और कच्चे माल का तैयार माल बनवा कर, 
भूमि की श्रर्थ-व्यवस्था में भ्रति महत्वपूर्ण भाग लेना पड़ेगा । सहकारिता की खेती बढ़ाते रहने का 
पूरा प्रयत्न करने के साथ-ही-साथ, यह ध्यान भी रखना पड़ेगा कि सब प्रक/र की सेवा-सहकारिताएं 
संगठित करते जाने के प्रयत्नों में शधथिलता तनिक भी न आने दी जाए। अपिनु सत्य तो यह है 
और इसे हम श्राज भी देख सकते हैं, कि जिस प्रकार आज सेवा-सहकारिताएं, कौटुम्बिक खंती 
की नाना प्रकार सहायता कर रही है उसी प्रकार वे श्राग चलकर सहकारिता की खेती की सहायता 
और सेवा करने के लिये आवश्यक होंगी। इन सेवा-सहकारिताओं में और अन्य देहाती संस्थाश्रों में 
काम करने से, किसानों को सहकारिता-पूर्वक प्रबन्ध करने और लोकतत्त्री प्रणाली से काम करने 
का अनुभव हो जायगा | जब वे सहकारिता के खेतों का संगठन स्वयं करेंगे तब यह भ्रनुभव उनके 
बहुप काम आएगा । 


१२६ 
परिशिष्ट ९ 


फालत्‌ जमोन का अन्दाजा और उसका उपयोग प्रकट करने वाला विवरण 
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खाता सद्रास आनन्‍्ध्र पंजाब अम्बई मध्यप्रदेश 
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फालत जमोनें 


१. कितना बड़ा खेत एक कुटम्ब के लिये 
पर्याप्त माना जा सकता है (एकड़ों 


में परिमाण ) ७.४५ ७.५ १५.० १५.० १५.० 
२. इस परिमाण से बड़े खेतों की संख्या 

(लाखों में ) ६.७ ४५.७ २,५ ७.६  अ#.३े 
३. उक्त परिमाण के खेतों की जमीन 

काक्षेत्रकल (लाख एकडों में) . ७५ ७१ ३रे३े १३१ १०३ 
झावद्यकताएं 


१. एक कुटुम्ब की आवश्यकता पूरी 
करने के लिये खेत न्यूनतम कितना 
बड़ा होना चाहिए... « २.५ २.५ ४५.० ४५.० ५.० 


२ इस न्यूनतम से भी छोटे परिमाण 
केखेतोंकीसंख्या (लाखोंमें) . २४ २२ ३ २३ १० 


३. न्यूनतम से भी छोटे खेतों की जमीन 
काक्षेत्रफल (लाख एकड़ों में). २७ २५ ७ ४७ २६ 


४. सब किसान कुटुम्बों को न्यूनतम 
परिमाण के खेतों का मालिक बनाने 
के लिये श्रावरयक अतिरिक्त जमीन 
कापरिमाण (लाखएकड़ों में) . रे३ ३१ १० ६६ २७ 


५. बें-जमीन किसान कुटुम्बों की संख्या 
(लाखों में ) प «. १४,५ €.३ २.२ ४५.२ ६.४ 


६. उन्हें बसाने के लिये श्रावरयक जमीन 
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बारहवां अध्याय 
सारांश और सिफारिशों 
चीन 


१६५१ में चीन में बहुत कम क्ंषि-सहकारिता-संस्थाय थीं । परन्तु जुलाई १६५६ में जब हम 
वहाँ गयें थे तब चीन लोग अपने देहातों के ६२ प्रतिशत कुटुबों को लगभग दस लाख कृषि-सहकारिता 
संस्थाओं में संगठित कर चुके थे, और इन संस्थाओं को दृढ़ तथा उन्नत बनाने का कार्य चल रहा था। 
३० प्रतिशत से ऊपर कुटुम्ब तो श्रारम्भिक सहकारिता-संस्थाओं के स्रदस्य थे, और ६२ प्रतिशत उन्नत 
सहकारिता-संस्थाओं के । इन दोंनों में अन्तर यह है कि प्रथम प्रकार की (आरम्भिक) सहकारितामें 
तो सदस्य अपनी अ्रपनी जमीन के मालिक स्वयं बने रहते हैं और सदस्यों को लाभांश बाँटते हुए 
भूमि के स्वामित्व और श्रम, दोनों प्रकार का लाभांश बाँटा जाता है, और दूसरी प्रकार कीं 
सहकारिता में वैयक्तिक स्वामित्व सहकारिता संस्था के श्रपित कर दिया जाता है और लाभांश केवल 
श्रम के हिसाब से बाँटा जाता है । 


२. हम चीन में दो महीने तक रहे और इस अवधी में हमने चीन के अनेक भागों में सब मिलाकर 
१९ सहकारिता-संस्थायें देखीं। हमें निश्चय हैँ कि हमारी यात्रा चीनियों द्वारा पहले से नियोजित नहीं 
थी, और हमें चीन में सहकारिता-संस्थाओ्ं के अच्छे, बुरे और झ्ौसत, सब प्रकार के नमूने देखने को 
मिल गये । हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम सहकारिताझञ्रों का दिन प्रति दिन का कार्य 
देख सकते, और बिना यह देखे यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं हो सकता कि सदस्यों श्र प्रबंधकर्ताश्रों के 
पारस्पारिक संबंध कैसे हैं।फिर भी हमने जितना कुछ देखा उतने से हमारा विचार यह बना हूँ कि 
चीनियों ने अपने यहाँ सहकारिता-पूर्वक कार्य करने की दुड़ नींव डाल ली है, और सहकारिता- 
संस्थाओं के सदस्यों में एकता तथा सहयोग की भावना विद्यमान हैं । 


३. हमने जो सहकारिताएं देखीं उनमें सदस्यों द्वारा परस्पर एकत्र कं; हुई भूमि का परिमाण 
६० से ६००० एकड़ तक था। प्रति सदस्य-कुटुम्ब की भूमि का नाप १.२ एकड़ से २. ५ एकड़ 
तक था । हमारी देखी हुई १६ में से १८ सहकारिता-संस्थाओं ने अपना समस्त तथा प्रति इकाई 
उत्पादन बढ़ा लेने में सफलता प्राप्त कर ली थी। उस वृद्धि के कुछ प्रधान कारण ये थे :- 


१. सिचाई की सुविधाओं में वृद्धि, 

२. भूमि का सुधार और पुनरुद्धार करने का कार्य, 

३. अच्छे बीजों का प्रयोग, 

४. खादों और रसायनिक उर्बरकों का घना प्रयोग, और 
५. खेती करने की अच्छी विधियों का प्रयोग । 


सिंचाई के साधनों का विकास करके, पानी निकालने के लिये भाप के इंजन लगा दिये गये थे। कंवल 
१६५५-५६ में इतने अतिरिक्त क्षेत्र में सिचाई होने लगी थी कि उससे पूर्व के चार वर्षों में मिलकर 
भी उततने क्षेत्र में नहीं हुई थी । भुभि के सुधार और पुनरुद्धार के ऐसे कांयक्रम पूरे कर डाले गये थे 
जिन्हें करने के लिये मिलकर काम करना आवश्यक था । उनमें से कईयों क॑ कारण अन्य खेतों और 
उनके मालिकों के अ्रधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा था। सहकारिता-संस्थाओं को खाद 
एकत्र करने के लिये विशेष दल तैनात करने में सफलता हुई थी, और इस कारण उपलब्ध खाद की 
मात्रा बहुत बढ गयी थी। ऐसे बढिया हलों और फसल काटने के यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा 
था कि उनसे काम लेने के लिए पहले से अच्छे पशुओं की झ्रावश्यकता पडती थी, परन्तु बे काम 
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भी अधिक बड़े क्षेत्र में और एक साथ कर देते थे । इन सुधारों को करनें भौर खेती को बढ़ाने 
के लिए देश की सारी श्रमिक शक्ति का उपयोग कर लिया गया था। यदि स।री ज्ञमीन श्रौर 
श्रमिक शक्ति को सामुदायिक प्रबन्ध की आधीनता में एकत्र न कर दिया जाता तो शायद 
यह सब काम सम्पन्न न हो सकता। इस लिए हमारा ख्याल है कि जहाँ उत्पादन में कुछ वृद्धि, 
देश की शआान्तरिक अवस्थाओं में तथा मूल्यों में स्थिरता श्रौर सरकार द्वारा उदारता-पूर्वक 
ऋण दिये जाने के कारण हुई होगी , वहाँ उसका बड़ा भाग सहकारिता-संस्थाओं के बिना पूरा नहीं 
हो सकता था । इसी प्रसंग में यह भी ज़िक्र कर देना उचित होगा कि “मुवित” से पूर्व तक चीन श्रपनी 
अपनी अन्य की आवश्यकताओं में स्वावलम्बी नहीं था, उसे प्रतिवर्ष २० लाख टन तक श्रन्य विदेशों 
से मगाना पड़ता था । वह कपास कां आयात भी बड़ो मात्रा में किया करता था। 
अब वह शभ्रन्न का तो थोड़ी मात्रामें निर्यात भी कर देता हे । और कपास में सर्वंथा स्वावलम्बी 
हो गया है। हमें लोग भूखे मरते या पुष्टि-रहित भोजन करते कहीं दिखाई नहीं दिये, वे सुखी 
और संतुष्ट जान पड़ते थे। हमारा ख्याल है कि सहकारिता-संस्थाप्नों कें कारण उत्पादन में 
वृद्धि तो हुई ही है, उनके सदस्य भी बिना किसी प्रकार की झिज या संकोच के उत्साह-पूर्वक काम 
करते हें। 

४. चीन में सहकारिता-संस्थाओं की सफलता का कारण जनता का प्रयत्न तो है ही, उन्हें 
सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सहायता का मिलना भी है। उहोंने काम का मूल्य आंकने के 
लिए काम के पैमानों की एक प्रणाली निकाली है। उससे खेती में प्रत्येक सदस्य के काम के प्रकार 
आऔर परिणाम को ठीक ठीक आंका जा सकता है, और इसी कारण व्यक्तिश्रों और टोलिगओों 
का उत्साह भी सुरक्षित रहता है। प्रत्येक सहकारिता के “काम के पेमाने' अपने अपने हें । 
उन्हें औसत मजदूर के शौसत काम और अनुभव के आधार पर तय किया गया है। प्रत्येक 
मज़दूर प्रतिदिन जो काम करता है उसे उसके “प्रंक' दे दिये जाते हैं। दस “अंकों से मिलकर 'काम का 
एक दिन' बनता है । प्रत्येक फ़सल के अन्न में उत्पादन का मूल्य श्रांककर श्रौर उसमें से उत्पादन का 
ब्यय घटाकर, शुद्धलाभ सब सदस्यों में उनके “काम के दिनों', के हिसाब से बांट दिया जाता हैं । सह- 
कारिता के खेत पर काम करने के अ्रतिरिक्‍त, प्रत्येक सदस्य भश्रपनी फल-सबज़ी की व्यारी भी बोता 
है। उसमें वह जो चाहें सो उगा सकता है । यह क्यारी उसके घर के साथ लगी हुई या गांव में ही 
कहीं होती हें । 

५. प्रत्येक सहकारिता-संस्था का एक अध्यक्ष, कई उपाध्यक्ष, एक मुनीम और एक प्रबन्ध- 
समिति होती हैं । श्रध्यक्ष और उपाध्यक्षों में से एक अश्रवश्य स्त्री ही होती है। हम सहकारिता- 
संस्थाओं के नेताओं से बहुत प्रभावित हुए थे, क्‍योंकि वे श्रपना काम, सदस्यों को मल झाकर 
झौर उन्हें श्रपनी बात का पक्षपाती बनाकर, निकालते थे; हा के जोर पर नहीं । देखा 
कि अधिकतर नेता बीस भर चालीस वर्ष के बीच की झ्रायु के युवक या युवतियां थे। सहकारिता 
के सदस्य एक निरीक्षक समिति का भी निर्वाचन करते हैं, जो कि प्रबन्ध-समिति से पृथक होती है। 
काम करने के लिये सदस्यों को उत्पादक-दलों में बांट दिया जाता है, श्रौर यही दल श्रमिक-संगठन 
की झ्राधार-भूत इकाइयों का काम देते हें। इनका एक लाभ यह|भी होता है कि इनके द्वारा काम में 
सदस्यों द्वारा भाग अवश्य लेने का निश्चय हो जाता है और संस्था. का संचालन लोकतनन्‍्त्री प्रणाली 
पर होता रहता है। यदि दल 8 बड़ा हो तो उसे कई टोलियों में बांट दिया जाता है। दल या 
टोली के नेता की नियुक्ति, सदस्यों की सहमति से, प्रबन्ध-समिति करती है, श्ौर उत्पादन का लक्ष्य 
पुरा करने के लिये उत्तरदायी वही होता है। यह देखने की ज़िम्मेदारी भी दल के नेता की ही होती 
है कि दल के प्रत्येक सदस्य को उसके योग्य काम दिया जाय । संस्था के काभ में नौकरशाही प्रवु- 
त्तियों न घुसने पावें, यह सावधानता रखने के लिये, संस्था के प्रत्येक पदाधिकारी के लिये भी कुछ 
न्यूनतम नियत दिन खेती का काम हाथ से करने का नियम रक्‍्खा गया है। उसका जो समय निरीक्षण 
तथा प्रबन्ध करने में लग जाता है उसके लिये उसे प्रारिश्रमिक की श्रतिरिक्त इकाइयां दे दी जाती 
हैं। परन्तु उसकी कमाई प्रायः सबसे अच्छा काम करने वालों से श्रधिक नहीं हो पाती। नमूने के 
नियमों में लिखा है कि श्रारम्मिक सहकारिता संस्थाओ्रों का प्रबन्ध-व्यय, उनके समस्त वाधिक 
उत्पादन के मूल्य के एक प्रतिशत से, भर उन्नत सहकारिता-संस्थाश्रों का प्रबन्ध-व्यय भ्राधा प्रतिशत 


से भ्रधिक नहीं बढ़ना चाहिये। 
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६. प्रत्येक सहकारिता-संस्था एक योजना अपने वार्षिक कार्य की और दूसरी ३ से ५ वर्ष 
लक के कार्य की बनाती है। इस योजला में सहकारिता-संस्था के क्षेत्रीय विस्तार, काम में लिये जाने 
बाले श्रमिकों की संस्था, और वित्त तथा साधन-सामग्री की श्रावश्यकता आदि का विवरण दिया 
रहता है। योजना में सदस्यों श्रौर संस्था, दोनों को, बतला दिया जाता है कि उन्हें बरस में कितने 
दिन काम मिल सकेगा प्रत्येक संस्था का लक्ष्य यह रहता है कि वह अपने कम से कम €० प्रतिशत 
सदस्यों की आय में प्रतिवर्ष कुछ न कुछ वृद्धि करती चली जाय। सरकार सहकारिता-संस्थाओं 
को अपने कार्यक्रम पुरे करने के लिये ऋण उदारतापूर्वक देती है। अ्रकेले १६९५६ में ६४० करोड़ 
रू०ऋण देने की योजना बनायी गयी थी श्रौर जब हम वहां गये थ तब तक उक्त राशि में ५६० करोड़ 
रू० दिये भी जा चुके थे। सरकार खेती की पदावार के मूल्यों की चोषणा, बुवाई से पहले ही कर देती 
है। इसका लाभ यह होता ह कि सहकारिता-संस्थाएं उत्पादन की अपनी योजना दृढ़ आधार पर बना 
सकती हैं। सहकारिता-संस्थाओ्रों को उत्पादन की साधन-सामग्री और दैनिक जीवन की आवशध्यकता 
का सामान भी निश्चित मूल्य पर दिया जाता है। सरकार यत्न करती है कि खेती की पैदावार और 
उत्पादन के साधनों तथा उपभोज्य पदार्थों के मूल्यों में सन्‍्तुलन बना रहे, उनमें बहुत श्रन्तर न हो 
जाय । 


७. चीन की सफलताश्रों का एक बड़ा कारण वहां किये हुये भूमि-सुधार भी हें। इन सुधारों 
के अनुसार, ज़मींदार श्रथवा जागीरदारी की भूमि-व्यवस्था सवंथा समाप्त कर दी गयी, जो भी कोई 
स्वयं खेती करना चाहता था उसे ज़मीन दे दी गयी, श्रौर बड़ा से बड़ा खेत भी श्रौसत खेत के दुगने 
से अधिक बड़ा नहीं रहने दिया गया। परन्तु भूमि-सुधार करने का उद्देश्य को केवल एक नये भर 
भ्रावश्यक वातावरण की सृष्टि करना था। यदि सरकार और कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति सहकारिता- 
संस्थाएं बनाने की और उन्हें बढ़ावा देने की न होती, तो ये नही बन सकती थीं । पहले पहले सह- 
कारिता-संस्थाओं में सम्मिलित, केवल किसान-संघों और कम्यूनिस्ट पार्टी के उत्साही सदस्य 
हुए थे। ग्रामों में भूमि विवरण का काय॑ भी इन्हीं लोगों ने किया था । कुछ समय' तक इन संस्थाओं 
के कार्य का प्रदर्शन हो चुकने पर, सहकारिता-संस्थाएं संगठित करने का आन्दोलन छेड़ा गया और 
किसान-क्ुटुम्ब बड़ी संख्या में उनमें सम्मिलित हो गये । वेसा करने में उनका प्रयोजन अपनी खेती 
की पेदावार में वृद्धि करना और अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना तो था ही, अपने देश की झौद्यो- 
गिक उन्नति करना और समाजवाद का विकास करना भी था। प्रथम प्रयोजन वयक्तिक स्वार्थ 
शभौर द्वितीय देशभक्ति-पुर्ण था। यह श्रान्दोलन सफल होने में देर-नहीं लगी, क्योंकि उसी समय 
शष्ट्र की पअ्र्थ-व्यवस्था के भ्रन्य भ्रनेक महत्वपूर्ण विभागों में भी समाजवादी क्रान्ति हो रही थी । 


८. हमारा ख्याल है कि श्रधिकतर किसान सहकारिता-संस्थाश्रों में स्वेच्छा-पृवंक ही सम्मिलित 
हुए हें। नमूने के नियमों में लिखा है कि जो किसान सहकारिता-संस्थाश्रों में समिलित न हों उनके 
साथ व्यवहार करते हुए कभी भी दवाब या ज़ोर-जबद॑ंस्ती से काम नहीं लेना चाहिये। सत्य तो यह 
है कि सहकारिता-संस्थाओं में सम्मिलित होना एक प्रकार विशेषाधिकार माना जाने लगा था, और 
इस कारण उसका नियन्त्रण करना पड़ गया था। शुरू शुरू में, ज़मींदारों और सम्पन्न किसानों को 
सहकारिताओं में सम्मिलित नहीं किया जाता था। केवल गरीब और मध्य-वित्त किसानों को यह 
झधिकार दिया गया था। वाद को जब सहकारिताओ्ं की जड़ जम गयी तब ज़मीदारों और संपन्न 
किसानों को भी भावी सदस्य (उम्मीदवार) के रूप में उनमें सम्मिलित किया जाने लगा। हमें 
किसानों में दवाब, विवशता या अ्रसहायता की कोई भावना दिखाई नहीं पड़ी । इसके विपरीत, सह- 
कारिताओं के सदस्यों में उत्साह बहुतेरा दिखलाई दिया और उसका कृषि की शीघ्र उन्नति करने के . 
लिए पूरा उपयोग किया गया था। यदि सदस्य बिना किसी झिजक या संकोच के उत्साह-पुूर्वंक काम 
न करते तो सहकारितायें उत्पादन की वृद्धि करने में सफल न हो सकतीं । हमने देखा कि देहातों में 
क्रान्ति मच रही थी। उसकी प्रेरक शक्ति लोगों का भय नहीं, प्रत्युत उनका मानसिक जोश और 
उबाल था, शौर वह सरकार के प्रयत्नों का .परिणाम नहीं हो सकता था। 


जापान 


€. जापान में सेवा सहकारिता-संस्थाप्नों का कार्य भ्रच्छी सुविकसित दशा में है। €५ 
प्रतिशत से श्रधिक किस।न-परिवार सहकारिता-संस्थाभों के सदस्य हैं, भौर देश की समस्त क्ृषिपुंजी 
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का ३६ प्रतिशत भाग यही संस्थाएं देती हैं इसकी तुलना में, किसानों की ६५ प्रतिशत बचत 
इन संस्थाओं के पास जमा रहती है। किसानों की निजी भ्रावश्यकता से बचे हुए चावल का ६५ 
प्रतिशत और गेंहू तथा जों का ८५ प्रतिशत, बाज़ार में सहकारिता-संस्थाओ्रों द्वारा बेचा जाता है। 
परन्तु जापान में कृषि-सहकारिता-संस्थाएं नहीं हें। जापान का वातावरण ही इन सहकारिता 
का विकास करने के लिये 8४४ ल नहीं है। चीन के विपरीत, जापान की श्रथं-व्यवस्था का श्राधार 
व्यक्तियों का निजी प्रयत्न स्वतन्त्र व्यापार-व्यवसाय है। कृषि-सहकारिताओं के विकास का 
एक प्रबल प्रेरक कारण, समाजवाद की दिशा में प्रगति करने की भ्रभिलाशा होता है, और उसका 


जापान के किसानों में ग्रभाव है। 


१०. ओद्योगिक प्रगति में जापान का स्थान पूर्वी देशों में सर्वप्रथम है। फिर भी वहां श्ौसत 
किसान के पास खेती की ज़मीन उतनी ही हैं जितनी चीन में, बल्कि चीन से भी कुछ कम ही है। 
जब जापान अपने झाथिक विकास की चोटी पर पहुंचा हुआ था तब भी वह लोगों को कृषि से हटाकर 
उद्योग-व्यवसायों में लगाने में सफल नहीं हुआ था। ज़मीन पर किसानों का बोझ बढ़ने से रोकने 
झौर उसे जहां का तहां स्थिर करने में भी जापान को ५० वर्ष लग गये थे। १६२० के पश्चात्‌ 
जापान को केवल इतनी सफलता हुई है कि उसकी आबादी में जितनी वृद्धि होती है उतनी सब कृषि 
के श्रतिरिक्त अन्य उद्योगों में खप जाती है, और श्राब[दी की वृद्धि के कारण ज़मीन पर बोझ नहीं 
बढ़त।। इससे अधिक सफलता जापान को भी नहीं हुई। जापान के अधिकतर खेत श्रब भी छोटे- 
छोटे ही हें। 

११. जापान में छोटे किसान की हालत खराब है। उसे खेती से पूरे समय का रोजगार नहीं 
मिलता, इस कारण उसे अपना आधे से श्रधिक समय खेत से बाहर बिताना पड़ता है । किसानों 
के इस बर्ग में, अपना खेत घर की स्त्रियों पर छोड़कर व्यापार या व्यवसाय के रोजगार की तलाश 
में बाहर चले जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और ऐसा रोजगार प्राय: गाँव से बाहर ही मिलता है । 
इसका परिणाम यह हो रहा है कि सेवा-सहकारिता-संस्थाओ्रों से सब प्रकार की सहायता मिलने 
के बावजूद, छोटा किसान धीरे-धीरे किसानी छोड़ता जा रहा है। अ्रपनी जमीन बेचने की प्रार्थना 
करने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। यदि कोरिया के युद्ध के कारण जापान की 
अर्थ-व्यवस्था को अकस्मात्‌ ही सहारा न लग जाता तो अ्रवस्थाएं और भी बुरी हो जातीं। इस 
स्थिति में कृषि-सहकारिता संस्थायें श्रधिक सहायक सिद्ध हो सकती थीं परन्तु जापान की कृषि 
पहले से ही सुविकसित होने के कारण, सहकारिताओं द्वारा संगठित श्रमिकों को भी, जमीन पर 
थोड़ा ही काम मिल पाता। 


१२. जापान में चावल का भाव बहुत महंगा है--लगभग ३३ रु० प्रति मन । इस कारण, 
सरकार भारी व्यय उठाकर देश में महंगा चावल उपजाने की ग्रपेक्षा विदेशों से सस्ता चावल मंगाना 
पसन्द करती है। उसका विचार है कि उतनी ही पंजी व्यापार अथवा उद्योग में लगा देने से, 
कृषि की अपेक्षा, अ्रधिक लाभ की प्राप्ति हो सकेगी। भारत की समस्या मूलतः इससे भिन्न है। 
यहाँ खेती से श्रधिक उपज लेने की विधियों का प्रयोग करके, उत्पादन बढ़ा लेने की गुंजायश बहुत 
है। बहुतसा प्रदेश यहाँ भ्रभी श्रविकसित अवस्था में पढ़ा है। भूमि का पुनरुद्धार करने की भी 
बहुत गूंजायश है। जापान के विपरीत हम कुछ माल का निर्यात करके बदले में अपने श्रौद्योगिक 
विस्तार के लिये विदेशों से मशीनें भी मंगा सकेंगे । 


भारत 


१३. यद्यपि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता की खेती का विकास 
करने पर बहुत जोर दिया गया था, परन्तु अधिकतर राज्यों में श्रभी तक इसके लिये बहुत ही 
कम काम किया गया है। इसका कारण यह है कि हमारे नेताओश्रों और शासकों ने अभी तक यह 
पूरी तरह समझा और अनुभव ही नहीं किया कि भूमि की श्रथथे-व्यवस्था झौर देहातों की व्यवस्था 
सुधारने के लिए सहकारिता की खेती का महत्व कितना श्रधिक है। प्रभावशाली लोगों तक ने 
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इस कार्यक्रम की उपयोगिता और व्यवहायेता के विषय में मारी सन्देह प्रकट किया है। इसलिये 
हम झागामी पेराओं में यह बतलाना चाहते हें कि हम आर्थिक और साम।जिक दृष्टियों से सहकारिता 
की खेती को इतना आवश्यक क्‍यों समझते हें। 


१४. यह तो सभी मानते हें कि हमारे देश में जमीन पर बोझ अत्यधिक है, श्रर्थात्‌ केवल जमीन 
के श्रासरे आजीविका कमाने वालों की संख्या बहुत भारी है। यह भी स्पष्ट से स्पष्टतर होता 
जा रहा है. कि निकट भविष्य में यह बोझ घटने की सम्भावना प्राय: बिल्कुल नहीं है । प्रत्युत, 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों से श्राजीविका कमाने के जो नये अवसर मिल सकेंगे उनका 
हिसाब देखने से पता चलता है कि द्वितीय योजना के अन्त में, अपनी भ्राजीविक। के लिये कृषि पर 
ग्राश्नचित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में दस बीस लाख की वृद्धि ही हो जायगी । इस समय 
हम कृषि के अतिरिक्त ग्रन्य उद्योगों श्रौर व्यवसायों से जितने ग्रादामियों को आजीविका मिल सकने 
की कल्पना कर रहे हैं, यदि उतनों से अ्रधिक को आजीविका मिल जाय तो भी अपने काम तथा 
निर्वाह के लिये केवल खेती का भरोसा करने वालों की संख्या में वृद्धि को टाला नहीं जा सकेगा । 
इस प्रवृत्ति को रोकने में श्रभी बहुत समय लगेगा। जापान के अनुभव से भी इस विचार का समर्थन 
होता है। और उसका जिक्र हम पीछे कर चके हें । 


१५. जमीन के आसरे रहने वाले लोगों की भारी भीड़ के कारण जो समस्‍यायें हमारे 
सामने खड़ी हैं, उन्हें भूमि-वितरण की और खेतों के परिमाण की भ्रसमानताओं ने और भी बढ़ा 
रेखा है। कृषि-श्रमिक-जाँच के प्रसंग में जो जानकारी एकत्र की गयी थी उससे पता चला था कि 
हमारे देश में कृषि की समस्त भूमि के एक-तिहाई से भी अधिक भाग पर खेती करने वालों की 
संख्या रात्र कृषि-जीवियों के पांच प्रतिशत से भी कम है। इसके विपरीत, दो-तिहाई से अधिक 
करपि-जीवी, कृषि की समस्य भूमि के १४ प्रतिशत से भी छोटे भाग में भिचकर समाये हुए हें । 
लगभग ५६ प्रतिशत क्रषि-जीवियों के पास भूमि बिल्कुल ही नहीं है। ४८ प्रतिशत किसानों में 
से प्रत्येक के पास पाँच पाँच एकड् से भी कम भूमि है और उन्हें श्रपने निर्वाह के लिये खेतों में 
मजदूरी भी करनी पड़ती है। क्रपि जीवी आबादी में से श्रन्दाजन ४० प्रतिशत (प्रर्थात्‌ देश की 
सारी देहाती श्राबादी के २० प्रतिशत) लोग ऐसे हें जिन्हें अपना निब हि अंश: या पूर्णतः मजदूरीसे 
ही करता पड़ता है। तिस पर उन्हें मजदूरी वर्ष-भर मिलती भी नहीं । 


१६८. एक झोर तो जमीन के झसरे रहने वाली आबादी का इतना बड़ा भाग आझाधा बेक/[र 
रहता है, और दूसरी ओर बड़ा भारी करने का काम अ्रनकिया पड़ा है। इस समय सरकारी या निजी 
साधनों से क्रषि की समस्त भमि के पाँचवे से भी कम भाग में सिचाई हो पाती है। कुएं, तालाब और 
बांध श्रादि बनाकर सिचाई बढ़ाने की बड़ी गूजायश है । बहुत-से पुरान तालाब मरम्मत करने के 
लिये पड़े हें। आद्रंता (नमी ) को सुरक्षित रखने के लिए बाँध बनाने को जरूरत है । जमीन कट 
जाने के कारण बहत-से बडे-बड़े इलाकों में खेती होना बन्द हो गया है । वहाँ की भूमि का पुनरुद्धार 
करने की आवश्यकता है। कई स्थानों पर भूमि का कटाव रोकने की आवश्यकता है कई जगह 
पानो जमीन में भर जात। है, वहाँ पानी निकालने के लिये नालियाँ बनायी जानी चाहिए । इनमें 
से अधिकतर काम ऐसे है जो बहुत-से लोग मिलकर ही कर सकते हैं। उन्हें करने के लिये प्राय: 
केवल श्रम-विनियोग की भ्रावश्यकता है ।क्षम का अधिक उपयोग करके उत्पादन में मी बहुतेरी वृद्धि 
की जा सकती है। ये सब सुधार या खे ॥ में बद्धि अब तक क्यों नहीं की गयी ? हमारे देश के दो 
तिहाई से अधिक खेतों का नाप १०-१० एकड़ से अ्रधिक है ।भारतीय परिस्थितियाँ में ये खेत खेती की 
खासी बड़ी इकाइयाँ माने जा सकते हैं । सम्भव है कि इनके मालिकों को पूँजी अथव। अन्य साधनों 
की कमी रहती हो । परन्तु हमारी सम्मति में यह कोई वास्तविक बाधा नहीं है। बाधाएं 
मख्यतया उन त्रटियों के कारण होती हैं जो कौटुम्बिक खेती के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ी रहती 
हैं। इस प्रकार की खेती में लागत लगाते और उससे होने वाले लाभ का विचार करते हुए, व्यक्ति 
केवल झ्पनी लागत और लाभ का विचार करते हैँ, समाज की पजी और समाज के लाभ का नहीं । 
प्रत्येक किसान भूमि का केवल ऐसा सुधार करता है जिससे उसे स्वयं पर्याप्त लाभ हो सके । लाभ 
बंग विचार वह केवल उस काम में नहों करता जिसे वह अकेले अपने झथवा अपने कटम्बिपोों के 
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परिश्रम से धरा कर सके | खेती की उपज का जो मूल्य मिलता है और उसके कामों के लिये 


जो मजदूरियाँ देनी पड़ती हें, उनके हिसाब से क्ृषि में सुधार के बहुत से काम लाभदायक हो 
ही नहीं सकते । 


१७. पैदावार बढाने के लिये खेती को घना करते हुए भी, कितनी लागत लगाने से कितना 
लाभ होगा, यह विचार किया ही जाता है। प्राय: देखा गया है कि जिन छोटे किसानों के पास स्वयं 
ही या अपने कुटम्बी-जनों द्वारा खूब मेहनत कर सकने की फूरसत होती है, वे श्रनेक विध्न बाधाग्रों 
का सामना करते हुए भी, जमीन की प्रति इकाई पीछे भ्रधिक पदावा र ले लेते हैं। परन्तु यदि किसान 
को किराये के मजदूर रखने पड़ें तो वह इतने ही मजदूर रक्खेगा कि उनकी सारी मजदूरी उसकी 
प्राप्ति से बढ़ने न पावे। ओर खेती में बहुत जल्द ऐसी ह॒द झा जाती है कि किसान को मजदूरी 
पर खरची हुई लागत तक वसूल नहीं होती । पीछे बतला आये हें कि कृषि की भूमि का बहुत 
बड़ा भाग ऐसे किसानों के पास है जो १०-१० एकड़ से भी बड़े खेतों में खेती करते हें, और इसी 
कारण उन्हें किराये के कुछ-न-कुछ मजदूर रखने ही पड़ते हें । इस प्रकार, कौटुम्बिक खेती में, 
लागत और लाभ का हिसाब, किसानों को, सुधार और घनी खेती करने के लिये भी बहुत अधिक 
कद नहीं रखने देगा । उन्हें यदि इन कामों के लिये प्रावश्यक सामान और पूंजी दे दिये जाय॑ 
तो भी शायद वे अधिक मजदूर नहीं ही रबखेंगे । 


१८. इसके अ्रतिरिक्त वित्तीय. बाधाएं भी हैं। हमारे अधिकतर वित्तीय साधन, श्रौद्योगिक 
उन्नति और यातायात के साधनों का विकास करने के लिए, पृथक्‌ रक्‍्खे जा चुके हें । इस कारण 
अब उपलब्ध साधनों पर बहुत भारी बोझ पड़ गया है। और इसी कारण, कृषि का शी घ्रता-पूर्वक' 
विकास करने के लिए, हमें साधनों का संग्रह कृषि के कामों में ही बचत करके करना पढ़ेगा। 
भारत में श्रधिकतर खेत ऐसे हें कि उनसे बहुत थोड़ी-धोड़ी बचत होती है । बचत अपेक्षाकृत 
बड़े खेतों से ही होती है। खेती से लाभ कम होने का एक बड़ा कारण यह है कि पशुओं और औआजारों 
पर लागत तो बहुत लग जाती है,परन्तु वे बरस में ग्रधिक समय बेकार ही पड़े रहते हैं । 


१६. जहां ज़मीन खुली हो और खेती, समस्त उत्पादन के स्थान पर, विशुद्ध आथिक लाभ 
के लिये की जाती हो वहां तो सेवा सहकारिता-संस्थाएं साधन-सामग्री और पूँजी का प्रबन्ध करनें 
में सहायक हो सकती हें, परन्तु भारत में भ्रवस्थाएं उलटी ही हैं । यहाँ जमीन और पुजी तो दुर्लभ 
हैं, परन्तु श्रम प्रचुर मात्रा में सुलभ है। इसलिये यहां झ्राथिक लाभ की ग्पेक्षा समस्त क्षेत्र में 
उत्पादम बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसके लिये, उपलब्ध श्रम का पूर्ण 
उपयोग करके खेती को घना कर लेना चाहिए। ऐसा, जमीन, श्रम और पूंजी के साधनों को 
सहकारिता-पूर्वक एकत्र करके ही किया जा सकता है। उसी में उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग 
हो सकता और बडी मात्रा की अथं-व्यवस्था का लाभ मिल सकता है। सहकारिता की खेती में 
लागत और लाभ का विचार बहुत बड़े क्षेत्र को सामने रखकर किय। जायगा, और प्रबन्ध की दृष्टि 
से सारी एकत्रित भूमि को एक खेत और एकत्रित श्रमिकों को एक परिवार माना जायगा, और 
इसी कारण खेत के सब भागों में खेती को घना करना तथा लागत का कोई भी विचार किये बिना- 
श्रमिकों का अधिक उपयोग करना सम्भव हो जायगा। . द 


२०. सहकारिता की खेती में पुंजी का अधिक पूरा उपयोग हो सकेगा, व्यय घटाया ' श्रौर 
बचत को एकत्रित करके ७ का संग्रह किया जा सकेगा। यदि सब को खेती में काम न मिला तो 
बचे हुए श्रमिकों को, गांव के रास्ते और मकान सुधारने और भ्रन्य सामाजिक सेवाएं करने में लगाया 
जा सकेगा । गांवों में काम करने की भ्रन्य योजनायें भी बनायी जा सकेंगी । इसके भ्रतिरिक्त, 
प्रब जो लोग जात-पांत तथा अन्य सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण एक दूसरे से पृथक रहते हैं 
उन्हें मिलकर काम करने का अ्रवसर मिलेगा, और इस प्रकार सब लोगों में श्रधिकाधिक मानसिक 
एकता होती चली जायगी । 


२१. जापान सरीखे कई देशों का प्राथिक विकास ऐसे समय हुआ था जब कि संसार में 
उपनिवेशों का विस्तार हो रहा था और कच्चे माल पर तथा तैयार माल के बाजारों पर सह्पन्न 
देशों का एकाधिकार-सा था। उस समय साधारण जनता में आत्म सम्मान की भावना भ्रीआज 
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जितनी ,जागृत नहीं हुई थी, इस कारण उसका शोषण बिना किसी रोक-टोक के किया जा सकता 
था । इस प्रकार,इन देशों ने स्वदेश तथा विदेश में जनता का शोषण करके पुंजी बड़ी मात्रा में एकत्र 
कर ली थी भ्रीर वही उनकी श्रौद्योगिक तथा ग्राथिक समृद्धि का आ्राधार बन गयी थी। भारत में 
हमें केवल श्रपने औद्योगिक साधनों पर भरोसा करके चलना है। कल्याण राज्य” का विचार 
भी झ्राज बहुत आगे बढ़-चुका है। इस कारण किसी एक वर्ग का शोषण करके बड़ी मात्रा में 
पूँजी एकत्र कर लेने की कल्पना तक नहीं की जा सकती । हमारे श्रपने साधन सीमित हैं । लोगों की 
आय थोड़ी है। अधिकतर लोग अपना निर्वाह-मात्र कर पाते हें। उन सबका जीवन-स्तर ऊंचा 
उठाने के साथ साथ, बचत के द्वारा विनियोग और विकास के लिये पंजी का संग्रह भी करना होगा । 
कृषि-सहकारिता-संस्थाओं का ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम राष्ट्रीय साधनों का 
पूरा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस पर चलते हुए सबसे प्रमुख साधन जन-बल का रहता है; 
उनके सहारे, लाखों-करोड़ों बेजमीन कुट॒म्ब भी, ऊपर उठने की आशा कर सकते हैं। हमें तो आज 
उनकी आवश्यकता ऐतिहासिक लग रही है। 


२२. एक प्रश्न यह किया जाता है कि सहकारिता की खेती का हमारी लोकतन्‍्त्री संस्थाग्रों 
पर तो प्रतिकल प्रभाव नहीं पड़ेगा । हमारी सम्पति में किसी भी देश की संस्थाओं का नियन्त्रण 
वहाँ प्रचलित वातावरण से ही हुआ करता है। वह वातावरण लोकतनन्‍त्री, एकाधिकारिता का, 
केन्द्र-नियन्त्रित श्रथवा विकेन्द्रीकृत, जेसा भी होगा, वैसी ही उस देश की संस्थायें बन जायंगी । 
उसका कृषि की प्रणाली से कोई सम्बन्ध नहीं । वह चाहे तो कौंटुम्बिक रहे चाहे सहकारिता की । 
प्रत्युत सत्य यह है कि अन्य किसी भी देहाती संगठन के समान, सहकारिता की खेती से भी, 
लोकतन्त्री संस्थाओ्रों का समर्थन ही होगा--मूल में भी और ग्रन्य स्तरों पर भी । 


२३. परन्तु हम मानते हैं कि कुटम्ब की खेती को सहकारिता कि खती में परिणत करना सरल 
कार्य नहीं है। सहकारिता की खेती को अपनाते हुए किसान को जीवन-प्रणाली ही नयी ग्रपनानी 
पड़ती है। उसे अपने आपको दलीय अनुशासन के आधीन कर देना पड़ता है. शौर वसा करते हुए 
उसकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता की तो कुछ हानि होती ही है। वास्तव में, दलीय कार्य का भश्रर्थ ही 
वेयक्तिक स्वतन्त्रता को दलीय अनुशासन के आधीन कर देना है; और किसी भी नियोजित 
विकास में कुछ-न-कुछ विवशता होती है। इसके विपरीत, सहकारिता की खेती के कारण लोगों की 
आर्थिक स्थिति में जो सुधार होगा उससे सभी की स्वतन्त्रता में वृद्धि हो जायगी--उन व्यक्तियों 
की भी जिनको इस समय आगे बढ़ने का श्रवसर तक नहीं मिलता । इसलिये वास्तविक प्रशइन यह 
है कि क्‍या हमें अपनें ग्राथिक लाभ और राष्ट्रीय हित के लिये श्रपनी कुछ वेयक्तिक स्वतन्त्रता का 
बलिदान कर देना चाहिए ? दोनों पक्षों पर विचार करने के पश्चात्‌ हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि 
सहकारिता की खेती के लाभ, हानियों की अपेक्ष), कहीं श्रधिक हैँ । 


२४. हमारा यह बिचार, राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी का एक लेख पढ़कर, और भी दृढ़ हो 
गया । यह लेख १५ फरवरी १६४२ के हिन्दी 'हरिजन-सेवक' में प्रकाशित हुआ था । उसका एक 
अंश हम यहां उद्घत करते हें:-- 


“मेरा तो दुढ़ विश्वास है कि जब हम भ्रपनी जमीन भी सामुदायिक पद्धति से जोतेंगे 
तभी उससे पूरा फायदा उठा सकेंगे । बनिस्बत इसके कि गांव की खेती अलग-अलग सौ 
टुकड़ों में बंट जाय, क्‍या यह बेहतर नहीं कि सो कुटुम्ब सारे गांव की खेती सहयोग से 
करें और उसकी झ्रामदनी आपस में बांट लिया करे । श्रौर जो खेती के लिये ठीक है, वही 
पशु के लिये भी समझा जाय । 


“यह दूसरी बात है कि भ्राज लोगों को सहयोगी पद्धति पर लाने में कठिनाई है । 
कठिनाई तो सभी सच्चे और अच्छे कामों में हुआ करती है। परन्तु कठिनाइयां दूर करने 
से ही सेवा का मार्ग सुगम बन सकता है।” 
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२५४. हमें पूरा विश्वास है कि कौटुम्बिक खेती को सामुदायिक खेती में परिणत, शान्तिपूर्ण 
और लोकतन्त्री उवायों से भी किया जा सकता है। चीन यह परिवतंन कुछ ही वर्ष में कर लेने 
में सफल हो गया है। हम यह भी जानते हें कि चीन की वतंमान राजनीतिक प्रणाली द्वारा लोगों को' 
किसी विशेष मार्ग पर चलाने में कई प्रकार की सुगमता होती है। उसमे लोगों का परिचय केवल 
एक प्रकार के विचारों से होता है। भारत की राजनीतिक प्रणाली प्षंसदीय है और यहां राजनीतिक 
दल भी झनेक हैं। इस कारण हमारा कार्य चीन की अपेक्षा बहुत कठिन है। 


२६. सहकारिता की खेती का विकास करने के लिये जिन उपायों का अवलम्बन करने की 
आवश्यकता है उनका वर्णन अगले पैराओों में किया गया है। सहकारिता का विकास करने के 
लिये सरकार के समर्थन और सहायता की श्रावश्यकता तो है ही । कृषि-सहकारिताशरों के कार्यक्रम 
को सफलता के लिये तो उसकी और भी अधिक आवश्यकता है। यदि देश के नेताओ्रों को इस 
कार्यक्रम की आवश्यकता, उपयोगिता और व्यवहाययंता का निव्चय हो जायगा तो सरकार का 
समर्थन और सहायता उचित मात्रा में स्वयंमेव मिलने लगेंगे । 


२७. सहकारिता की खेती का आन्दोलन चलाने के लिये वातावरण भी एक विशेष प्रकार 
का होना चाहिये । इसमें तो सन्देह ही नहीं कि यह नयी जीवन-प्रणाली अपनाते हुए किसानों को 
थोडा स्वार्थ-त्याग करना पड़ेगा परन्तु यदि उन्हें निश्चय हो जाय कि यह त्याग राष्ट्-भर के 
त्याग का ही एक भाग है और इसमें जनता के अ्रन्य भाग भी योग दे रहे हें तो वे इसे प्रसन्नता से 
करेंगे। उन्हें यह निश्चय कराने के लिये देश का वातावरण ऐसा बनाना होगा कि उसमें 
लोग झपने विचारों को क्रमश: बदलते हुए, सामाजिक समानता, शारीरिक सामर्थ्य और मानसिक 
बोग्यता का आदर, वंशान्‌गत सम्पत्ति और जमा की हुई पंजी की अपेक्षा, अधिक करने लग जायें, 
और समाज तथा भ्र्थ की व्यवस्था का आधार समानता और शोषण-हीनता बन जायं । समाज 
के सब लोगों को अनुभव कराना होगा कि राष्ट्र का व्यापक हित, व्यक्तियों की आय और कय- 
शक्ति सीमित कर देने में ही है, क्योंकि समाज के पिछड़े हुए अंगों पर अधिक ध्यान तभी दिया जा 
सकता है। सारांश यह है कि वातावरण देश भक्ति, समाजवाद, लोकतन्त्र और नियोजित भर्थ- 
व्यवस्था का होना चाहिये। देहातों के वातावरण पर, भूमि-सुधार जैसे किये जायंगे वैसा ही 
प्रभाव पड़ेगा। हमने भूमि-सुधार की भ्रपनी सिफारिशों, देहातों में भूमि की स्थिति के अपने विश्लेषण 
के श्रनसार ही की हें। हमारी एक सिफारिश यह है कि किराये के मजदूर रख कर खेती करने 
की प्रथा को निरुत्साहित किया जाय। प्रत्येक किसान को निजी खेती के लिये उतनी ही भूमि 
राखने का अधिकार होना चाहिये जितनी को वह अपने कुटुम्ब की सहायता से जोत सके । शेष सब 
भूमि सहकारिता-संस्थाञ्रों को दे देनी चाहिए, और वे सहकारिताएं बेजमीनखेत-मजदूरों तथा ऐसे 
छोटे किसानों को मिलाकर बनी हुई होनी चाहिये जो श्रपनी जमीन उक्त शेष जमीन में मिला देने 
के लिये तैयार हों । सम्पन्न किसानों से जो जमीन, फालतू बतलाकर ली जाय उसका लगान उन्हें 
देते रहना चाहिए। सहकारिता में उनका भी सहयोग प्राप्त करने के प्रयोजन से, गांव में ही 
रहने वाले किसानों को जमीन का लगान, गांव से बाहर रहने वालों से कुछ अधिक दिया जा सकता 
है । | । 


२८. गांवों के नेता अच्छे न हों तो भूमि-व्यवस्था में ये सत्र मौलिक सुधार नहीं किये जा 
सकते । राजनीतिक दलों को गांबों में काम करना हो तो उन्हें भी अपना संगठन अब से अधिक 
भली प्रकार करना होगा ।। शासन-व्यवस्था को भी आज की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाना 
हेगा। इन सब कार्यों का कृषि-सहकारिताओं के साथ सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है । ये तो देहातों 
में किये जाने चाहिये । परन्तु सहकारिताशों के लिये भी इनका महत्व अ्रवश्य है । 


२६. सहकारिता की कृषि का विकास करते हुए दो सिद्धान्तों को ध्यान रखना चाहिये। 
पहला! तो यह किसी को भी सहकारिता में उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्मिलित नहीं करना चाहिए । 
दूसरा यह कि यदि कोई सहकारिता से पृथक होना चाहे तो उमे फसल की समाप्ति पर बैसा करने 
देना चाहिए । किसानों को सहकारिताओं में स्वेच्छापूवंक सम्मिलित होने को राजी करें के 
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लिए, उन्हें सफल प्रदर्शन द्वारा यह निए्वचय करवा देना पड़ेगा कि यह कार्यक्रम व्यवहायं है और 
'इसके लिये जो दावे किये गये हें वे सच्चे हें। लोकतन्त्री प्रणाली में, किसी भी कार्यक्रम की प्रगति 
जनता पर उसकी प्रतिक्रिया के हिसाब से हुआ करती है। जनता के नेता भी उस कार्यक्रम का 
उतना ही समर्थन करते हें जितना कि जनता उसे पसन्द या नापसन्द करती है। इन कारणों से 
प्रदर्शन की व्यवस्था करना शअत्यन्त आवश्यक है। राष्ट्रीय कार्यक्रम की सारी सफलता उसी 
पर निर्भर करती 


२३०. हमार। सुझाव हे कि आगामी चार वर्षों में दस हजार क्ृषि-सहकारिता-संस्थाएं 
संगठित करने का कार्यक्रम बना लिया जाय। लक्ष्य यह रकखा जाय कि १६६०-६१ तक पचास- 
पचास गांवों में कम से कम एक कृषि-सहकारिता-संस्था खल जाय | इसकी पूति हो सकने या न 
हो सकने का निश्चय बहुत-ने कुछ वर्तमान सहकारिता-संस्थाओ्रों का काम देखंकर होंगा। इसलिये 
उनके काम को झआदश काम बनाकर दिखलाने का प्रयत्न करना चाहिए । राष्ट्रीय स्तर पर 
सहकारिता की खेती की योजनाएं बनाते और उसके कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व 
नेशनल कोग्रापरंटिव-डिवलेपमेण्ट-ऐण्ड वेयरहाउसिंग बोई' अर्थात राष्टीय-सहकारिता-विस्तार- 
तथा-मालसंग्रह-मण्डल के सुधुर्द कर देना चाहिए। इस बोर्ड की एक स्थायी समिति, सहकारिता की 
खेती सम्बन्धी मामलों का भगतान करने के लिए, बना देनी चाहिए। सहकारिता की खेती के 
कार्यों में सलाह देने के लिए, क्रेपि-मन्त्रालय में एक विशेषाध्रिकारी नियक्त किया जाना चाहिए 
झौर उसकी सहायता के लिये कुछ विशेषज्ञ भी रहन चाहिये । राज्यों मं भी सहकारिता-मन्त्री 
की आधीनता में एक-एक सभिति इसी कार्य के लिये बना देनी चाहिए । राज्य-समितियों की 
सहायता के लिए, विकास-आ्रायुक्त की ग्रध्यक्षता में एक-एक उपसमिति रहनी चाहिए। राज्यों में भी 
केन्द्र के समान, एक-एक विशेषाधिका री और उसकी सहायता के लिये विशेषज्ञ रहने च।हियें। जिलों 

20003 की खेती का विकास करने के लिये जिला-विकास-मण्डलों की एक-एक उपसमिति 
टॉनी चाहि 


३१. हमने सिफारिश की है कि आगामी चार वर्षों मं कोई दो लाख नवयवकों को ग्राम- 
संगठनकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किय। जाय । ये युवक लोगों को सहकारिता से खेती करने का काय- 
कम समझायेंगे और साथ ही सहकारिता-मंस्थाओं का नेतत्व भी करेंगे । इन्हें प्रशिक्षित करने 
के काँर्यक्रम का व्यय, केन्द्र और राज्य-सरकारों को मिलकर उठाना और ३-१ के अ्नपात में 
परस्पर बांट लेना चाहिए। ग्राम-संगठन-कर्ताओ्ों का वेतन कछ नहीं देना चाहिए। उनसे आजा 
रखनी चाहिये कि उन्हें स्वयं जो प्रशिक्षण मिला है उसके आधार पर ही वे लोगों में सहकारिता की 
खेती के विचारों क। प्रचार करे। वे ग्रामों के अ्रन्य कार्यकर्ताओं के साथ घनिप्ठ सहयोग-पूबक 
काम करेंगे। केन्द्रीय सरकार को लगभग ग्ाधा दरजन प्रादेशिक प्रशिक्षण-केन्द्र, शिक्षकों तथा 
ग्रन्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये खोल देने चाहिएं | 


३२. इस प्रतिवेदन में जिन सिफारिशों की चर्चा पीछे हुईं। उनका संक्षेप से नीचे उल्लेख 
किया जा रहा है :-- 


कायक्रम 


१. आगामी चार वर्षों में, पचास-पचास ग्रा्मों में कम से कम एक कृषि-सहकारिता-संस्था 
खोल देने का लक्ष्य रखकर एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम तैयार कर लेना चाहिये । इस प्रकार देश में 
लगभग दस हजार सहकारिता-संस्थाएं खल जायंगी । 


२. जिन राष्ट्रीय-विस्तार-मण्डलों और सामुदायिक विकास-योजनाशञ्रों को चलते हुए दो 
वर्ष हो च॒के हे उनमें यथाशक्ति अभ्रधिकतम सहकारिता-संस्थाएं खोलने का प्रयत्न करना चाहिए । 


३. स्वेच्छा-सहयोग के सिद्धान्त का दढ़ता से पालन करना चाहिये, यदि कोई व्यक्ति सह- 
कारिता-संस्था से पृथक होना चाहे तो उसे होने देना चाहिए--परन्तु फसल के भ्रन्त में ही, उससे 
पर्व नहीं । 
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४. जहां कहीं ऐसी खासी बड़ी सरकारी जमीन मिल सके कि उस पर किसानों का व्यक्तिश: 
कोई अधिकार न हो, वहां बे-जबीन खेत-मजदूरों की सहकारिता-संस्था बनाकर, वह जमीन खतो 
के लिये उसे दे देनी चाहिये। यदि छोटे किसान-मालिक और काइतकार (जमींदारों श्रादि 
काइल के लिए जमीन लेकर खेती करने वाले किसान ) अपनी-अपनी जमीन उस जमीन में मिलाने 
को तैयार हों तो उन्हें भी उस सहकारिता में सम्मिलित कर लेना चाहिये । 


५. वर्तमान सहकारिता-संस्थाओ्रों का शी घ्रता-पूर्वक सर्वेक्षण करके, केवल खरी संस्थाओं 
को चलती रहने देना चाहिए और उन्हें प्रदर्शन-केन्द्रों में परिणत करने के लिये उनको उचित 
सहायता करना चाहिये । हमने सरकारी सहायता देने और संस्थात्रों के आन्तरिक संगठन तथा 
प्रबन्ध आदि के विषय में जो सुझाव दिये हें उनकी परीक्षा पहले इन संस्थाश्रों में करके देख 
लेनी चाहिये, जिससे कि शञ्षीघ्र ही अनुभव प्राप्त हो जाय और भविष्य के लिये उपयुक्त विधियों 
और प्रणालियों का निर्धारण किया जा सके । 


संगठन ओर प्रबन्ध 

६. सहकारिता की खेती में सब सदस्थों को भ्रपती जमीनें एकत्र कर देनी पड़ती है। जहा 
कहीं किसान अपनी जमीनें एकत्र करने के लिये तैयार हों वहां मिलकर खेती करने को भी बढ़ावा 
देना चाहिये | सरकारी और फ़ालतू एकत्र की हुई ज़मीन१र सामुदायिक कृषिसहका रिताग्रोंका 
संगठन करना चाहिये । 

७. कृषि-सहकारिता-संस्थाओ्रों में केवल ऐसे लोगों को सम्मिलित करना चाहिए जो कि 
खेती के प्रति-दिन के काम अपने हाथ से करने को तैयार हों । 


८. सहकारिताओं में नौकरशाही प्रवृत्तियों को घुसने से रोकने के लिये आवश्यक है कि 
संस्थाओं के पदाधिकारियों, प्रबन्धकर्ताश्रों श्रौर ग्रन्य कर्मचारियों से भी, कुछ नियत न्यूनतम दिन 
तक, खेती का काम अवश्य करवाया जाय । 

९. बोयी जाने वाली फसलों के झ्रनुसार, चावल के इलाकों में कृषि-सहकारिता-संस्थाग्रों 
की जमीन ३५ से ५० एकड़ तक और कपास व गेहूं के इलाकोंमें ६० से १०० एकड़ तक होनी चाहिए। 
सदस्यों की न्यूनतम संख्या ७ से १० तक रकक्‍्खी जा सकती है । 

१०. रा रू-शुरू में एक गाँव में एक से अधिक सहकारिताएं चलने देने में भी हानि नहीं । 
जिस गाँव में दो या इससे श्रधिक सहकारिताएं हों वहाँ उन्हें समझा-बझाकर, सेवाएं और सामग्री 
बा सस्ते मूल्य पर प्राप्त करने के लिये, उनकी एक संयुक्त समिति बनवा देने का यत्न करना 
चाहिए । द 

११. हमने चीन में जो सहकारिताएं देखी थीं उनमें से किसी-किसी की जमीन ४५००० 
एकड़ से भी अधिक और सदस्य-संख्या १२००० तक थी। इतनी बड़ी संस्थाओं का प्रबन्ध कभी-कभी 
उलझ जाता है और उतके सदस्य काम में सक्रिय भाग लेना बन्द कर देते हैं । इसलिये भारत में 
सहकारिताओं के भ्रधिकतम परिमाण का निश्चय, प्रदर्शन-कार्म क्रम से प्राप्त अनुभव के श्राधार पर, 
कर लेना चाहिए । हे 


१२. प्रत्येक कृषि-सहकारिता-संस्था को अपने कार्य की एक विस्तृत योजना पंच-वर्षीय 
और दूसरी वाषिक बना लेनी चाहिए। इन योजनाशं को बनाते हर यह विचार कर लेना चाहिए 
कि संस्था को श्रम और पूँजी के साधन कितने मिल सकेंगे, बाहर से पूँजी कि कितनी सहायता 
मिल सकेगी, उत्पादन में कितनी वृद्धि कर सकना सम्भव होगा और ऋण की व।पिसी कितनी किश्तों 
में करनी होगी, इत्यादि । 


१३. यदि हल तथा गाड़ियाँ भ्रादि चलाने वाले पशु सदस्यों के पास ही रहें तो संस्था को 
यह अन्दाजा लगा लेना चाहिये कि उसे अ्रपनी जमीन जोतने के लिये कितने पशुओं की झ्रावश्यकता 
पड़ेगी। पशुओं का किराया परस्पर मिलकर तय कर लेना चाहिये। यदि पशु भी एक%क्रके 
संस्था की सम्पत्ति बना दिये जाय॑ तो उनका उचित मूल्य लगाकर, उसे या तो सदस्यों के हिंह्ले!के 
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रूप में पूँजी खाते जमा कर लेना चाहिये और या उसे सदस्यों का ऋण मान कर उसे चकाने की 
किश्तें तय कर लेनी चाहिएं । कर प्रकार सदस्य जो औजार संस्था को दें उनका उचित मूल्य लगाकर 
वह सदस्यों के हिस्से के रूप में पूँणी खाते जमा कर लेना चाहिए । 


१४. भूमि के स्वामित्व का लाभांश, भूमि एकत्र करते समय उसकी जो उपज थी उसके 
झ्राधार पर, तय करना चाहिए। ऐसा करना इसलिए आ्रावश्थक है कि संस्था के प्रयत्न से उत्पादन 
में जो वृद्धि हो उसका सारा लाभ सदस्यों में उनके श्रम के हिसाब से बाँटा जा सके । 


, १५ काम को सदस्यों में ठीक प्रकार बाँटने और उसका ठीक प्रकार निरीक्षण होने का, 
सहकारिता के किसी भी काम में, अधिकतम महत्व है। इसलिये इन दोनों प्रयोजनों की सिद्धि के 
उचित साधन निकाल लेने पर ध्यान, सबसे पहले देना चाहिये। जहाँ कहीं सम्भव हो वहाँ चीनियों 
की दलों और टोलियों में बंटकर काम करने की प्रणाली भ्रपनायी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता 
है कि बड़े-बड़े काम तो संस्था स्वयं करवाये और छोटे काम छोटी टोलियों या कुटुम्बों को बाँट 
दिये जाय॑ । 


१६. प्रत्येक सदस्य का दैनिक का आँकते हुए, काम के प्रकार और परिमाण, दोनों का 
ध्यान रखना चाहिए, और काम आंकने के लिये उचित नाप निर्धारित कर देने चाहिये। फसल 
की समाप्ति पर, विशुद्ध उत्पादन (अर्थात समस्त उत्पादन में से उत्पादन का व्यय और भूमि के 
स्वामित्व का लाभांश घटाकर बची हुई राशि ) को सदस्यों में, प्रत्येक सदस्य के काम के हिसाब से 
बाँट देना चाहिए। है 

१७. सरकार उचित समझे तो चीन और भारत में व्यवहार-कुशल किसानों के आदान- 
प्रदान की व्यवस्था कर दे। कृषि-सहकारिता-संस्थाओ्रों के दर्जन पर कार्यकर्ताओं को छः महीने 
के लिये चीन भेज दिया जाय कि वे वहाँ की सहकारिताओं के आन्‍्तरिक संगठन और प्रबन्ध का 
ग्रध्ययन कर लें। और चीन के किसानों को यहाँ बुलाया जा सकता है कि वे यहाँ रहकर 
सहकारिता-संस्थाएं चलाने में हमारी सहायता करें। 


१८. (क) जहाँ कहीं खेतों की चक-बन्दी की जाय वहाँ यत्न किया जाय कि जो किसान 
कृषि सहकारिता-संस्थाओ्रों के सदस्य बन गये हों या बनना चाहते हों उनकी और सरकार की जमीनें 
इकट्ठी करके एक चक में बाँध दी जाय॑ । 


(ख) छोटे किसानों की जमीनों को भी एक स्थान पर एकत्र करके उनके चकों को, यदि 
कोई सहकारिता-संस्था वहाँ हो तो उसकी जमीन के साथ लगाकर, रक्‍्खा जाय । इससे छोटे किसानों 
में सहकारिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलिगा और जो किसान उस समय सहकारिता में सम्मिलित 
नहीं हुए होंगे वे भी श्रागं चलकर वेसा कर सकेंगे । 


(ग) सम्पन्न किसानों की कौनसी जमीनें फालतृ्‌ हैं इस बात का निर्णय होते ही उनके 
चक बनाकर, उन्हें छोटे किसानों की जमीनों से लगाकर, रक्‍खा जाय । 


सरकारी सहायता 


१९, सरकार को चाहिये कि जो और जैसी सहायता, श्रपनी खेती पृथक-पृथक्‌ करने वाले 
किसानों को और कृषि अ्रथवा उद्योग का व्यवसाय करने वाली अन्य सहकारिता-संस्थाओं को 
मिल रही है वह और वैसी कृषि-सहकारिता-संस्थाओं को भी अवश्य दे। 


२०. कृषि-सहकारिता-संस्थाओ्रों पर भी सरकार की साझेदारी का सिद्धान्त लागू करके, 
तनेशनल-कोश्ापरेटिव-डिवेलपमेंट-ऐण्ड-वेयरहाउसिंग-बोर्डा (राष्ट्रीय-सहकारिता-विकास तथा 
मालसंग्रह-मण्डल ) द्वारा जो सहायता ऋण देने वाली अ्रथवा माल बेचनेवाली बड़ी सहकारिता- 
संस्थाश्रों की की जाती है वह कृषि-सहकारिताशों की भी की जानी चाहिये | 
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२१. कई राज्यों में कृषि-सहकारिता-संस्थाओं पर कृषि का भाय-कर लगाया जा सकता है । 
इस कारण, जिन किसानों पर व्यक्तिश: यह कर नहीं लग सकता उन्हें सहकारिता का सदस्य बन 
जाने से घाटा होता है। इसे और इस प्रकार की अन्य बाधाओं को दूर कर देना चाहिए । 


२२. सरकार द्वारा माल खरीद लेने और कीमतों की गारन्टी कर देने की नीति के कारण 
चीन की कृषि-सहकारिता-संस्थाओं और जापान की सहकारिता-इकाइयों को बड़ी सहायता मिली 
है । इस प्रकार के उपाय हमारे देश में भी किये जाने चाहिये । परन्तु यदि ऐसा तुरन्त और 
एक साथ सभी सहकारिता-संस्थाओरों के लिये न किया जा सके, तो सरकार को कृषि-सहकारिता- 
संस्थाओं की उपज तो एक न्यूनतम मूल्य पर खरीद ही लेनी चाहिए, और वह मूल्य पहले से 
बतला देना चाहिये । | ु 


शिक्षण, प्रशिक्षण और प्रकाशन 


२३. देहाती लोगों में सहकारिता की खेती की जानकारी फैलाने के लिये भ्रावश्यक है कि 
आगामी चार वर्षो में दो लाख नवयुवक चुनकर, उन्हें सहकारिताञओं का संगठन तथा प्रबन्ध करने 
आर उत्पादन के कार्यक्रमों की योजगाएं बनानें की विधियां सिखला दी जाय॑ । 


२४. पीछे भी यह काय्यं चलता चला जाय और कार्यकर्ता अपने अनुभव का परस्पर आदान- 
अदान करते रहें, इस प्रयोजन से प्रति-वर्ष इन नवयुवकों के लिये पुनरावृत्ति-पाठ्यक्रमों का आयोजन 
किया जाना चाहिये । 


२५. सहकारिता-संस्थाओं के अ्रधिकतर सदस्य, छोटे किसानों और बें-जमीन खेत-मजदूरों 
में से बनने की सम्भावना है इसलिये प्रशिक्षणार्थी नवयुवकों का चुनाव भी यथाशक्ति उनमें 
से ही करना चाहिये। प्रशिक्षा्थियों का चुनाव करते हुए, वर्तमान और सच्ची' सहकारिता-संस्थाओं 
के सदस्यों को अवसर पहले देना चाहिय। 


२६. राष्ट्रीय-विस्तार सेवा के ग्राम-कार्यकर्ताओं और अन्य कमंचारियों को, सहकारिता 
की खेती सम्बन्धी विषयों से भी परिचित करवाना चाहिए। 


२७. प्रशिक्षण-केन्द्र ऐसे स्थानों पर ही खोलने चाहिए जहाँ कि कृषि-सहकारिता-संस्थाएं 
विद्यमान हों, जिससे कि प्रशिक्षणाथियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा सके । 


. २८. सहकारिता की खेती के प्रशिक्षित शिक्षक शायद तुरन्त नहीं मिल सकेंगे, इसलिए 
उन्हें प्रशिक्षित करने पर पहले ध्यान देना चाहिये । भारत-सरकार को इस प्रयोजन से कोई आराधा 
दजन प्रादेशिक प्रशिक्षण-केन्द्र खोल देने चाहिएं । 


२६९. कार्यकर्ताओ्रों के विभिन्न वर्गों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम सहकारिता-प्रशिक्षण 
की केन्द्रीय समिति की सलाह से बनाना चाहिए । 


३०. छहों प्रादेशिक प्रशिक्षण-केन्द्रों को चलाने का समस्त व्यय भारत सरकार को उठाना 
चाहिए। राज्य-सरकारे जो प्रशिक्षण-संस्थायें खोलें उनका २५ प्रतिशत ब्यय तो राज्य-सरकारों 
को और ७४ प्रतिशत भारत-सरकार को उठाना चाहिए। 


३१. सहकारिता-पूर्वक खेती करने की चर्चा, भारतीय संसद, राज्य विधान-मण्डलों, 
विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों, पंचायतों, सहकारिता-संस्थाओ्रों और किसान-संघों भ्रादि सब 
सावंजनिक सभा-समाजों में खूब खुलकर की जानी चाहिए, जिससे कि इसकी मौलिक समस्याश्रों 
पर सबका ध्यान केन्द्रित हो जाय । सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले गैर- 
सरकारी सभी संगठनों का सहयोग भी इस कार्यक्रम को पूरा करने में लिया जा सकता है। सहकारि- 
ता में जनता की रुचि उत्पन्न करने के लिये रेडियो, समाचारपत्रों, सिनेमा-फिल्मों और वाद-विवाद 
की गोष्ठी-सभाश्रों कां भी उपयोग करना चाहिए । क्‍ हा 
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शासन-संगठन 


३२. राष्ट्रीय स्तर पर, सहकारिता की खेती की योजनाएं बनाने और उसके कार्यक्रम क्रिया- 
न्वित करने का उत्तरदायित्व, नेशनल-कोआपरेटिव-डिवेलपमेण्ट-एण्ड-वेयरहाउसिय बोड' 
(राष्ट्रीय-सहकारिता-विस्ता र-तथा-मालसंग्रह मण्डल ) को सौंप देना चाहिए । सहकारिता की खेती 
के मामलों का भुगतान करने के लिये इस बोर्ड की एक स्थायी समिति भी बना देनी चाहिये । 


३३. सरकार इस बोर्ड को भ्रव तक जो धन-राशि देती है उसमें वृद्धि कर देनी चाहिये, 
'जिससे कि हमने जो कार्यक्रम सुझाये हें उन सबको बोड्ड पूरा कर सके । 


३४. क्ृषि-मन्त्रालय में सहकारिता की खेती का एक विदेषाधिकारी होना चाहिए, जो 
कि सहकारिता की खेती के कार्यक्रम बनाने में उकत बोर्ड की सहायता किया करे और राज्य-स रकारों 
'को सलाह दिया करे । इस विशेषाधिकारी की सहायता के लिये कुछ विशेषज्ञ भी रहने चाहिएं । 


३४५. प्रत्येक राज्य में भी सहकारिता की खेती के कार्यक्रम बनाने और क्रियान्वित करने के 
लिए एक-एक समिति होनी चाहिए । उसका ग्रध्यक्ष सहकारिता-मन्त्री बनाय। जा सकता है । 


३६. राज्य-समितियों की एक-एक उपसमिति भी होनी चाहिए। उसका अ्रध्यक्ष विक्रास- 
आयकक्‍त को रखा जाय । 


३७. प्रत्येक राज्य को विचार करना चाहिये कि सहकारिता की खेती को बढावा देंने के 
लिये एक विशेषाधिकारी और कुछ विशेषज्ञों की नियुक्ति करना उचित होगा या नहीं । सहकारिता- 
संस्थाओं को एक विशेष हिसाब-किताब-परीक्षक की और कुछ सहायकों की भी आवश्यकता 
सकती है, जो कि घम-फिरकर उनको हिसाब-किताब रखने का तरीका समझाया करें। इन 
कमंचास्यों का व्यय कन्द्र और राज्य-सरकारों को आधा ग्राधा बाँट लना चाहिए। 


३८. जिलों में भी काम का समन्वय करने के लिए, जिला-मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक- 
एक समिति होनी चाहिए । इस समिति को जिला-विकास-मण्डल की एक उपसमभिति माना जा 
'सकता है । इसके सदस्यों में कृषि-सहकारिता-संस्थाओं, अन्य सहकारिता संस्थाओं और पंचायतों 
के प्रतिनिधियों को भी रखना चाहिये । 


'भुमी-सुधार 

३६. भूमि-सुधारों का एक लक्ष्य यह होना चाहिए कि खेती में किराये के मजदूर रखने 
की प्रथा को कम किया जाय और जो लोग अपने हाथ से खेती करना चाहते ह उन्हें जमीन दी जाय । 
इसलिए प्रत्येक कुटुम्ब के पास उतनी ही जमीन रहने देनी चाहिए जितनी में वह स्वयं खेती कर 
सके । शेष सब फालत्‌ जमीन को इकट्ठा करके, उसमें खेती, बे-जमीन खेत-मजदूरों श्र ऐसे छोट 
किसानों की सहकारिता-संस्था बनाकर करवानी चाहिए जो कि अपनी जमीन भी उसमें मिला 
देने को तेयार हों । 


४०. जमीन का लगान नकद या जिनस की एक नियत मात्रा के रूप म॑ं तय किया जा सकता 
है, परन्तु उसे तय करने का आधार जमीन की वर्तमान उपज होना चाहिए, जिससे कि सहकारिता- 
संस्था को लागत के कारण बढ़ी हई उपज का सारा लाभ सहकारिता को ही मिले । लगान की 
अदायगी की जिम्मेवारी सरकार को अपने सिर लेकर, उसे जमीन-मालिकों श्लौर सहकारसिताश्रों 
के बीच में मध्यस्थ रहना चाहिये। सरकार इस जिम्मेबारी को निभाने के लिये गाँव के चौकीदारों 
ग्रादि का उपयोग कर सकती है । 


अन्य बातें 


४२. जापान में किसान धान नहीं बेचते । वे धान कटने की छोटी-छोटी मशीनों द्वारा धान 
में से चावल निकाल लेते है । इससे माल भरने, ढोकर ले जाने और कोठों में रखने झा दि का 
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व्यय लगभग ४० प्रतिशत रह जाता है। हमारे देश में भी बड़ी-बड़ी सहकारिताएं इस प्रथाको भ्रपना 
सकती हें । मशीनों का चलन करने से पहले, केन्द्र और राज्य-सरकारों के कृषि-इंजिनियरिंग- 
विभागों को इनकी परख और जाँच कर लेनी चाहिए । 


४३. जापानी किसान माल भरने के लिए, जूट, सूत या कागज के बोरों के स्थान पर, धान 
के डण्ठलों के बनाये हुए बोरे काम में लाते हें। इन बोरों को किसान स्वयं ही छोटी-छोटी सीधी 
सादी मशीनों द्वारा,अ्रपने फुरसत के समय बना लेते हैं। केन्द्र और राज्य-सरका रों के कृषि-इंजिनिर्यारिंग 
विभागों को ऐसी कुछ मशीनें जापान से मंगाकर जाँचना चाहिए कि वे हमारे देश में चल सकती हैं 
या बा यदि जरूरत हो तो इस काम के लिये किसी जापानी विशेषज्ञ की सहायता भी ली जा 
सकती है । 


४४. जापान में आरम्भिक सहकारिता-संस्थाप्रों के अपने बड़े-बड़े गोदाम हें । उन सबमें 
मिलकर ४२ लाख टन तक अन्न समा सकता है। ये गोदाम बनाये भी प्राय: केवल स्थानीय सामान 
से गये हें। भारत में भी बड़े-बड़े गोदाम बनाने का कार्यक्रम तभी सफल होगा जब कि उन्हें 
स्थानीय श्रवस्थाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखकर बनाया जायगा और खर्च कम रक्‍्खा 
जायगा। इस काम में भी अनुभवी जापानी इंजिनियरों की सहायता ली जा सकती है। 


४५. जापान में लगभग एक-तिहाई झ्रारम्भिक सहकारिता-संस्थाएं भ्रपना आय-ब्यय संतुलित 
नहीं रख सकी थीं। उसका प्रधान कारण यह था कि उनकी सदस्य-संख्या कम और कार-बारका 
परिमाण थोड़ा था । हमें भी इससे पाठ सीखना चाहिये कि छोटी सहकारिताएं शायद लाभ पर 
न चल सके । 
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तेरहवां अध्याय 
श्री० बी० जें० पटेल और श्री० एफ० एन० राना का मत-भेद 


इस प्रतिनिधि-मण्डल के हमारे साथी सदस्यों ने, चीन की सामुदायिक खेती और जापान के: 
सहकारिता-श्रान्दोलन का जो मूल्याँकन किया है और भारत में श्रपनाने के लिये जो सिफारिशें 
की हैं, उन सबसे हमारा मौलिक मत-भेद है। इसी कारण हमें यह मतभेद-सूचक विवरण लिखना: 
पड़ रहा है। हमारा रुयाल है कि चीन में जो कुछ हो रहा है उस सबकी प्रशंसा और जापान के 
सहकारिता-आ्रान्दोलन की सफलताओों की उपेक्षा करने में हमारे साथी सदस्यों से भूल हो गयी है ॥. 
उन द्वारा पेश किया हुआ चित्र संतुलित नहीं है। इन दोनों देशों का हाल देकर हमने जो कुछ 
समझा आर उससे हमारे जो विचार बने, उन दोनों को यदि हमने अपने देशव।सियों के सामने प्रस्तुत 
न किया तो हम अपने कतंव्य से च्यूत हो जायंगे । यह तो हम भी मानते हैँ कि विदेशों के घटना-. 
क्रम वा ग्रध्ययन सहानुभूति-पूवेक करना चाहिये, परन्तु साथ ही, हम इन दोनों देशों की राजनीतिक 
ग्रणालियों की और इन्होंने अपने उद्देशों की पूत्ति के लिए जिन उपायों का अवलम्बन किया उनकी 
उपेक्षा नहीं कर सकते । न हम पहले से बने हुए विचारों अथवा अ्रपनी प्रिय धारणाश्रों का तनर्थन 
करने दी चिता के कारण अप्रिय सत्यों की उपेक्षा कर सकते हें, हम उनकी ओर से आँख तो 
मीच ही नहीं सकते । हमारे देश की जनता के अधिदातर लोग की झआजीविवा का आधार कृषि, 
है, इस हारण हम जो भी नीति अपनावेंगे उसका प्रभाव हमारी जनता पर बहुत भारी पड़ेगा । 
यदि हम अ्रपनी नीति का निश्चय दारत हुए, केवल एक देश की घटनाओं से अनुचित रूपेण प्रभावित 
हो जायंगे तो हमारी सम्मति में, उसके परिणाम भयंकर होंगे, विशेष करके, यदि वे घटनायें हाल में 
ही घटित हुई हों, हमने उनका अध्ययन सुक्ष्मला से न क्रिया हो, और उनका सम्बन्ध एक ऐसे देश से 
हो जिसको भूमि-नीति का आधार ही ऐसे राजनीतिक आादर्ण ४ जिन्हें एकाधिकारी राजनीतिक 
तन्‍्त्र के बिना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। यदि हम चीन-सरकार की भभि-नोति पर विचार 
करते हुए, उसे कम्युनिस्ट आदर्श-वाद से पृथक्‌ कर देंगे, तो हम यह प्रान्त धारणा उत्पन्न कर देने के 
अपराधों होंगे कि उस नीति को हम अपने देश में, टस देश के उपायो का अवलम्बन फिय बिना भी 
अपना सकते हैं । हम तो ऐसा अनुभव करते हें कि कम्युनिस्ट आदर्शों पर श्राधारित नीति, कम्युनिस्ट' 
उपायों की इतनी मुखापेशक्नी होती है कि इन दोनों को एक-दूसरे से पृुथक्‌ किया ही नहीं जा सकता । 


०. चीन के भूमि-सुधारों और सामुदायिक क्रृषि के विगप्रय में हमारे जो विचार बने, वे 
मुख्यतया अपने प्रतिनिधि-मण्डल के सचिव तथा दिल्‍ली के बीनी राजदूतावास द्वारा दिया हुआ 
साहित्य पढ़कर, हम चीन कि जिन सहकारिता-संस्थाओं को देखन गये उनके पदाधिकारियों और 
चोन-सरकार द्वारा बतलाई हुई बातें सुनकर, और हम जो कुछ देख सके उसे देखकर, बसे हैं । 
हमने जो देखा वह हमारे साथियों द्वारा चित्रित किये हुए चित्र से बहुत भिन्न है । 

३ हमारा विचार तो यहाँ तक है कि भूमि-सुधारों से लेकर सामुदायिक कृषि को नींव 
डालने तक की चीनी हे निस्ट सरकार की भमि-नीति को, समझा ही तब जा सकता है जब माक्सें 
आर लेनिन के विच।र ओर सिद्धान्त हमारे सामने रहें। हमारे साथियों ने इसे चीनी उपायों तथा 
विधियों का एक गण माना है कि उनका हरेक कदम एक विशिष्ट घटना-क्रम का अंक होते हुए भी, 
अपने आपमें इतन। पूर्ण होता था और उसे पूरा करने के ज्षिये इतना ध्यान दिया जाता था कि वह 
देखने में घटना-क्रम कां अंग न लगकर, एक स्वतन्त्र घटना जान पड़ता था । (तीसरा अध्याय 
२४वाँ परा ) । परन्तु हमने देखा कि व्यवहार में यह विधि और कुछ नहीं, किसानों का क्रमश: 
दमन करने के लिए चतुरता-पूवेक बनाई हुई एक योजना-मात्र थी। और इस योजना का 
निर्माण बरसों पहले लेनिन की श्रप्रतिम प्रतिभा द्वारा किया जा चुका था। लेनिन का आदर्श 
यह था कि किसानों को मजदूरों के एकाधिकार' के श्राधीन कर दिया जाय, और यह आपधीनता 
एक-दम न करके क्रम-क्रम से और खण्ड-खण्ड करके सम्पन्न की जाय । उनके अपने णब्दों में, "पहले 
हम प्राय: सवंत्र जमींदारों के विरुद्ध किसानों का समर्थन करेंगे और इसके लिये सब साधनों का,. 
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जमीन की जब्ती तक का, प्रयोग करेंगे श्रौर इसके पदचात्‌, (भ्रथवा पश्चात्‌ नहीं, भ्रपितु साथ ही 
'साथ ) किसानों के विरुद्ध मजदूरों का साथ देने लगेंगे।” (सिलेक्टेड बक्से, प्रथम भाग, पृष्ठ ४४२ ) । 
. इस समय कम्युनिस्टों के नारे होंगे : जमीन जोतने वालों की' और जमींदारी का नाश हो । जमींदारों 
का अन्त करने के पश्चात्‌, किसानों को, सम्पन्न किसानों, मध्यवित्त किसानों, गरीब किसानों झ्ौर 
बेजमीन किसानों में विभकत कर दिया जायगा। नीति का लक्ष्य एक भाग को दूसरे से पृथक्‌ कर देने 
का, और इस प्रकार मेहनत करने वाले किसानों को भ्रपनी ओर करके और सम्पन्न किसानों के 
विरोध को कुचल कर' अपना शासन दढ़ कर लेने का रहेगा । (“सिलेक्टेड वक्‍सं'', द्वितीय भाग, 
पृ० ६६८) | श्रब नारा बड़े किसानों का अन्त' करने का हो जायगा। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर, 
किसानों को इस प्रकार संगठित करना होगा कि वे एक सामान्य योजना के अनुसार, सामान्य भूमि 
पर, सामान्य प्रबन्ध में काम करने लगें (सिलेक्टेड बकक्‍स, द्वितीय भाग, पृ० ६६८) । दूसरे शब्दों 
में, भूमि पर व्यक्तियों के स्वामित्व का भ्रन्त करके, सरकार की संरक्षा में सामुद[यिक खेतों की स्थापना 
कर दी जायगी। भ्रब नारा सामुदायिक खेती' का रहेगा। इससे प्रकट है कि कम्युनिस्टों की नीति 
'का आधार ही वर्ग-संघर्ष है, और वे अपने लक्ष्य की पूर्ति एक वर्ग को दूसरे से लडाकर तथा दूसरे 
'के साथ लड़ाई छेड़ने से पूर्व पहले का अन्त करके करते हैं । 


४. कम्युनिस्ट शास्त्र-ग्रन्थों के ये उद्धरण केवल यह दिखलाने के लिये दिये गये हैँ कि चीन 
की कम्यूनिस्ट पार्टी ने मुख्यत। इसी नीति पर आचरण किया है, और उसने जमींदारों की समाप्ति 
तथा सामुदायिक क्षषि की स्थापना के मध्य में भूमि-सुधार' तथा परस्पर-सहायक दलों आदि के 
'जो क्षेपक डाले उनका महत्व प्रधान नीति की दृष्टि से विशेष नहीं है । चीन के वर्तमान क्षि-मन्त्री 
श्री लियाऊ के शब्दों में, शत्रुओं का परस्पर सम्बन्ध विच्छिन्न कर दो, सबसे एक साथ लड़ाई मत 
'छेड़ो, पहले उन्हें निबंल करो और फिर उनकी जड़ काट डालो ।” उपप्रधान मंत्री श्री तांग-शु-हई 
ने हमारे साथ वार्तालाप में बतलाया था कि चीनी आन्दोलन का आधार ही वर्ग-संघर्ष था, पहले 
संघर्ष जमींदारों और सब किसानों में था, पीछे वह सम्पन्न किसानों और गरीब किसानों में हो 
गया । हमने श्रभी जो लिखा है उस सबकी पुष्टि चीन में तथाकथित सहकारिता-संस्थाओं के 
निर्माण के इतिहास से हो जाती है। पहले तो किसानों को जमीन किसानों की का नारा लगाकर 
बढ़ावा दिया जाता और जमींदारों को कुचल डाला जाता है, फिर, भूमि के स्वामित्व की पवित्रता 
और लाभ में स्वामियों का भाग पृथक्‌ रखने पर बल देकर, किसानों को आरम्भिक सहकारिता- 
संस्थाओं में संगठित कर दिया जाता है। औौर अन्त में समाजवाद के नाम पर उनका भूमि के 
स्वामित्व का अधिकार छीन कर, उनकी स्थिति निरे मजदूर की रहने दी जाती है। इन सब कारणों 
से, हम इन चालबाजियों को प्रगति-शाली बतलाने के अपने साथियों के उत्साह में साझेदार नहीं 
हो सकतें । यह नीति आरम्भ से ही किसानों को पूरा मजदूर बना डालने के लिये भ्रपनायी गई थी । 
हमारे इस विचार की पुष्टि चीनी सूत्रों से भी हो जाती है। अन्य किसी ने नहीं, स्वयं (माओ-त्से-सँग 
ने असन्दिग्ध शब्दों में कहा था : 'जेसा कि इस कार्यक्रम में विहित है, मजदूरों का राजनीतिक 
नेतृत्व, सरकारी उद्योगों और सहकारिता-संस्थाओ्ं का मजदूरों द्वारा संचालन, ये समाजवाद 
के ही भंग है। . . . . यह निश्चित है और इसमें सन्देह का लवलेश भी नहीं कि हमारा भावी अथवा 
अन्तिम कार्यक्रम चीन को समाजवाद और साम्यवाद की ओर ले जाने का है।” माओरो-त्से-सुंग 
के सिलेक्टेड वक्‍से', चतुर्थ भाग, पृ० २७४) । चीन की सरकारी घोषणाश्रों में, श्रमेक वर्ष पूर्व, 
१६५१ में ही, यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि भूमि-सुधार, सोवियत नमूने पर, पूर्ण सामुदायिक 
'कृषि की दिशा में पहला कदम मात्र होगा । एक उपमन्त्री श्री वू-चुवेह-नुग्त ने कहा था कि चीनी 
कृषि के विकास के तीन क्रम माने जा सकते हैं : पहला क्रम भूमि-सुधार का होगा, दूसरा परस्पर 
सहायक दलों का, और तीसरा, सोवियत संघ के सामुदायिक खेतों के नमूनों पर राष्ट्र भर में कृषि 
को समाजवादी श्राधार पर करने का होगा ।” (पीपल्स चायना, नवम्बर १, १६९५१) । 


भूमी सुधार 

५. हम पहले दिखला चुके हें कि चीन में सामुदायिक कृषि की नीति श्रकस्मात्‌ ही नहीं 
अपना ली गई थी । भूमि-सुधार उस नीति पर चलने का पहला क्रदम मात्र था। पश्रब हम उसी 
की चर्चा करते हैं। १६५० में, भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि का स्वामी किसानों को बनाने की पद्धति 
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चलाना बतलाकर, घोषणा की गई थी कि किसान को अपनी जमीन का प्रबन्ध वह जैसे चाहे 
वैसे स्वतन्त्रता से करने, और उसे बेचने, खरीदने झऔर किराये पर उठाने का भी अ्रधिकार' दिया 
जायगा | (भूमि-सुधार का कानन, भ्रनुच्छेद १ और ३०) । इसके तीन वर्ष पश्चात्‌, मार्च १६९५३ 
में, फिर यह घोषणा की गई कि “किसानों की वेयक्तिक श्रर्थ-व्यवस्था अभी भ्रावश्यक रूप से बहुत 
समय तक चलती और फलती फूलती रहेगी। अभी तो सम्पन्न किसानों की भ्रथ्थ॑-व्यवस्था का 
भी विकास होता रहते देने की झ्ावश्यकता है। सामान्य कार्यक्रम में बतलाया गया है कि जहां 
कहीं भूमि-सुधार लागू किये जायंगे वहां भूमि पर किसानों के स्वामित्व की रक्षा भ्रवश्य की जायगी । 
(भूमि-सहकारिता के विषय में केन्द्रीय समिति के निर्णय, जेन-मीन-जिह-पाओ, पेकिग, मार्च २६, 
१६५३) परन्तु १६५४ में यह नीति एकदम उलट दी गई, और नये संविधान के ८५वें अनुच्छेद में 
घोषणा की गई कि सम्पन्न किसानों की भअर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार की नीति, उसे क्रमश: 
कम करके अन्त में उसका अन्त कर देने की है ।। इस आकस्मिक परिवर्तन का कारण 
चीन में सहकारिता की खेती नामक अंग्रेजी की का निम्न उद्धरण पढ़कर भली भांति समझ 
में श्रा जाता है, यह पुस्तिका हम सब प्रतिनिधियों को दी गई थी। बढ़े जमींदारों का श्रन्त कर 
देने के पश्चात्‌ जमीन किसानों को बांट दी गई थी। परन्तु वे जमीन के अपने छोटे-छोटे टुकड़ों पर 
अब तक बिखरे पड़े हें। जब तक यह स्थिति रहेगी तब तक इसके पूंजीपतियों का शासन लाने 
में सहायक बन जाने का भय रहेगा। एक नया वर्ग सम्पन्न किसानों का बन गया है। वह उन बड़े 
जमींदारों के चरण-चिन्हों पर चल रहा है। जो भूतकाल में किसानों का पीडन किया करते थे । 
वे सम्पन्न किसान एक-एक करके छोटे किसानों को निगल जायंगे। झौर तब भूमि पुनः 
शोषकों के हाथ में केन्द्रित हो जायगी ।” अब यदि हम कम्युनिस्ट चीन की बाद की घटनाशरों को 
समझना चाहें-तो यह जानना बहुत आवश्यक है कि ये भूमि-सुधार किये किस प्रकार गये थे। इन 
भूमि-सुधारों की नींव ही पहले जमींदारों और फिर सम्पन्न किसानों का अन्त करने पर रक्खी गई 
थी। हमें बतलाया गया था कि एक भी शियांग ऐसा नहीं बचा था जिसमें कुछ न कुछ सम्पन्न 
किसानों और जमींदारों का अन्त न किया गया हो । उसके पर्चात्‌, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को 
प्रतिक्रिया-वादी अथवा क्रान्ति-विरोधी अथवा विनाशक अथवा कुओमिनतांग का दलाल बतलाकर 
या तो उनकी हत्या कर दी गई और या उन्हें दण्डित कर दिया गया । इस सबका किसान जनता 
के मन पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा होगा । जिस प्रकार ये भूमि-सुधार किये गये उसका हाल 
जानने के पश्चात्‌ हमारे मन में यह सन्देह नहीं रह जाता कि उससे भारी भय का वातावरण उत्पन्न 
हो गया होगा । पेकिंग के फौरिन लंग्वेज प्रेस! ने १६५१ में एक पुस्तिका अंग्रेजी में किसानों ने 
अपनी जमीन वापस कंसे पायी ? प्रकाशित की थी। उसमें एक गांव की भूमि-सुधार सभा का 
वर्णन निम्न प्रकार किया गया था । 


“नीचे खड़ी हुई भीड ने मुक्के उठा कर एक स्वर से आवाज लगायी : प्रतिक्रियावादी जमीं- 
दारों को गाड़ दो, पेंग-एहें-हु को गोली से उड़ा दो ।” 

“भीड़ ने फिर एक स्वर से आवाज लगायी अपनी जायदाद छिपाने वाले श्रपराधी जमींदारों 
को गाड़ दो । किसान एकता जिन्दाबाद ।' 


“चार बजे तक २० किसान मंच पर से अपनी शिकायतें सुना चुके थे। लोगों;का जोश उबला 


पड़ रहा था। श्रचानक ही सब शान्त हो गया और लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। (जनता 
की अ्रदालत विचार करने बेठ गयी) 


“न्यायाधीश की वाणी गम्भीर थी ।” किसान भाइयो, हमने श्रभी कुछ स्थानीय किसानों 
की शिकायतें सुनीं। इन्हें सुनकर श्राप सबको पता लग गया होगा कि जमींदार लोग किस प्रकार 
सदा से किसानों के शत्रुओं के साथ मिलकर काम करते आ्राये हें । 

हमारा फैसला तीनों अ्रपराधी जमींदारों के लिये यह है : 

' पेंग-यीन-लींग : उम्र ४६ वर्ष : रहने वाला शिनलू गांव का । यह प्रतिरोध के युद्ध के 
समय देशभक्त युवकों की हत्या का कारण बना था। मुक्ति के पश्चात्‌ इसने अ्रन्धविश्वासी सभाशञ्रों 
का संगठन किया और लोगों को बहकाने के लिये अ्रफवाहे उड़ायीं। इसने विद्रोह की योजना बनाने के 
लिये हथियार भी छिपा रखे थे। इसकी सजा मौत है। आप सबको यह पसन्द है या नहीं ? ' 
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“मंच के नीचे से हां-हां की कानों को बहरा कर देने वाली आवाजें झायीं। 


“पेंग-यीन-लींग के झ्रांसु बह रहे थे । उसने एक हाथ से अपना मुंह छिप। रक्‍्खा था । उसे 
घकेलकर ले जाया गया. . . . . ' 


“कंदियों को मन्दिर के दक्षिण की शोर के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। कब्रिस्तान के 
पीछे से कई गोलियां चलने की आवाज श्रायी। ग्रावाज हवा में गूंज गयी और सारे हुइलूंग शियांग 
में फेल गई। दण्डित व्यक्तियों के साथ न्याय हो चुकने पर सबने सन्‍्तोथ की स्लांस ली। 


प्रतिक्रियावादी जमींदार मुर्दाबाद' 
किसानों की जीत जिन्दाबाद' 
'कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद' 
राष्ट्रपति माओ्रो-त्से-तंग जिन्दाबाद' 


“जनता ने, प्रथम बार भय और दबाव से मुक्त होकर मुक्त कण्ठ से और पूर्ण उच्च स्वर से 
ये नारे लगाये । क्‍ 

६. हमारा इरादा इस संक्षिप्त लेख में, जमींदारी का अन्त करने के लिये ग्रपनाये गय 
उपायों का विस्तार से वर्णन करन का नहीं है, परन्तु इसे सभ्य तो किसी भी प्रक/र नहीं कहा जा सकता । 
यदि कोई पूरा हाल जानना ही चाहे तो उसका कुतूहल, १६५० में चीन में प्रकाशित यांग्जी डेली" 
और 'सदने डेली आदि स्थानीय दैनिकों को पढ़कर, शान्त हो सकता है । इस प्रसंग के लिये तो. 
केन्द्रीय समिति के एक सदस्य श्री पाई-पो ने, २० सितम्बर, १६५२ के कमिन्फामं जनल में प्रकाशित 
एक लेख में जो लिखा था, वही उद्घृत कर देना काफी है। उन्होंने लिखा था : गत तीन वर्पों में 
हम चीन में बीस लाख से अधिक डाकुओं का सफाया कर चुके हैं। श्रब चीन में डाक्‌ नहीं रहे 
ग्रोर हमारा सामाजिक जीवन शान्त तथा स्थिर हो गया है । चीन में डाकुओं और जमींदारों का 
जिक्र एक ही प्रकरण में साथ-साथ किया जाता था। इसलिये यह कल्पना भली भांति की जा सकती 
है कि भूमि-सुधार के इन वर्षों में जिन बीस लाख डाकुओं का सफाया किया गया उनमें बहुत से 
जमीदार भी रहे होंगे । 

७. हमारे साथियों ने भूमि-सुधारों के विस्तार श्लौर बारीकियों में जान। उचित नहीं समझा । 
(तीसरा भअ्रध्याय, २०वां पेरा) | परन्तु हमारा ख्याल है कि भूमि-सुधार जिस प्रकार किये गये 
उसका साधारण जनता के मन पर कसा प्रभाव पड़ा होगा, इसका ठीक-ठीक चित्रण करने के लिये 
हमने ऊपर जो विवरण दिया है उसका कुछ अंश दे देना आवश्यक था। अपने साँथियों की भांति 
हम इतना मात्र सुनकर सन्‍्तुष्ट नहीं हो सके कि जमींदारों के विषय में भीड़ जो निर्णय करती थी 
उस पर, इसी प्रयोजन से बनायी गयी अदालतें, पुनंविचार कर लेती थीं । हमने देखा था 
कि कम्युनिस्ट चीन की ये जनता की अदालतें “उसी वर्ग के जनता के शासन का एक अंग 
मात्र हें। और ये उसी वर्ग के जनता के शासन द्वारा निर्मित परिषदों के निरीक्षण में रहती 
और निर्देशों का पालन करती हैं । (३ सितम्बर १६५२ को जनता की अदालतों के लिये बनाये 
गये अस्थायी नियमों पर अनुच्छेद १०) । चीन के न्याय-मंत्रीने घोषणा की थी कि “भूमि-सुधार 
लागू करते और प्रतिक्रियावादियों का दमन करते हुए हमने अपने शत्रुओं को करारी चोट लगा 
दी थी--जनता की अदालतें सचमुच जनता के जनतंत्री एकाधिकारी शासन का प्रभावशाली शस्त्र 
हैं। (जन-मीन जीह-पाओझ्ो, सितम्बर २५,१६५४ ) । 


८. सम्भव है कि चीन में हक च कुछ बड़े जमींदार रहे हों, परन्तु पीछे से चीन में जिन 
लोगों को जमींदार बतलाया गया उनकी प्रबल बहुसंख्या की गणना, किसी भी कसोटी या तक॑ से, 
ग्रन्य किसी देश में जमींदारों में नहीं की जायगी । चीन में किराये पर काम करने वाले मजदूरों 
की या मजदूरी लेकर खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की समस्या का महत्व अधिक था ही नहीं । 
चीन का की कृषि के सभी बड़े-बड़े जानकारों का मत यही है। चीन के देहाती जीवन का नमूना 
किराय का मजदूर नहीं, “जमीन का मालिक किसान था ।” (टॉनी लिखित लेण्ड एण्ड लेबर 
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इन चायना, रा ३४) । हमसे बातचीत करते हुए चीन के उपप्रधान मंत्री श्री तांग-शु-हुई तक मै 
कहा था कि चीन में मजदूर बहुत नहीं थे।' इसलिये हमारा विचार है कि केवल आर्थिक कारणों से, 
लाखों छोट खत-मालिकों को जमींदार और सम्पन्न किसान बतलाकर, उनके विरुद्ध कारवाह 
करना न्‍्यायोचित नहीं था । इसका झ्रौचित्य केवल उनके अन्तिम लक्ष्य के आधार पर प्रतिपादित 
किया जा सकता हैः जो कि भूमि पर निजी स्वामित्व के अधिकार का अन्त करके और किसानों की 
स्थिति निरे मजदूरों की बनाकर कृषि को सामुदायिक भ्राधार पर करने का था । 


संगठन की विधि 


९. भूमि-सुधारों के प्रशन पर विचार करते हुए हमने दिखलाया है कि जिस निर्दयता से 
इस नीति को क्रियान्वित किया गया था उसका प्रभाव आम किसानों पर पड़े बिना नहीं रहा 
होगा । इस सम्बन्ध में भी श्रपने साथियों से हमारा मतभेद है। उन्होने लिखा है : “परन्तु इस 
सारे कार्य में स्वेच्छा की नीति के पालन का ध्यान रक्‍्खा गया। १६५५ के अन्त तक भी, प 
प्रतिशत से श्रधिक किसान-परिवार सहकारिता-संस्थाओं में सम्मिलित नहीं हुए थे ॥ किसानों 
के लिय सरकार और नेताओं ने जो मार्ग निर्धारित कर दिया था उस पर उन्हें, बिना किसी प्रकाश 
के दबाव का शअ्नुभव होने देने के, धीरे धीरे चलाया जाता था। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर प्रगति 
को आ्रांक लिया जाता था और अ्रगले पड़ाव की शोर पग पीछे की स्थिति को दुढ़ कर लेने के पदचात्‌ 
ही, बढ़ाया जाता था।' (सातवां अ्रध्याय, शवां पैरा) | हमारे साथियों ने एक परिणाम यह भी 
निकाला है कि भूमि-सुधार लागू करते हुए जो हत्या श्र जोर-जबरदस्ती की गयी थी उसका प्रभाव 
किसानों पर बहुत नहीं पड़ा होगा, उन्हें सहकारिता-संस्थाओं के काम में भी किसी प्रकार का दबाव 
या विवशता का भाव दिखाई नहीं दिया। परन्तु हमने स्वयं जो कुछ देखा उसके झ्राधार पर हम 
सहकारिताओों की अश्रब तक की प्रगति श्र उनके वर्तमान कार्य के विषय में, अपने साथियों के 
उक्त मत को सर्वथा अस्वीकार करते हैं । अपने मत का प्रतिपादन करने से पूर्व, हम अपने साथियों 
के मत में कुछ परस्पर-विरोध का प्रदशेन कर देना चाहते हें। उन्होंने माना है कि श्राज के चीन 
में सरकारी नीति का विरोध करना प्रायः कठिन' है, और फिर भी वे सहकारिता-संस्थाओं की 
प्रगति को स्वेच्छा-प्ररित मानते ह। स्वेच्छा का श्रर्थ ही कुछ नहीं रहता यदि उसमें से सरकारी 
नीति का विरोध करने के श्रधिकार को निकाल दिया जाय । स्मरण रखना चाहिये कि मुकबमों 
की सामूहिक सुनवाइयों और अभियोग-सभाओ्रों का तांता भूमि-सुधार लागू हो चुकने के साथ ही 
समाप्त नहीं हो गया था । यह तो जिस दिन हम कंण्टन से चले उस दिन तक चल रहा था। 
हमें बतलाया गया था कि उस दिन जनता के न्यायालय में एक मुकदमे की सुनवाई हो रही थी । 
निःसन्देह , तब मुकदमा चलाने का नारा बदल चुका था। भूमि-सुधारों के जमाने में किसी भी 
व्यक्ति को दण्डित करने के लिये उसे जमींदार' बतला देना पर्याप्त था, भर कौन जमींदार है 
कौन नहीं, इसका निर्णय करने के लिये तुरन्त ही कोई लट्टमार तरीका तलाश कर लिया जाता था। 
मार्च १२, १६५१ के यांग्जी डेली' के अ्रनुसार, एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता पूछता था : यह जमींदार 
है या नहीं ? भीड़ जवाब देती थी, हां, है। बस, फंसला हो जाता था कि वह जमींदार है। हमें 
सन्देह नहीं कि अरब भी किसी आदमी का अन्त करने के लिये जो नारे चलाये गये हें उनका 
निर्णय इसी प्रकार के तुरत-फुरत और लट्ठमार तरीकों से किया जाता होगा । श्रब के नारे ह : 
यह 'प्रतिक्रियावादी' या 'ऋ्रान्ति-विरोधी' या कुझ्रामीनतांग का दलाल' है। हमारे साथियों ने 
इस बात का तथ्य के रूप में उल्लेख किया है कि ८ प्रतिशत किसान-परिवार भ्रब तक भी सहकारिता- 
संस्थाओ्रों के सदस्य नहीं बने, परन्तु उन्होंने इस तथ्य की उपेक्षा कर दी कि जब हम चीन से लौटने 
लगे थे तब हमें बतलाया गया था कि €६ प्रतिशत किसान-कुटुम्ब तो सहकारिताशओों में सम्मिलित 
हो चुके हें पऔरोर १९५६ के भ्न्‍्त भ्रथवा १६५७ के वसन्‍्त तक १०० प्रतिशत का लक्ष्य पूरा हो जाने 
की आशा है । इस प्रकार, किसानों को सहकारिताश्रों से बाहर रहने की स्वतन्त्रता होने का अर्थ 
ही कुछ नहीं रहता, क्योंकि उनके लिये स्वतन्त्रता से रहना सम्भव ही नहीं है। जहां खेती की पैदावार 
खरीदने का एकाधिकार सरकार को हो, जहां सरकार किसानों पर उनके हाथ-पांव जकड़ डालने वाले 
कर लगाती और उनसे चावल की नियत मात्रा वसूल करती हो, और जहाँ ऋण तथा खेती को 

---.5 ९8७४ 000./58 


१५४ 


सामग्री देना एकमात्र सरकार के हाथ में हो श्र वह ये सुविधाएं स्वतन्त्र किसानों को देने से इंकार 
कर देती हो, वहां किसानों को निजी खेती पृथक्‌ रूपेण करते रहने की स्वतन्त्रता देने की बात तक 
कहना केवल काल्पनिक हो सकता है । 


१०. हमारे साथियों को, स्वेच्छा-सहयोग के सिद्धान्त पर पभ्रमल करने का दावा करने 
और साथी ही वर्ष प्रति वर्ष सहकारिता-संस्थाओं की संख्या के उच्च से उच्चतर लक्ष्य निर्धारित 
करते जाने में कोई परस्पर विरोध दिखाई नहीं देता । हमें समझ में नहीं श्राता कि कोई भी स्वेच्छा- 
प्रेरित श्रानदोलन , सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रगति कर ही कैसे सकता है। हम 
यहाँ (पोलैण्ड के, कम्युनिस्ट नेता ) गोमुल्का के २० अक्टूबर, १६५६ के प्रसिद्ध प्रतिवेदन के एक 
अंश की ओर संकेत करना चाहते हें, जिसमें उसने लिखा है कि 'उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाओं 
के विकास की किसी भी योजना में उनकी प्रगति के परिमाण का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
सहकारिताश्रों में प्रवेश सदस्य स्वेच्छा पूर्वक करते हैँ, और उसकी पहले से योजना बना देने को 
झभिप्राय मनुष्य की चेतनता की योजना बना देना होगा, जो कि सदा योजना से ऊपर रहती है।” 
उसी प्रतिवेदन में गोमुल्का ने लिखा है कि स्वेच्छा सहयोग का अ्रर्थ है कि हम न केवल धमकियों या 
मानसिक दबाव का, अपितु झाथिक दबाव का भी परित्याग' कर देते हें । कर लगाना और अन्न 
दैने की मात्रा नियत करना भी, किसी को विवश करने के साघन हो सकते हें । 


११. हमारे साथियों का विचार है कि भूमि-सुधारों पर भ्रमल करते हुए हिंसा का जो 
ब्यापक प्रयोग किया गया था उससे जमींदारों के मन में भले ही भय का संचार हुआ हो, निर्धन 
किसानों को उससे डर नहीं लगा होगा । हम यह नहीं समझ सके कि जिस भय और श्राँतक का 
इंतना प्रचार किया गया था उसका प्रभाव विभिन्न वर्गों के मन और हृदय पर विभिन्न कसे पड़ा 
होगा। जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, चीनी भी यह दावा नहीं करते कि भूमि-सुधार और सामु- 
दायिक कृषि के श्रान्दोलन हिसा से मुक्त थे । 


१२. हम यह भी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि चीनी सरकार का लक्ष्य ही कृषि को समाजवादी 
बनाना था । इस कारण चीन-सरकार के लिये भ्रावश्यक था कि वह हरेक नयी मंजिल के गुणों का 
बखान करती, परन्तु ज्यों ही वह भ्रगली मंजिल की तरफ बढ़ने लगती त्यों ही उसी मंजिल की 
निन्‍दा करने लगती । इसके लिये उसने यह तरीका अपनाया था कि जिस मंजिल को वह छोड़ना 
खलाहती थी उसका निन्दा के पत्र समाचारपत्रों आदि में-प्रकाशित करवाने लगती थी । 


१३. इस प्रकार के पत्रों को कम्युनिस्ट समाचारपत्रों में बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता 
था। स्वयं पार्टी के नेता तक लेख लिखते थे। तब सरकार शझ्रागे आती भ्रौर ऐसा दिखलाती थी 
कि वह लोगों की इच्छा के भ्रागे झुकने को तैयार है। परन्तु हमें अपने साथियों की यह बात 
श्रमझ में नहीं आती कि उन्होंने प्रत्येक मंजिल की पहले प्रशंसा और पीछे निन्‍्दा, दोनों को एक 
साथ पसन्द कंसे कर डाला। इस प्रकार, उन्होंने पहले तो भूमि के इस प्रकार वितरण की प्रशंसा 
कीं कि गांव में प्रत्येक किसान कुटुम्ब को भूमि मिल जाय और किसी को भी औसत से दुगनी 

न मिले। उन्होंने इस बात की भी प्रशंसा की कि 'भूमि-सुधारों के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न 
ही गयी थी कि उसका हल केवल परस्पर-सहायक दलों का संगठन करने से हो सकता था ।' उन्होंने 
इस प्रसंग में परस्पर-सहायक दलों के लाभ, भ्रर्थात्‌ उत्पादन में वृद्धि, गहरी जुताई, काम करने वालों 
को खास खास कामों का श्रम्यास हो जाना और भ्रावश्यक कामों का मिल जाना झ्रादि तक 
गिना दिये हें । परन्तु इसके साथ ही उन्होंने जमीनों के मालिकों और सहायक दलों के कार्ये- 
कर्ताओं में स्वार्थों की टक्कर हो जाने के कारण, उनके भ्रारम्भिक सहकारिता-संस्थाओं में परिणत 
हो जाने की भी प्रशंसा कर डाली है। और इसमें उन्होंने झारम्भिक सहकारिता-संस्थाश्रों के लाभों 
की गिनती कर डाली है: भ्रर्थात्‌ , फसलों की योजना भली प्रक/र बनायी जा सकना, जो जमीन 
जिस फसल के योग्य हो उसमें उसका बोया जा सकतना, स्थायी सुधार कर सकने की सुविधाएं, 
श्रम का अधिक भ्च्छा विभाजन और उपयोग हो सकना, खेतों को एक दूसरे से पृथक्‌ करने वाली 
डोलों के न रहने के कारण खेती की जमीन का विस्तार हो जाना भ्रादि । साथ ही, उस विचार 
का समर्थन कर दिया है कि पृथक्‌-पृथक्‌ भूमि-खण्डों के स्व।मी पृथकू-पृथक्‌ रहने पर सम्मिलित 
अ्रबन्ध के लाभ पूरी तरह नहीं उठाये जा सकते । इस प्रकार, एक स्थिति से दूसरी में परिवर्तन 
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का श्रथं, बिन। सोच विचार के, ठीक वहीलगा दिया गया है जोकि चीन के अधिकारियों ने लगाया 
था, श्र उन सब स्थितियों में से, अन्तिम रूप से सन्‍्तोषजन केवल पूर्णतया सामुदायिक खेती को ) 
ठहर। दिया गया है । हमने लीएनमीनसहकारिता-संस्था, के श्रध्यक्ष श्री चेन-यूंग-काँग से (वह 
चीनी संसद के सदस्य भी थे) बार-बार पूछा था कि श्रारम्भिकसहकारिता-संस्थाओं को समुन्नत या 
अथवा सामुदायिक सहकारिताओं में परिवरतित करने की आवश्यकता क्‍यों हुई, परन्तु हमें श्रन्ततक 
न तो इस प्रन्‍न का कोई सन्‍्तोषजनक उत्तर मिल सका, और न वह हमारे इस तक॑ का खण्डन 
कर सके कि जो लाभ समुन्नत सहकारिता-संस्था से मिलते हें वे सब जब आरम्भिक से भी मिल 
जाते हैं तो यह अनावश्यक परिवर्तन किया ही क्‍यों जाय । उन्होंने इतना श्रवदय कहा था कि यदि 
पृथक भू-खण्डों के स्वामी पृथक्‌-पृथक्‌ रहेंगे तो उन्हें भ्रपने-अपने भू-खण्ड का मोह बना रहेगा । 
अपनी बात के समर्थन में उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि जब जुताई ट्रेंक्टर से की जाने लगी 
तब कुछ सदस्यों ने उसका विरोध किया था और अपने-भू-खण्ड की सीमा प्रकट करने के लिये लकड़ी 
की खूँटियाँ गाड़ दी थीं। इस पर हमने उनसे कहा था कि जो सदस्य यहाँ तक बढ़ गये थे वे 
आरम्भिक सहकारिता की सदस्यता छोड़कर समुन्नत सहकारिता में भी स्वेछा से सम्मिलित 
नहीं हुए होंगे। इसका उत्तर उनसे कुछ नहीं बन पड़ा था। हाँ, उस समय उपस्थित कम्युनिस्ट 
पार्टी के एक सदस्य ने यह जवाब अ्रवद्य दिया था कि सहकारिता-संस्थायें संगठित हो चुकने पर 
श्रम करना सम्मान का काम हो जाता है और किसान लोग भूमि के स्वामित्व का परित्याग प्रसन्नता 
से कर देते हैं । इस उत्तर का अभिप्राय चाहे जो हो, सहकारिता-संस्थाओं के सम्बन्ध में चीन सरक।र 
का भाव, माओरो-त्से-तृंग की पुस्तक 'सिलेक्टेड वकक्‍्से से उद्घृत इस वाक्य से भलीभांति समझा जा 
सकता है: किसानों में हजारों वर्षों से उत्पादन व्यक्तिश: करने की परम्परा चली झा रही है। उसके 
अनुसार गृहस्थ -या कुटुम्ब ही उत्पादन की इकाई माना जाता है। इन उत्पादक इकाइयों के ब्रिखरा 
रहने के कारण ही जागीरदारों और जमींदारों की हुकूमत की नींव पड़ी, और किसान सदा के लिये 
निर्धनता में ड्ब गये । इस परिस्थिति को सुधारने का एकमात्र उपाय सामुदायिक खेती है, श्ौर 
लैनिन के अनुसार, सामुदायिकता की स्थापना सहकारिताओं के द्वारा की जा सकती है । 


१४, यह देखकर हमें श्राइचर्य, और हमारा कुछ मनोरंजन भी, हुआ कि चीनी सहकारिता- 
संस्थाओं के संगठन में, हमारे साथियों को, स्वयं चीनियों की उपेक्षा भी श्रधिक 'स्वेच्छा-सहयोग'" 
दिखलाई पड़ा। कुछ ही वर्ष पृ, १६५२ में, उत्तर-पूर्वी प्रदेश के जन-शासन के भ्रध्यक्ष श्री काओ- 
काँग ने अपने एक प्रतिवेदन में लिखा था कि जिन जिलों में परिस्थितियाँ भ्रभी सहकारिता-संस्थाश्रों 
की स्थापना करने के लिये भ्रनुकूल नहीं बनीं और जिनमें कार्यकर्ताओं ने इनकी स्थापना करते हुए 
बल और दबाव तक का प्रयोग कर डाला है, उनमें इन्हें पुनः: परस्पर-सहायक-दलों में परिवर्तित 
कर देना पड़ेगा ।/ (काओ-काँग का प्रतिवेदन, अ्रप्रेल ७, १६५२, जीन-हथू एजन्सी, मुकदन, श्रप्रेल 
२६, १६५२) । १६५१ में वर्ष भर और १६५२ के आरम्भिक मासों में, चीन के कम्युनिस्ट पत्रों 
में इस प्रकार के समाचार निरन्तर निकलते रहे थे, परन्तु श्रक्टबर १६५२ में कृषिमन्त्री ने देहाती 
कार्यकर्ताश्रों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया और उसमें सहकारिता-संस्थाएं स्थापित करने का 
प्रयत्त एक बार पुन: करके देखने का निए्चय किया गया । इसका फल यह हुआ कि १६५३ के 
बसनन्‍त तक सहकारिता-संस्थाओं की संख्या दुगने से भी अ्रधिक श्रर्थात्‌ €००० हो गयी । इस समय 
फिर नये-तये कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं पर अन्धे जोश से काम करने झौ र स्वेच्छा के सिद्धान्त का उल्लंघन 
करने के आक्षेप किये गये कहा गया : 

“१६४२ के शरद और १६५३ के बसन्‍्त के मध्य में फिर नीति का उल्लंघन करके, सहकारिता- 
झों की स्थापना आँख मींच कर, जोश और जल्दबाजी में की गयी । उदाहरणार्थ, उत्तरी चीन में 
नीति के गा ने बहुत गम्भीर रूप धारण कर लिया था----- (शीन-ह्यथू एजन्सी, पेकिंग, 
जून १६५२३) । 


१५. इस प्रकार की अ्रनेक शिकायतें प्रकाशित हुई थीं। उन्हें चीनी समाचार पत्रों में पढ़ा 
जा सकता है। स्पष्ट है कि इस समय किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा था। किसानों के इस 
विरोध की पुष्टि, कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा मार्च १६५३ में प्रकाशित 'बसन्‍्त ऋतु 
की फसलें बोने के लिये हिंदायतें” से भी होती है। उसमें लिखा गया था : 
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“यदि सहकारिताझों की स्थापना के लिए बिना सोचे-विचारे जल्दबाजी करने और झगड़ 
खड़े कर बैठने की प्रवृत्तियों को रोकने के प्रभावशाली उपाय न किये गये तो खेती की पेदावार बढ़ाने 
में किसानों से उत्साह व भाग लेने की भआ्राशां पूरी नहीं हो सकेगी । भूमि-सुधार के तुरन्त पद्चात्‌, 
कई इलाकों में किसानों ने भय प्रकट किया था कि हमारे खेतों को भी सरकार श्रपनी सम्पत्ति 
बना लेगी। किसान को सहकारिता का रूप ही यह बतलाने लगे हें : श्रस्तबल तो बड़ा-सा, पर पशु 
एक भी नहीं, पैदावार खूब पर नफा थोड़ा और देनदारी घनी सारी।” (पेकिर्ग के “जेन-मीन-जीह 
पाश्रो' के मार्च २६, १६५३ के श्रंक में प्रकाशित, कृषि-सहकारिताओञों के सम्बन्ध में फरवरी १५, 
१९५३ को किया हुआ्ना केन्द्रीय समिति का निर्णय ) । 


लगभग उसी समय, कैण्टन के 'सदने डेली' ने लिखा था : किसान डरते हें कि हमने उत्पादघ 
बढ़ाया तो हमारे सिर का बोझ भी उसी हिसाब से बढ़ जायगा । उन्हें डर है कि हमारी जमीन व 
जायदाद को जब्त करके समुदाय श्रौर समाज की सम्पत्ति बना डाला जायगा। वे सम्पन्न समझा 
जाने से डरते हें और निर्धन माने जाने पर प्रसन्न होते हें। इसलिए, मध्यम किसान तो श्रपनी खेती 
की उन्नति करने में झिझकते हें और सम्पन्न किसान तथा जमींदार, अपने विरुद्ध संघर्ष के भय से खेत 
बोते ही नहों । ('नानफेंग-जीन पाश्नो' कैण्टन, जून २९, १६५३) । 


१६. किसानों के इस विरोध का और उसके कारण होने वाली उत्पादन में न्यूनतम का प्रभाव, 
भारी उद्योगों की स्थापना पर भी पड़ने लगा था । इसी कारण, सरकार को अन्न एकत्र करने पर 
नियन्त्रण कठोरता कर देना पड़ा । यह स्पष्ट कर दिया गया कि भ्रन्न का योजना-पूर्वक क्रय तथा 
वितरण करने और सट्टेबाजी तथा बरबादी को रोकने की नीति को पूर्णतया सफल बनाने के लिये, 
केवल समझानां बुझाना, प्रचार करना और झ्राथिक उपायों का प्रयोग करना पर्याप्त नहीं है। इन 
उपायों के साथ-साथ गम्भीर अ्रपराधों के श्रपराधी बदमाशों को कठोर दण्ड देने के लिये जनता के 
न्यायालयों, विभिन्न मन्त्रालयों और जन-रक्षा-संगठनों को कानूनी हथियारों का प्रयोग भी करना 
चाहिए।” बाजारों का नियन्त्रण करने के नियमों के अनुच्छेद सं ० € में बतलाया गया है. कि अपरा- 
धियों को दण्ड, क्रान्ति के विरोध का दमन करने के लिये फरवरी २१,१६५१ को बनाये गये आर 
के अनुसार, दिया जायगा । और इस कानून के भनुच्छेद १० में, अ्रन्न-संग्रह का विरोध करने 
के लिए मृत्यु-दण्ड विहित है । फ 

१७. इतने उद्धरण यह सिद्ध कर दिखाने के लिये पर्याप्त हैं कि किसानों ने सहकारिता- 
धंस्थायें बनाने का विरोध किया था । यह विरोध कितना प्रबल था, इसका ठीक-ठीक श्रन्दाजा तो 
पेकिंग और तीन सीन श्रादि नगरों के देनिकों में समय-समय पर प्रकाशित हुए समाचार, लेख और 
विवरण पढ़ कर ही लग सकता है। 


१८. प्रतीत होता है कि किसानों के विरोध की तीन्ता के कारण कम्युनिस्ट पार्टी लड़खड़ा 
गयी थी, और इसीलिये जुलाई, ३०, १९५५ को समाप्त हुई जन-काँग्रेस में निरचय किय। गया कि 
१९५७ के अन्त तक सहकारिताओं के विस्तार का लक्ष्य घटाकर, ५० प्रतिशत के स्थान पर ३३ 
प्रतिशत किसान-कुटुम्बों तक सीमित कर दिया जाय । परन्तु श्रगले ही दिन, पार्टी के सचिवों की 
एक विशेष बैठक में, माओ-त्से-तुंग ने सारी नीति को फिर बदल डाला और कहां कि १९६० के 
झनन्‍त तक ८० प्रतिशत किसान-कुटुम्ब सहकारिताओं के घेरे में श्रा जाने चाहिएं। बाद को, केन्द्रीय 
समिति ने इस लक्ष्य को और भी ऊंचा उठा दिया और निर्णय किया कि १६६० के अन्त तक भूमियों 
के सामुदायिकीकरण का कार्य पूर्ण हो चुकना चाहिए। 


१९. हमारे बा मिस आर पा के बढ़ते हुए, प्रभाव का वर्णन, 'उमड़ती हुई बाढ़' 
के रूप में किया है। स्वयं | द्वारा यह घोषणा परचात्‌ भी कि कृषि को सहुकारिताओं 
में संगठित करने का कार्य करते हुए, भूमि-सुधार के कार्य की अपेक्षा भी भ्रधिक तीत्र और उलझन- 
भरे वर्ग-संघर्ष में से गुजरना पड़ता है” (जैन-मीन-जीह पाश्रा, भ्रक्टूबर ३०, १६५५), हमारे साथियों 
ने बतलाया है कि यह काम पूर्ण स्वेच्छा-सहयोग से किया गया था उनके इस कथन का पूरा अ्भिप्राय 
तब जाकर स्पष्ट होगा जब हम ध्यान देकर यह स्मरण करेंगे कि भूमि-सुधारों के समय वर्ग-संघर्षे 
ने क्या रूप धारण कर लिया था। जानवरी १६४५६ में एक पत्र ने लिखा था: “शोषक और पीडक 
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वर्ग अपना अन्त बिना विरोध के तो होने देगा ही नहीं, इसलिए ज्यों-ज्यों सहकारिताओं के संगठन 
का कार्य बढ़ता जायगा त्यों-त्यों क्रान्ति-विरोधियों के विनाशक कार्य भी दिन-प्रति-दिन इस आन्दोलन 
के विरुद्ध केन्द्रित होते जायंगे । इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि शीएन में सहकारिता-ग्रान्दोलन 
को नष्ट करने के क्रान्ति-विरोधियों के कार्यो की संख्या निरन्तर बढ़ती चली गयी थी। उदाहरणार्थ, 
लियाउनींग प्रान्त में गत शरद ऋतु में विनाश के काये गत वर्ष के इसी समय की ग्रपेक्षा अधिक हुए 
थे। श्रन्य प्रान्तों में भी स्थिति इसी प्रकार की रही होगी। इसके ग्रतिरिक्त, शत्रु के विनाश करने 
के उपाय कर से करतर होते जा रहे हें। उदाहरणाथर्थ, होनान प्रान्त के शीएन शिम्कृंग की चौबीसवी 
कृषि-सहकारिता संस्था के २७ पशु विष दे कर मार डाले गये । इसी प्रकार की घटनायें हाल में श्रन्य 
प्रान्तों में भी हुई हैं।” (चेंग-चीह-शुएह-क्सी, जनवरी १३, १६५६) । 


“ऋन्ति विरोधी चेंग-फू-पा को मृत्यु-दण्ड दिया गया । उसे यह दण्ड फूकीन के प्रान्तिक 
न्यायालय ने २५ दिसम्बर १६५४५ को सुनाया। उसने कृषि-सहकारिता संस्थायें बनाने का आन्दोलन 
नष्ट करने के लिये ग्राम और जिला संगठन कर्ताओं को मार डालने का षडयंत्र रचा था। दण्ड 
सुनाते ही श्रपराधी को वध्य-स्थल पर ले जाया गया । उसका मुकदमा पांच हजार जनता की उपस्थिती 
में सुना गया था और उन सबने एक स्वर से इस निर्णय का समर्थन किया था ।” (फूचौ, 'फूकीन- 
जीह पाओ', जनवरी १३, १६५६) 


२०. हमने अधिकृत सूत्रों के उद्धरण देकर यह दिखलाने का यत्न किया है कि यह आन्दोलन 
स्वेच्छा-प्रेरित किसी भी प्रकार नहीं था और चीन में भूमि पर राष्ट्र का अधिकार भारी हिसा भर 
संघर्ष में से गुजरने के पशचात ही हो सका । स्वयं मन्त्री श्री लियाऊ ने हमारे साथ बात चीत में माना 
था कि यह बात नहीं कि दबाव की घटना एक भी नहीं हुई, कुछ साथियों को दबाव डालना पड़ा था ।' 
उन्होंने यह भी कहा था कि सम्पन्न किसान अपनी भूमि अपने पास रखने का अभिलाझी होता है । 
इस कारण वह चुपचाप सहकारिता में सम्मिलित हो जाता है। क्योंकि वह जमींदारों का ग्रन्त 
होते देख चुका होता है, और उसे अपने साथ भी उसी प्रकार की कारवाई होने का भय रहता है ।' 
हमारे साथ अपनी अन्तिम बातचीत में उन्होंने कहा था कि 'हमारा विचार है कि सम्पन्न किसानों, 
जमींदारों भौंर पुंजीपतियों को केवल निश्चय करव। देना पर्याप्त नहीं (ता । इन लोगों का वर्ग ही 
ऐसा है कि केवल समझा-बुझाकर इनक। परिवतेन नहीं किया जा सकता ।' जब उनसे इस सम्बन्ध 
में और भी पूछ-ताछ की गयी तब उन्होंने स्पष्ट और निःसंकोच कह दिया : “हमारे मित्र श्रौर हमारे 
बा में भिन्नता है, इस कार्य मेरा ख्याल है कि इस प्रइन पर अधिक विवाद करने से लाभ नहीं 
होगा । 


हमें भी क्या इस विषय की चर्चा और करनी चाहिए ? 


सहका रिता-संस्थाओं का अमल 


२१. हमारी सम्मति में, चीन की तथाकथित कृषि-सहकारिता-संस्थाओ्रों के संगठन और 
मल न तो लोकतन्त्री हैं और न स्वेच्छा-प्रेरित । हमें बतलाया गया था कि सहकारिता-संस्थाओं 
की कार्यकारिणी-समितियों, विद्येषतः निरीक्षक समितियों में, यहां तक कि प्रत्येक श्रमिक-दल तक में, 
कुछ न कुछ चस्त कम्युनिस्ट व्यक्ति अवश्य रकक्‍्खे जाते हैं। सचाई तो यह है कि कार्यकारिणी समिति 
शोर पदाधिकारियों का निर्वाचन लोकतन्त्री प्रणाली से होता ही नहीं, क्योंकि निर्वाचन उन्हीं नामों 
में से करना पड़ता है जो कम्युनिस्ट पार्टी बतला देती है । हमें तो लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ही 
कठोरता-पूर्वक सारे आन्दोलन का नियन्त्रण करती है। एक भी काम ऐस। नहीं जो कम्युनिस्ट 
पार्टी और सरकार के निरीक्षण में न होता हो । और व्यावहारिक दृष्टि से इन दोनों में कोई भ्रन्तर 
नही है। इस प्रकार फसलों का चुनाव तक सरकार की स्वीकृति से करना पड़ता है। सरकार 
ही बतलाती है कि कौन सहकारिता-संस्था क्‍या फंसल, कहां, कब, श्रौर कितनी मात्रा में बोवे । 
कस होगा. बिक्री का मूल्य तय करती और वही यह निश्चय करती है कि मूल्य वसूल कहां और 

गा। 
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२२. जैसा कि मुख्य प्रतिवेदन में भी बतलाया गया है, सहकारिता-संस्थाओ्रों के हिसाब 
किताब की दशा ग्रत्यन्त श्रसन्‍्तोषजनक थी। जिन व्यक्तियों को इन संस्थाश्रों का मुनीम बनाया 
जाता था उनका प्रशिक्षण बहुत ही सरसरी होता था और उसे भारत की किसी छोटे गांव की सह- 
कारिता-संस्था के लिये भी पर्याप्त नहीं माना जायगा । हमने देखा था कि हिसाब की बहियां कई- 
कई दित तक नहीं लिखी जाती थीं। कहीं-कहीं तो वे बिल्कुल ही नहीं लिखी गयी थीं । समितियों 
की बैठकों का महत्व कितना समझा जाता था इसका अ्न्दाजा इतने मात्र से लगा लीजिए कि उनकी 
कारवाई किसी में नहीं लिखी जाती थी। जब हमने पूछा तो हमें बतलाया गया कि कारवाई 
प्रायः कमरे में लगा दी जाती है। परन्तु जब हमने उसे देखना चाहा तो वे उसे दिखला 
नहीं सके । प्रशिक्षित कार्यकर्ताश्रों के अभाव का अन्दाजा इस एक उदाहरण से ही लग सकता है कि 
एक जिला बेंक का मैनेजर एक ऐसा भूतपूर्व कम्युनिस्ट सैनिक पदाधिकारी था जो इतना भी 
नहीं जानता था कि हिस्सेदारों की पूंजी क्या होती है । 


२३. हम पीछे अ्रपना यह मत प्रकट कर आये हैं कि चीनियों का सहकारिता-संस्थाएं 
बनाने का मुख्य उद्देय ही भूमि पर व्यक्तियों के निजी स्वामित्व की समाप्ति करके, सामुदायिक 
कृषि का चलन करना है। हमारे इस विचार की पुष्टि , उनकी छोटी सहकारिताश्रों के स्थान पर 
बड़ी सहकारिताएं संगठित करने की नीति से भी, हो जाती है। जैसा कि स्वयं गन | 
ने कहा है, सहकारिताएं तो सामुदायिक कृषि की ओर बढ़ने के मार्ग का एक पड़ाव मात्र हैं, 
इसलिए सरकार का सारा प्रयत्न उन्हें अपने निकटतम और कठोरतम नियन्त्रण में रखने का रहता 
है। चीन सरकार का यह अनुभव होते हुए भी कि सहकारिता की बड़ी इकाई, जमीन की जुताई 
के लिये उपयोगी नहीं हो सकती, वह छोटी सहकारिताओों को बडी सहकारिताओं में संगठित करती 
जा रही है, यद्यपि इन सब बड़ी सहकारिता ्रों में जमीन को जुताई के लिये फिर खण्ड-खण्ड करके 
छोटे दलों को बांटना पड़ता है। ये दल अपना कार्य करते हुए एक दूसरे से प्राय: स्वतन्त्र रहते 
हैं। इस व्यवस्था का अन्तिम परिणाम यह होगा कि इन दलों के अ्रधिकारी निरीक्षक मात्र रह 
जायंगे, वे स्वयं उत्पादन के काम में कुछ भी भाग नहीं लेंगे । यह भय स्वयं चीनियों को भी है, जैसा 
कि पेकिंग के पत्र जेन-मीन-जीह पाओओ' के सितम्बर १४, १६४५२ के अंत में प्रकाशित निम्न लेख 
से प्रकट होता है : 


“हमारी सहकारिता-संस्थाओं के कुछ नौजवान नेता परेशान हें कि उन्हें उत्पादन के कार्य 
का नेतृत्व करने के साथ-साथ खेतों में भी काम करना पड़ता है। वे सोचते हैं कि हमें छोटी सह- 
कारिताओं के नेता बनकर भी यदि इतना कार्ये-व्यस्त रहना पड़ता है तो जब बड़े-बड़े सामुदायिक 
खेत कायम हो जायंगे और हम बड़ी-बड़ी सहकारिताओं के अध्यक्ष चुने जायंगे तब हम काये का 
निवहि किस प्रकार करेंगे । यदि उन्होंने सोवियत संघ में जाकर देखा होता तो उन्हें पता लग 
जाता कि जब बड़े सामुदायिक खेत कायम किये जाते हें तब नेताओं के पास उत्पादन को संगठित 
करने का कार्य ही इतना भारी हो जाता है कि खेत का अध्यक्ष केवल दिमागी काम कर पाता है, 
वह खेत का काम बिल्कुल नहीं करता--खेत के दल के और पशु-पालन-केन्द्र के नेताओं को पारि- 
श्रमिक, उनकी निगरानी में रक्‍्खे हुए खेत के क्षेत्र-फल, पशुओं की संख्या अथवा उत्पादन के 
परिमाण के अनुसार दिया जाता है--पशु-पालन-केन्द्र का नेता भी उत्पादन का कार्य स्वयं नहीं 
करता---अरध्यक्ष, मुखिया और विशेषज्ञों का मूल्य खेत के लिये बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि उनके 
काम का खेत पर और उत्पादन की अवस्था और परिमाण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिये 
उनका परिश्रमिक भी औसत खेत-मजदूरों से अधिक होता है। ! 


२४. हमारे साथियों ने, चीन के काम के पैमाने की भी बड़ी प्रशंसा की है | परन्तु हमें 
निश्चय है कि इस पर चीन में जिस प्रकार श्रमल किया जा रहा है उससे किसान निरे औजार 
बन जायंगे, श्नौर खेती के पेशे की स्वत:-स्फूति से काम में लगने की जो निराली विशेषता है वह नष्ट 
हो जायगी। चीन में काम के पैमानों की प्रणाली पर जिस तरह ग्रमल हो रहा है वह पूंजीपतियों के 
कारखानों की काम के दर की प्रणाली से भी श्रागे बढ़ गया है, क्योंकि इसके श्रनुसार जो व्यक्ति 
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काम का नियत पैमाना पूरा नहीं कर पायेगा उसे न केवल कम काम करने के कारण हिसाब से 
कम पारिश्रमिक मिलेगा, वह इसी कारण दण्डित भी हो जायगा | हम तो यह कल्पना तक नहीं कर 
सकते कि इस प्रणाली से काम करके किसान की स्वतन्त्रता कुछ शेष रह जायगी । 


२५. यह ठीक है कि हमने कई सहकारिता-संस्थाओ्रों में परिवारों की निजी क्यारियां भी 
देखी थीं, भौर जैसा कि हमारे साथियों ने लिखा है, इन क्यारियों को बड़ी सावधानता और सुन्दरता 
से बोया हुआ था और इनमें से कइयों में बढ़िया सब्जी को खब बढ़ता देखकर चित्त प्रसन्न हो 
जाता था ।' परन्तु इन क्यारियों की जिस सावधानतापूर्ण बुवाई और उपज की उत्कृष्टता का हम 
सब पर इतना गहरा भ्रसर पड़ा उससे वस्तुत: हमारे साथियों की उस आलोचना का आप से आप 
उत्तर मिल जाता है जो कि उन्होंने अन्यत्र कौटम्बिक खेती की की है । 


उत्पादन की वृद्धि में सहकारिता-संस्थाओं का भाग 


२६. श्रव हम इस केन्द्रीय प्रशन पर विचार करते हैँ कि चीन के क्रषि-उत्पादन में गत कुछ 
वर्षों में तथाकथित सहकारिता की खेती से कितनी वृद्धि हुई है। हमारा विचार तो यह है कि ऐसी 
कोई भी कल्पना कि चीन के क्ृषषि-उत्पादन में सारी या कुछ भी वृद्धि केवल सहकारिता की खेती 
के कारण हुई है, सवथा निराधार है। इससे तो हम भी इनकार नहीं करते कि उत्पादन में कुछ 
वद्धि हुई है, परन्तु चीन का आ्रांकड़ों का हिसाब अञ्रति अ्रसन्‍्तोषजनक होने के कारण यह बतलाना 
बड़ा कठिन है कि वृद्धि ठीक-ठीक कितनी हुई है । हमारा ख्याल है कि वद्धि होने के कारण भ्रनेक 
हैं । दसियों बरसों के बाद, १६४६ में पहली बार चीन को अपने देश में स्थायी सरकार होने का 
लाभ मिला था। गृह-युद्ध के कारण चीन टुकड़े-टुकड़े हो गया था और विदेशी आक्रमण तथा सदा 
परस्पर लड़ते रहने वाले सेनापतियों ने उसे प्राय: उजाड़ डाला था। चीनी किसान को बेचारे 
को यह निश्चय तक नहीं रहता था कि जो फसल में बो रहा हूं उसे मं काट भी सकंगा या नहीं, 
झ्ौौर यदि काट लुंगा तो उसका उपभोग करने के लिये जीवित रहूंगा या नहीं। उसे टेक्निकल 
सलाह देने वाला कोई नहीं था, बीज का प्रवन्ध उसे स्वयं करना पड़ता, और उधार उसे असम्भव 
व्याज-दर पर मिल पाता था। १६४९ में चीन का क्षषि-उत्पादन निम्नतम स्तर तक गिर गया 
था और इस कारण शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना हो जाने पर उसमें वृद्धि का होना अनिवायें 
ही था। इसके साथ जब टेक्निकल सलाह, खेती की अ्रच्छी विधियों, सिंचाई की अ्रधिक सुविधाओं, 
अच्छे बीजों, श्रच्छे औजारों और फसलों की सुरक्षा का भी मेल हो गया तब उत्पादन पर उसका अति 
लाभदायक प्रभाव पड़ा। उत्पादन बढ़ाने में किसान की रुचि उत्पन्न करने के लिये यह एक अनिवार्य 
आवश्यकता होती है कि खेती के लिये सरकार द्वारा सब प्रकार की अनुकूल व्यवस्था कर दी जाय । 


२७. परन्तु हम यह स्वीकार नहीं करते कि उत्पादन की व्यवस्था सामुदायिक ग्राधार पर 
प्रतिष्ठित कर देना मात्र उत्पादन में वृद्धि करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। इसके विपरीत, हमारा 
भारत का अनुभव यह है कि इसका प्रभाव उत्पादन पर प्रतिकूल पड़ने लगता है, और शायद 
इसी कारण चौनियों को काम के पैमानों की प्रणाली लागू करने की भ्रावश्यकता का अनुभव हुआझा । 
दूसरी ओर, कौटुम्बिक कृषि की पद्धति में उत्पादन बढ़ाने का प्रत्यक्ष लाभ स्वयं किसान को मिलता 
है, इस कारण हमारा विचार तो यह है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये वास्तविक आवश्यकता, सरकार 
झौर सहकारिता-संस्थाओं की मारफत, किसान को टेक्निकल सलाह, पूंजी तथा माल की बिक्री 
आ्रादि मामलों में संगठन-पूर्वक सहायता देने की है । 


२८. इस प्रसंग में, चीनी झधिक।रियों ने हमें चीन में उत्पादन में जो वृद्धि हुई बतलायी उसकी 
तुलना, भारत में हुई उत्पादन-वुद्धि के साथ करना, कुछ मनोरंजक होगा। चीन में भ्रन्नों का उत्पादन, 
१६५२ में युद्ध-पूर्व काल के समान होने लगा था । हमें बतलाया गया था कि उस वर्ष वहाँ १६ 
करोड़ ३० लाख टन अ्रश्न उत्पन्न हुआ था। १६५५ के उत्पादन का अंक १८ करोड़ ३० लाख टन 
बतलाया गया था । इस हिसाब से उत्पादन में वृद्धि १२४ प्रतिशत हुई निकलती है । परन्तु इसी 
कालावधि में, बोयी गयी भूमि के क्षेत्रफल में भी, ४ ' ६ प्रतिशत वृद्धि हो गयी थी । यदि इस तथ्य को 
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भी गणना में सम्मिलित कर लिया जाय तो १६५२ की तुलना में १६५४५ के उत्पादन की वृद्धि केवल 
७*'५ प्रतिशत रह जाती है। इसके विपरीत, भारत में १९५०-५१ के उत्पादन को गणना का 
झाधार माना जाय तो यहाँ १६५३-५४ में उत्पादन की वृद्धि का अंक ३७*'४ निकलता है। 
पुराने बम्बई राज्य में, १९४९-५१ की कालावधि में श्रश्न के उत्पादन में वृद्धि २२ प्रतिशत हुई थी, 
झौर कपास तथा तिलहनों के उत्पादन में तो और भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, उसके अंक क्रमश: 
१३० और €७ प्रतिशत थे। इस वृद्धि में, जमींदारी की समाप्ति भले ही जरिया ई होगी, कृषि 
के उत्पादन का सामुदायिकीकरण तो यहाँ हुआ ही नहीं था। तब तक हमारे सहकारिता 
संस्थाओ्रों की मारफत किसानों को ऋण देने श्रौर उनका माल बाजार में बेचने के कार्यक्रम बनकर 
तयार नहीं हुए थे। जापान और हमारे देश के अनुभवों से स्पष्ट प्रकट होत। है कि कृषि के सामु- 
दायिकीकरण के बिना भी उत्पादन में बहुतेरी वृद्धि की जा सकती है । इस कारण, चीन में उत्पादन 
में वृद्धि होने के जो भ्रॉकड़े हमें बतलाये गये उनका हमारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ा, और उनसे 
उनका यह दावा भी साधार नहीं बनता कि इस वृद्धि का बहुत-सा भाग सामुदायिक आधार पर खेती 
फरने के कारण हुआ था । हम अपने साथियों के इस विचार से तो निश्चित रूपेण असहमत हैं कि 
“१६५४ के उत्पादन में वृद्धि का कुछ भाग, १६५५ की वृद्धि का खासा भाग, श्रौर १६५६ की 
घृद्धि का बहुत बड़ा भाग सहकारिता की खेती के द्वारा सम्पन्न हुआ था ।” (छठे अध्याय का छठा 
पैरा)। यद्यपि यह स्वथा सन्दिग्ध है, तो भी हम।रे पास यह निर्णय करने के साधन कोई नहीं 
है कि यह सफलता निम्न प्रकार की किन सहकारिता-संस्थाग्रों के कारण हुई थी, क्योंकि जनवरी 
१६५६ तक भी चीन में कृषिसहकारिता-संस्थाए ग्रपने आरमस्भिक रूप में ही थीं और क्रमश: 
निम्न से उच्चतर रूप में अर्थात्‌ सामुदायिक सहकारिताओं में परिणत हो रही थीं । इसलिए, 
उत्पादन में वृद्धि का कोई भी अ्रंश, उच्चतर सहकारिता संस्थाओं भ्रथवा सामुदायिक सहकारिताश्रों 
के कारण सम्पन्न हुआ नहीं मान। जा सकता। 


२६९. हम पीछे जो कुछ लिख आये हैं उसके सम्बन्ध में किसी को कोई भ्रम न रह जाय, 
इसलिए चीनी कृषि के कुछ पहलुओं को अ्रधिक स्पष्टंतया से समझा देने की आवश्यकता 
है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि सब मिलाकर चीनी किसान श्रौसत भारतीय किसान की अपेक्षा, 
कहीं अधिक कुशल और परिश्रमी है। अपने परिश्रमी स्वभाव के कारण ही चीनी किसान भूमि 
की प्रति इकाई में इतना उत्पादन कर लेता है कि हमें भारत में वह भ्रसाधा रण सन्‍्तोषजनक प्रतीत 
होता है। चीनी खती का यह पहल्‌ कोई नया नहीं है, भूतकाल में भी अनेक लेखकों ने इसकी चर्चा 
की है। हमने स्वयं देखा था कि चीनी किसान जिस जमीन पर खेती करते थे उसे सुधारने के 
लिये वे भारी प्रयत्न करते थे। इसका जिक्र मुख्य प्रतिवेदन में भी किया गया है, और हम उसका 
झधिक वर्णन करना अनावश्यक समझते हें। चीनी लोग कितना कठोर परिश्रम करते हैं 
हसका कुछ अ्रन्दाजा इतना जान लेने मात्र से लग सकता है कि चीन में पुराने खेतों को फिर उपजाऊ 
बनाने के लिये टनों मिट्टी उनमें डाल दी जाती है, यहाँ तक कि छोटी पहाड़ियाँ खतम होकर नीचे 
से नये खेत निकल श्ाते हें, यदि मिट्टी ही भारी हो तो जमीन की भ्रावश्यकता केवल फसल को 
खड़ा रखने के लिये पड़ती है, यदि फसल खड़ी रखने का कोई और उपाय निकल आवे तो शायद 
घीनियों को जमीन की भी आ्रावश्यकता नहीं रहेगी । निःसन्देह, यह अत्युक्ति है, परन्य इससे 
प्रकट होता है कि चीनी लोग खाद और उर्बरकों की कीमत कितनी ज्यादा समझते हैं। उनके 
परिश्रमी स्वभाव का एक और प्रमाण यह है कि चीन में पशु बहुत कम हैं, इस कारण भ्रधिकतर 
भारी काम भी मनुष्य ही करते हें. हमने स्वयं देखा था कि पूरी लदी हुई भारी भारी ग्राड़ियों. को 
किसान, उनमें पशुझों की तरह जुत कर, मीलों तक खींच ले जाते थे। परन्तु हम यह नहीं मानते 
कि ये गुण उनमें कृषि के सामुदायिकीकरण के कारण उत्पन्न हो गये होंगे। और इसीलिये उत्पादन 
में वद्धि का यश हम सामुदायिक खेती को देने के लिये तैयार नहीं हैं। उसका कारण तो चीनियों 
का कठोर परिश्रमी स्वभाव ही है। भ्रव उसको, ऋण मिलने की सुविधा, श्रच्छे बीजों, भ्रच्छे 
झौजारों, माल बिकने की सहूलियत, और श्ञान्ति तथा स्थिरता की भी सहायता मिल जाने के 
कारण, वह पहले से श्रधिक फलदायक बन गया है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जीन में 
सिचाई की प्रणाली का झाविष्कार दताब्दियों पहले हो क्र का था। हमने जेचुआन प्रान्त में सिचाई 
की एक व्यवस्था, ईसा से भी तीन शताब्दी पूर्व की हुई देखी थी । हवाई जहाज से उड़ते हुए 
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हमने ऊपर से देखा था कि पहाड़ियों श्रौर ऊंचे नीचे प्रदेशों में भी विभिन्न ऊंचाइयों पर तालाब 
बने हुए थे, उनके द्वारा ऊंची जमीनों के खेतों में भी जब चाहो तब सिंचाई की जा सकती थी । 
हमारा ख्याल यह भी है कि जिन स्थानों पर हम गये थे उनमें से श्रधिकतर की जमीन 
में नमी स्वयमेव सुरक्षित रहती थी, और इस कारण फसलों की हालत उससे बहुत भ्रच्छी दिखाई 
देती थी जेसी कि हम साधारणतया भारत में देखते हैं । परन्तु इसका कारण सामुदायिक खेती 
नहीं था। जापान में ठीक ऐसी श्रवस्था, हमने चीन से भी ऊंची जमीनों पर देखी थी, और वहाँ 
तो उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाएं हें ही नहीं । इस सबसे हम यह परिणाम निकालते हैं कि 
सीन खेती की पैदावार में बहुत जल्दी-जल्दी उन्नति कर रहा है, परन्तु उसने खेती का आधार 
सामुदायिक कर देने का निरुचय उत्पादन में वृद्धि करते के लिये नहीं, श्रपितु इसलिए किया है कि 
उनका राजनीतिक झादरदों वेसा करना आवश्यक मानता है। 


३०. यह प्रकरण समाप्त करने से पूर्व हम चीनी किसानों के रहन-सहन की दशा के विषय 
में भी कुछ कहना चाहते हैं । वह बहुत निम्न है, परन्तु हमें विश्वास है कि उसमें बहुत शी प्र सुधार 
हो जायगा । किसानों को उपभोज्य वस्तुएं न मिल सकने का भारी कष्ट था । ग्रामों और नगरों की 
दुकानों में माल बहुत थोड़ा था ग्रामों में तो मौलिक सुख-सुविधाओं तक का भ्रभाव था । पानी 
का प्रबन्ध इतना श्रस्वास्थ्यकारक था कि भारत में कोई एक दिन के लिये भी उसे सहन नहीं करेगा । 
हमने देखा था सुश्नरों के बाड़े में से गन्दा पानी बहकर पीने के पानी में मिल रहा था । चीनी शायद 
इसकी परवाह इस कारण नहीं करते कि वे पानी ठण्डा पीते ही नहीं, परन्तु हमें तो इतना गन्दा पानी 
उबाल कर भी पीने का विचार तक श्रच्छा नहीं लगा। टट्ठियाँ निहायत गन्दी थीं। हम जब 
एक टट्टी देखने गये तो वहाँ जाना भी एक कठोर परीक्षा में से गुजरना जैसा लगा। सड़कें बहुत 
थोड़ी थीं, जो थी भी उन्हें ठीक रखने पर ध्यान नहीं दिया जाता था। स्कूलों की इमारतें श्रब 
हमारे यहाँ प्राय: प्रत्येक ग्राम में दिखाई देने लगी हें । परन्तु चीन में उनका अभाव था। दवाखाना 
भी कहीं कहीं ही कोई दिखाई देता था। न तालीम मुफ्त थी नःइलाज। पार्क में प्रवेश करने का 
भी मूल्य देना पड़ता था। हमारे राष्ट्रीय-विस्तार और सामुदायिक-विकास योजनाओं के क्षेत्रों में 
जो सामाजिक जागृति और चेतना अब दिखाई पड़ने लगी है उसका चीन में नाम भी नहीं था। इन 
सब बातों को हम अति महत्वपूर्ण मानते हें और इनमें हम चीनियों #ी श्रपेक्षा कहीं प्रधिक झ्ागे 
बढ़ चुके हे । 


जापान की सहकारिता-संस्थायें 


३१. हमारे साथियों ने जापान के ग्रनुभव पर बहुत थोड़ा ध्यान दिया है। परन्तु हमारा 
ख्याल है कि वह चीन के परीक्षणों की अपेक्षा हमारे देश के लिये श्रधिक मल्यवान है। जापान में 
झौंसत खेत का नाप चीन के औसत खेत से तो छोटा है ही, भारत के अ्रनेक भागों के खेतों से तो बहुत 
ही छोटा है। फिर भी, जायानी लोगों ने गत बीस वर्षों में प्रति एकड़ उपज बढ़ाने में उल्लेखनीय 
पा प्राप्त की है। आज जापान में प्रति एकड़ चावल की उपज एशिया भर में सबसे ऊंची 
है। 


३२. हमने देखा कि जापान में किसान का जीवन और कार-बार, एक उत्पादन को छोड़कर, 
सब क्षेत्रों में पृणतया सहकारिता-मय बन चुका है। जापान में सहकारिता-संस्थाएं, ऋण लेने, 
पाल बेचने, खरीदने और तैयार करने आदि सब कामों में किसान की सहायता करती हैं। €५ 
प्रतिशत से भ्रधिक किसान-कुटुम्ब सहकारिता-संस्थाओ्रों के सदस्य हैं । जापान की ७७ प्रतिशत 
खेती की पुँजी का प्रबन्ध, ६४ प्रतिशत उर्वरकों की खरीद, किसान के ६६ प्रतिशत फालतू चावल 
झौर ८४ प्रतिशत गेहूं तथा जौ की बिक्री, इन सहकारिता-संस्थाञ्रों की ही मारफत होती है। बहु- 
कर्मी सहकारिता-संस्थाश्रों की समस्त सदस्य-संख्या ६००, और प्रति सदस्य की औसत चुकता हिस्सा 
भूजी ३४०० येन (४५२० से शभ्रधिक ) है। परन्तु भ्ारम्भिक सहकारिता-संस्थाश्रों के पास सदस्यों 
की रकम में बहुत त बड़ी मात्रा में जमा रहती हैं भर भ्रधिकतर संस्थाओ्रों की जमा रकमें ऋण दी 
हुई राशियों की अपेक्षा बहुत भ्रधिक है। हमारे साथियों ने अपने प्रतिवेदन में एक स्थान पर कहा है 
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कि कौटुम्बिक खेती में पुंजी एकत्र नहीं हो पाती, परन्तु जापान को सहकारिता-संस्थाओ्रों का जमा 
राशियों का परिमाण ऋण दी हुई रकमों की भ्रपेक्षा बहुत अ्रधिक होने से प्रकट होता है कि यदि 
सब प्रकार की सुविधाएं दी जाय॑ तो छोटे छोटे कुटुम्बों की खेती में भी पूँजी एकत्र हो सकती है। 
मामाडा की सहकारिता की इकाई में हमने देखा था कि उस द्वारा ऋण दी हुई राक्षियों का योग 
तो ७१ लाख ३० हजार येन था और उसके पास जमा राशियों का योग वर्ष के श्रन्त में २९८ लाख 
८० हजार येन था । (वर्ष भर में जमा करायी हुई रकमों का योग १४ करोड़ ६२ लाख ४० 
हजार येन होता था ) । न्‍ 


३३. जापान की ऋण लेने-देने की व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान सेण्ट्रल को-आपरेटिव- 
बेंक का है। यह जापान-भर का बेंक है। यह बेंक सब प्रकार की कृषि-सहकारिता-संस्थाग्रों और 
मत्स्य-सहकारिता-संस्थाओं को छोटी तथा बिचली मियाद के ऋण देता है। लम्बी मियाद के 
ऋण देने के लिये सरकार ने एक कृषि-जंगल-तथा-मत्स्य-वित्त-कार्पोरेशन का संगठन कर दिया है, 
परन्तु उसके ऋण भी दिये इस बेंक की ही मारफत जाते हें। इस बेंक के मातहत, जिलों में जिला- 
ऋण-संघ औ्रौर गाँवों में सहकारिताओं की इकाइयाँ हें, जो ऋण लेने वालों की स्थानीय. श्रावश्यकताएं 
प्री करती रहती हें। ऋण देने की व्यवस्था का बिक्री और खरीद की व्यवस्था के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहता है। ग्रामों में सहकारिताओं की इकाइयाँ ऋण देने, माल बेचने श्रौर खरीदने के सब 
काम करती हें। परन्तु जिलों के केन्द्र में ऋण देने का काम वही संस्था नहीं करती जो बिक्री 
झौर खरीद का करती है। इसलिए वहाँ ऋण-संघ के अ्रतिरिक्त, क्रय-तथा-विक्रय संघ पृथक होता 
है। राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर क्रय और विक्रय के संगठन भी पृथक्‌-पुथक हो जाते हैं। कृषि 
की उपज की बिक्री करने वाली सहकारिता-संस्थाओ्रों का संघ जेन-हुन-रान' श्रोर खरीद करने वाली 
संस्थाओं का संघ जेन-को-रान' कहलाता है। सहकारिता-संस्थाओ्रों का यह संगठन जापान में किसानों 
की प्राय: प्रत्येक श्रावश्यकता की पूर्ति कर देता है। 


३४. जापान के शअनुभव से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि जिन देशों की झाबादी श्रधिक हो 
उनमें प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये ठीक नीति यही है कि खेती तो किसान-कुटुम्ब करें और 
उनकी सब प्रकार की सहायता सेवा सहकारित।-संस्थाएं करती रहें, गौर कल्याण-राज्य की सरकार ' 
भी उनकी पीठ पर रहे। जापान में उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाएं संगठित करने का विचार पसन्द 
नहीं किया गया, और जो प्रयत्न इस दिशा में किये भी गये वे सफल नहीं हुए। यहाँ तक 
कि जो किसान पड़ती भूमि को तोड़ने के लिए सहकारिता-संस्थाश्रों में संगठित हुए थे वे भी भूमि 
तोड़ने का काम पूरा हो चुकने पर तोड़ी हुई भूमिका को बाँट कर अपनी खेती पृथक्‌-पृथक करने लगे । 
हमारा विचार है कि जिन कामों से जापान में अन्न का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है वे हमारे 
देश के लिये भी बहुत उपयोगी हो सकते हें । हम अपने साथियों के इस विचार से सहमत नहीं हैं 
कि सेवा-सहकारिता-संस्थाश्रों द्वारा छोटे किसानों की मूल समस्याएं हल नहीं की जा सकतीं । 


भारत 
३५. भारत की भावी नीति के सम्बन्ध में हम क्या सिफारिश करें इस प्रश्न का उत्तर देते 
हुए हमने अपने सामने यह प्रइन रक्‍्खा है : “भारत में हमारा लक्ष्य क्या है ? हमारा लक्ष्य लोकतन्त्री 
उपायों से सामाजिक न्याय करते हुए खाद्य के उत्पादन में तुरन्त वृद्धि कर लेने का है श्रथवा कृषि को 
3४88 पुदायिक भ्राधार पर करने का श्र सामाजिक न्याय एकमात्र कौटुम्बिक कृषि का भ्रन्त करके 
का है?” हमारा उत्तर है कि हमारा लक्ष्य कृषि को सामुदायिक झाधार प्रर करने का 
नहीं, श्रपितु कृषि का उत्पादन बढ़ाने की भ्रपनी तात्कालिक झ्ावश्यकता की हानि किये बिना सामा- 
जिक न्याय करने का है। हम अपने साथियों के इस,विचार से भी सहमत नहीं हें कि कृषि को 
सहकारिता द्वारा करने लगना हमारी सभी भूमि-सम्बन्धी समस्याओ्रों की रामबाण दवा है। 
उनके कथनानुसार तो, छोटे खेतों की, बेकारी को, खेती के घटिया तरीकों की, उपज तथा झ्राय कम 
होने की, फसलों में विविधता लाने की, जांत-पांत की और बेजमीन मजदूरों शभ्रादि की सभी 
समस्याएं, इसकी एक ही चुटकी से हल हो जायंगी। हम तो यह भी नहीं समझते कि . सब रोगों 
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की इस झ्रौषधि का प्रयोग केवल किसी एक उपाय से किया जा सकता है। हमारी देहाती प्रथ॑- 
व्यवस्था की एक-एक समस्या का हल करने के लिए, उसी के उपयुक्त विशेष उपायों का प्रयोग 
करना पड़ेगा । कुछ समस्यात्रों का हल भूमि के पुनवितरण से, कुछ का देहाती उद्योगों का पुनः 
विकास करने से, कुछ का सेवा-सहकारिता-संस्थाओं का संगठन करने श्नौर राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाश्रों 
का प्रभावशाली प्रयोग करने से, श्रोर कुछ का उत्पादकों की सहकारिता-संस्थाओों का निर्माण 
करने से होगा । एक युकति यह दी गयी है कि यदि खेती सामुदायिक श्राधार पर होने लगेगी तो 
काम सबको मिल जायगा । इस युक्ति का समर्थन चीन तक के ४ से नहीं होता। हमने 
देखा था कि वहां की भ्रधिकतर सहकारिता-संस्थाश्रों में भारी मात्रा में बेरोजगारी फैली हुई थी । 
सदस्यों से वर्ष में २०० दिन भी काम नहीं लिया जा सकता था। अ्रधिकतर सहकारिताझ्रों को 
संलग्न कार्यों का सहारा लेना पड़ता था। “संलग्न कार्यो ' का मतलब भी चीन में बड़ा ढीला ढाला 
लगाया जाता है। हमने देखा था कि सरकार द्वारा बनवायी जाने वाली सड़कों पर काम करना 
भी संलग्न कार्य गिना जाता था। सड़क बनाने का काम करने वाले सदस्यों को मेहनताना बहुत 
ही कम दिया जाता था । इस कारण उसकी कमी सहकारिता-संस्था को पूरी करनी पड़ती थी, 
जिसका श्रर्थ यह था कि सरकार की कमी की पूति सहकारिता को अपने अन्य सदस्यों का पेट 
काटकर करनी पड़ती थी। कृषि-मन्त्री श्री लियाऊ तक ने माना था कि सहकारिता-संस्थाझों का 
संगठन करने से मजदूर फालतू हो जाते हैं, ग्रौर कहा था कि “भूमियों को एकत्र कर देने पर जो 
ग्रतिरिक्त श्रम उपलब्ध होता है उसे उस क्षेत्र के लिये उपयुक्त संलग्न पेशों में लगा दिया जाता है ।” 
हमारा ख्याल है कि हमारे साथियों ने कृषि-सहकारिता-संस्थाओ्रों की वकालत करने के जोश में, 
भारत की देहाती भअ्रथे-व्यवस्था की सभी श्रप्रिय बुराइयों को कोटुम्बिक खेती के माथे मढ़ दिया 
है। उदाहरणार्थ, उन्होंने कहा है कि “यद्यपि गत दसियों वर्षों में फालत्‌ू मजदूरों की संख्या इतनी 
बढ़ चुकी है फिर भी उसका उपयोग क्षषि का सुधार और उत्पादन को अधिक घना करने की 
योजनाएं क्रियान्वित करने के लिये कौटुम्बिक कृषि की परम्परागत बुराइयों के कारण नहीं किया 
जा सका ।” उनके सुझाव के अनुसार तो भूमि सुधारने का काम केवल कृषि-सहकारिता-संस्थाएं 
हाथ में ले सकती हैं। हमें यह बात समझ में नहीं भ्रायी कि श्रपने कुटुम्बिय जनों के फालतृ श्रम 
का उपयोग भूमि का सुधार करने के लिये क्‍यों नहीं किया जा सकता | पभ्रत्युत, बम्बई राज्य में 
घेरेदार बांध बनवाने का अनुभव यह है कि जब किसी कार्यक्रम के लःभ लोगों को बतला दिये गये 
तब ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में श्रा-पकर आग्रह किया कि उस कार्यक्रम का आरम्भ उनके ग्राम से 
किया जाय । वास्तविक कठिनाई केवल धनाभाव की होती है । 


३६. जिन प्रदेशों में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम आरम्भ किये जा चुके हें उनका कार्य 
देखकर हमने यह भी अनुभव किया है कि यदि पूंजी, टेक्निकल जानकारी और संगठन-कुशलता 
की कमी न रहे तो देहाती जनता सामान्य लाभ के प्रत्येक काम को उत्साहपूर्वक पूरा कर दिख- 
लाती है--उसे पारिश्रमिक पूरा मिला या अधूरा, इसकी वह बहुत परवाह नहीं करती, श्रमदान 
द्वारा तक वह काम करने को तैयार हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि जबसे सामुदायिक 
विकास के कार्यक्रम चले हूँ तब से देहातों में एक प्रकार की जागृति हो गयी है। देहाती जनता ने 
समझ लिया है कि राष्ट्र की श्रथ॑-व्यवस्था में उसकी स्थिति क्‍या है और वह उत्पादन में वृद्धि करने 
का प्रयत्न करने लगी है। लोगों में चेतनता फैलती जा रही है और बे नये विचारों, खेती की उत्कृष्ट 
विधियों, टेक्निकल सलाह-मशवरे और इसी प्रकार की श्रन्य बातों का स्वागत करने लगे हैं। यह 
बतलाने की तो आवश्यकता ही नहीं कि भूमि और पशु भ्रादि खेती के साधन किसान के हाथ में 
सुरक्षित रहने के लिये जो कानून बनाये गये हें उनसे भी किसानों का उत्साह बढ़ा है। निश्चय ही 
प्रब यदि उन्हें यह कहा जायगा कि तुम झ्रपनी जमीनों की मालिकी छोड़कर भ्ौर उन्हें सामुदायिक 
सम्पत्ति में सम्मिलित करके, स्वयं काम की प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी लेकर काम करने 
लगो तो उनके उत्साह में वृद्धि नहीं होगी । हमारे साथियों ने कहा है कि जागीरदारी जमाने में 
देहातियों से बेगार लेकर जमीन का सुधार करवा देने का जो रिवाज था वह तो अश्रब उठ गया, 
परन्तु उसकी जगह नया काम कुछ नहीं हुआ । हमें श्राशा है कि ऐसा कहने में उनका अभिप्राय 
यह नहीं है कि कृषि सहकारिता-संस्थाएं देहातियों को नाममात्र मजदूरी देकर उन्हें काम में जोत 
दिया करें। परन्तु हमें यह भय अवश्य है कि उनके इस सुझाव का फल यही निकलेगा, क्योंकि 
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प्रति इकाई की मजदूरी का दर कम हो जाना निश्चित है। हमारे साथियों ने दसवें प्रध्याय के 
१५वें पैराग्राफ में कहा है: “प्राय: देखा गया है कि छोटी-छोटी खेतियों में श्रनेक बाधाओं के होते 
हुए भी, पैदावार भ्रधिक ली जाती है और प्रति एकड़ पीछे उपज भी अधिक होती है। छोटे किसानों 

पास मेहनत करने की फुरसत प्रायः इतनी भ्रधिक होती है कि वे उसका पूरा उपयोग दूसरों 
के लिये मजदूरी करने में भी नहीं कर सकते, इस कारण उन्हें विवश होकर, फल का बिना कोई 
विचार किये, उसका उपयोग अपने ही खेत में श्रधिक पैदावार लेने के लिये कर लेना पड़ता है।” 
इसे पढ़कर हम समझे थे कि वे प्रति एकड़ में अधिकतम उपज लेने का उपाय कुटुम्ब की खेती 
को बढ़ावा देना बतलायेगे। परन्तु उन्होंने सिफारिश की है सामुदायिक खेती की, श्रौर कहा है कि 
कौटुम्बिक खेती वहीं उपयोगी हो सकती है जहां आबादी घनी न हो झोर खेत बड़े-बड़े हों । सेवा- 
सहकारिताओों और उनके संगठन के विस्तार को भी वे वहीं उपयोगी मानते हें जहां कि खेत बड़े- 
बड़े हों । हमें उनका तर्क बुद्धि-संगत नहीं जान पड़ता । हमारा विचार तो यह है कि भारत में 
झाबादी घनी ओर खेत छोटे होने के कारण, कौटुम्बिक खेती की ही आवश्यकता है, और उसकी 
ही सेवा-सहकारिताओं तथा राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाओ्ों द्वारा सहायता की जानी चाहिए। जहां 
खेत छोटे हों, मजदूरी सुलभ हो और मनुष्यों तथा भूमि का श्रनुपात ऊंचा हो अर्थात्‌ जमीन की 
प्रति इकाई के सहारे खाने वालों की संख्या श्रधिक हो, वहीं थोड़ी जमीन से घनी पैदावार लेने की 
झावश्यकता होती है। और घनी पैदावार तथा प्रति इकाई में श्रधिक उपज, जितनी सुगमता से 
फौटंबिक खेती द्वारा ली जा सकती है उतनी श्रन्य किसी प्रकार नहीं। हमें यह देखकर आदइचय 
होता है कि जिन तथ्यों के कारण घनी खेती और कौटुम्बिक खेती, भारत के लिये अनिवाय॑ रूप 
से आवश्यक प्रतीत हो रहे हें, उन्हीं को हमारे साथियों ने सामुदायिक खेती की समर्थक युकतियों 
के रूप में पेश कर दिया है। यह देखकर भी आदचर्य होता है कि एक ओर तो हमारे मित्रों ने 
बड़े पैमाने की श्रर्थ-व्यवस्था की चर्चा की है, और दूसरी ओर उन्होंने सहकारिता की खेती का एक 
बड़ा लाभ यह बतला दिया है कि सहकारिता की खेती में लागत और लाभ का हिसाब लगाने का 
कोई महत्व नहीं रहता।” इस प्रकार, सहकारिता की खेती इसलिए अच्छी हुई कि उसमें लागत 
भट जाती है और इसलिए भी अच्छी हुई कि उसमें लागत का विचार नहीं रहता । 


३७. हमारे मित्रों ने एक ओर तो इस बात पर जोर दिया है कि उत्पादन-सहकारिताञ्ं में 
काम करने के लिये वेयक्तिक सूझ-बुझ की बड़ी भारी आवश्यकता होती है श्नौर दूसरी श्रोर उन्होंने 
इस बात की प्रशंसा को है कि चीनियों ने श्रमिकों को कठिन श्रम में प्रवुत्त करने के लिए काम के 
सैकड़ों पैमाने बना रक्‍्खे हैं। स्पष्ट है कि उनका ध्यान इन दोनों बातों में परस्पर-विरोध की 
झोर नहीं गया। यदि उत्पादन-सहकारिता में का्यें की कुशलता बढ़ाने के लिए काम के ये पैमाने 
ज्ञागू करने की और श्रमिकों को अपना निर्वाह तक कठिनाई से कर सकने की विवशता का अनुचित 
लाभ उठाकर उन्हें श्रधिक कमाई का लालच देने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम नहीं समझते 
कि उन्हें विवश करने के लिये इतना लम्बा-चौड़ा और खरचीला संगठन न बनाकर, भ्रधिक कमाई 
की इस इच्छा को उपयोग पारिवारिक कृषि की स्वाभाविक अवस्थाझं में क्यों न कर लिया जाय । 
इसी प्रकार हम यह भी पूछना चाहते हैं कि यदि सहकारिता-संस्था में सदस्यों को टोलियों में 
बांटना और उन टोलियों से एक-एक नेता की निगरानीं में काम करवाना गुण है, तो पारिवारिक 
स्तेती की स्वाभाविक परिस्थितियों में यह गुण क्‍यों नहीं रहता ? वहां तो कुटुम्ब का प्रधान व्यक्ति 
टोली का स्वाभाविक नेता होता है और सब सदस्य परस्पर रिवतेदारी तथा पारिवारिक प्रेम 
के सूत्र में गुंथे रहते हं। हमारे साथियों ने, सरकार और सहकारिता-संगठन में भ्रन्तर का विचार भी 
नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सहकारिता-संगठन के देश-भर में व्याप्त हो जाने पर सरकार को 
दस लाख से भी कम सहकारिता-संस्थाओं के साथ व्यवहार करना पड़ेगा और सरकारी कार्यक्रमों 
की पूर्ति के लिये वे सरकार का एक अंग बन जायंगी। इससे लगता है कि हमारे साथियों को जितनी 
बिन्‍ता .सरकार की सुविधा की है उतनी लोगों के लाभ की नहीं है। एक झोर तो वे कहते हैं कि 
सहकारिताओं का संगठन करने के लिये दबाव और विवशता से काम नहीं लेना चाहिए और दूसरी 
झोर उन्होंने सुझाव दिया है कि जितनी भूमि कोई व्यक्ति अपने परिवार की का से जोत 
सके उतनी उसके पास रहने देकर, होष सारी को एक स्थान पर एकत्र कर दिया जाय और उसमें 
बे-जमीन मजदूरों से सम्मिलित खेती करवायी जाय। इस प्रकार सब बे-जमीन मजदूरों को 
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सम्मिलित खेती करने के लिए तो विवश कर दिया जायगा, परन्तु अब तक इसका कोई निरचय नहीं 
कि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से उसका फल क्या निकलेगा । यदि बे-जमीन मजदूरों के लिए 
सहकारिता-संस्था का सदस्य बन जाने श्रोर उसी में बने रहने के भ्रतिरिक्त, भूमि प्राप्त करने का 
ग्रन्य कोई मार्ग रहने ही नहीं दिया जायगा तो इससे बढ़कर उत पर दबाव डालने का व्यावहारिक 
तथा प्रभावशाली उपाय श्रौर क्या होगा ? 


सिफारिशों 


३८. हम बतला चुके हूँ कि क्षि का हमारा लक्ष्य, कृषि का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता 
की हानि किये बिना, सामाजिक न्याय करना होना चाहिए। उत्पादन में वृद्धि आज हमारी तात्कालिक 
झ्रावरयकता है। इस कारण हमारा निश्चित मत है कि खेतों के श्रधिकततम परिमाण का निश्चय 
तुरन्त ही कर' देना चाहिये । यह परिमाण जहां इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसके कारण 
भूमि का पुनिवितरण ही न हो सके, वहां इतना छोटा भी नहीं होता चाहिए कि जो आदमी खेती का 
पेशा भ्रपना ले उसके माथे पर सदा के लिये निर्धनता का टीका लग जाय । हमारा ख्याल है कि 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ बनाये हुए काइत-कारी कानूनों से इतना लाभ अवश्य हुआ है कि साहसी 
ग्रौर सुशिक्षित युवक भी खेती के पेशे में बने हुए हें। इसे हम बहुत शुभ चिन्ह समझते हैँ । हमारे 
विचार में हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण साहसी, परिश्रमी और शिक्षित 
लोग खेती का पेशा छोड़ देने की सोचने लगें। इस कारण हम भूमि का अधिकतम परिमाण बहुत 
छोटा रखने के पक्ष में नहीं हें। हम यह भी आवश्यक नहीं समझते कि खेती केवल परिवार के 
श्रम द्वारा की जाय। अपने साथियों के इस सुझाव को हम अव्यवहायें मानते हें कि प्रत्येक व्यक्ति 
के पास केवल उतनी भूमि रहने दी जाय. जितनी में वह स्वयं श्रौर श्रपने परिवार की सहायता से 
खेती कर सके । प्रत्येक कुटुम्ब में कार्य-क्षम व्यक्तियों की संख्या सदा बदलती रहेगी। कुछ का 
देहान्त हो जायगा और कुछ बालक बड़े होकर काम करने योग्य हो जायंगे। कुछ समर्थ परिवार 
ग्रब भी खेती में यन्त्रों का प्रयोग करके अ्रधिक भूमि का स्वामी होने का दावा कर सकेंगे। इन 
सब कारणों से हम सरकार द्वारा स्वीकृत इस विचार का तो समर्थन करते हैँ कि खेतों का अधिकतम 
परिमाण निश्चित कर दिया जाना चाहिए, परन्तु हमारी सिफारिश है कि वह न तो बहुत बड़ा 
निश्चित किया जाय और न बहुत छोटा । 


३९. हमारा विचार है कि व्यक्तिश: पृथक्‌ खेती करने वालों को भी, सेवा-सहकारिताश्रों 
द्वारा बहुतेरी आधिक सहायता दी जा सकती है। उदाहरणार्थ, उनके लिये ऋण सुलभ किया जा 
सकता, थोक खरीद और थोक बिक्री की व्यवस्था की जा सकती, और जिन्हें इसका पात्र समझा 
जाय उनके लिये जरूरी खेती के काम भी करवा दिये जा सकते हैं । इसलिए हम सिफारिश 
करते हैं कि वर्तमान सहकारिता-संस्थाओं को अधिक समर्थ बनाना चाहिये और राष्ट्रीय-विस्तार- 
सेवाओं के कर्मचारियों, सहकारिता-संस्थाश्रों के प्रबन्धकर्ताओं, तथा सहकारिता-विभागों के वर्तमान 
कमंचारियों में सभी स्तरों पर का के समन्वय में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय विस्तार- 
सेवाओं वाले जो टेक्निकल सलाह देते और मार्गे-प्रद्शन करते हें उसका फल यह हो कि सहकारिता- 
संस्थाओं द्वारा दिये हुए ऋणों का और खेती के सामान का उपयोग वैज्ञानिक ढंग से किया जाने 
लगे । प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो भूमि-सुधार किये और काश्तकारी कानून बनाये गये 
उनका एक बड़ा लाभ यह हुआ कि देहाती भश्रथ॑-व्यवस्था में से शोषक बिचौलियों का अन्त होकर 
किसान को अपने श्रम का लाभ सदा स्वयं उठाते रहने का निश्चय हो गया । इस कारण अब खेती 
की उपज बढ़ाने का कार्य योजना-पूर्वक श्रारम्भ करने और उसके द्वारा किसान का रहन-सहन का 
दर्जा ऊंचा उठाने के लिये जमीन पूरी तरह तैयार है। भ्रब तो कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये जितनी 
ग्रावश्यकता यन्त्र-जेश्ञानिक कार्य किये जाने की है, उतनी देहांत के सामाजिक और आर्थिक गठन 
में पुनः परिवर्तन करने की नहीं । इस परिवर्तन से तो बहुत-से लोगों में श्रसन्‍्तोष फेल जाने भौर 
मानसिक क्षोभ उत्पन्न होने की सम्भावना है। यह भी भय है कि उसके कारण कहीं देश की राज- 
नीतिक स्थिरता ही संकटापन्न न हो जाय । इसलिये हमारा सुझाव है कि अच्छे बीजों, उर्वेरकों, 
कृमिनाशकों श्रौर खेती की वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग का अधिक प्रचार करने के लिए, राष्ट्रीय 
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विस्तार-सेवा के कार्यकर्ताश्रों को भ्रब तक से भ्रधिक प्रयत्न करना चाहिए। हमारा ख्याल है कि 
हमने जो सीधे से सुझाव दिये हें उन पर भ्रमल करने के लिये बहुत अतिरिक्त कमंचारी रखने 
को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राष्ट्रीय-विस्तार के वर्तमान कमेंचारियों में ही कुछ वृद्धि करके 
उनका पूरा-पूरा उपयोग करने लगने और उनके और क्रषि तथा; सहकारिता विभागों के कर्मचारियों 
के कामों में समन्वय कर देने से काम चल जायगा । हम सिफारिश करते हैँ कि गाँवों की बहु-कर्मी 
सहकारिता-संस्थाओं से ही ऋण देने, खेती करने का समान बाँटने और खेती की पैदावार एकत्र 
करने का काम लेना चाहिए। सहकारिताझों का सारा संगठन, इन्हीं झारम्भिक सहकारिता- 
संस्थाओ्रों के आधार पर करना चाहिए, और किसानों को भी अपनी सब आवश्यकताएं इन्हीं 
सस्थाओं से पूरी करने का यत्न करना चाहिए। जिलों में इन बहु-कर्मी सहकारिताओं की सहायता 
बिज्दी-सहकारिओं और बेकों को भी करनी चाहिए। जहाँ आवश्यक जान पड़े वहाँ हमें अ्रच्छी 
कृषि-संस्थाओं का संगठन करके, खेत' जुतवाने, सिचाई के छोटे-छोटे कामों का विकास करने और 
पशुओं की श्रावश्यकता पूरी करने आदि के भारी कृषि-कार्य भी उनसे करवाने चाहिएं । परन्तु 
हम पसन्द यही करेंगे कि सम्भव हो तो ये काम भी बहु-कर्मी सहकारित।-संस्थाएं ही करें। हमारा 
रुयाल है कि इन कामों को भी बहु-कर्मी सहकारिताएं करने लगेंगी तो ग्रामीण सहकारिताओं की 
संख्या बढ़ जायगी और संयुक्त सहकारिताओ्रों की घट जायगी। इसका फल यह होगा कि सिंचाई 
के केन्द्रों आदि का मालिक साझेदारी में बनने की प्रवृत्ति बढ़ जायगी और देहातों के सभी कामों 
का प्रबन्ध सहकारिता और साझेदारी से होने लगेगा । केवल उत्पादन सहकारिता के आधार पर 
नहीं होगा, और उसे हम आवश्यक और इष्ट भी नहीं समझते । परन्तु सहकारिता के उत्पादन 
का भी हम सर्वथा विरोध नहीं करते, हम तो इतना ही चाहते हैं कि वह लोगों की पूर्ण स्वेच्छा 
और स्वतन्त्रता से स्वयमेव होना चाहिए, ऊपर के दबाव से नहीं । भारत में ऐसे क्षेत्र भी हें जहाँ 
संयुक्त सहकारिता की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारा मतलब बहुत पिछड़े हुए 
इलाकों से है। हम दो कारणों से वहाँ सहकारिता की खेती का प्रतिपादन कर रहे है । पहला (१) 
कारण यह है कि इन इलाकों के लोग पहले से सामाजिक जीवन बिताने के भ्रभ्यासी हैं और जब 
उनसे मिलकर खेतों में काम करने को कहा जायगा तो उन्हें इसमें कोई क्रान्तिकारी बात नहीं लगेगी । 
झौर दूसरा (२) यह है कि उन्हें खेती की ओर खेती करने की विधियों की जानकारी इतनी कम 
है कि उन्हें खेती करना सिखलाने का सरलतम उपाय यही हो सकता है कि उन्हें खेती करने वाली 
सहकारिता-संस्थाओं में संगठित कर दिया जाय । यदि लोग स्वयं चाहें तो अन्य प्रदेशों में भी हम 
सहकारिता की खेती करने का विरोध नहीं करते । परन्तु हमारा यह विचार भवश्य है कि सह- 
कारिता द्वारा खेती करने का प्रचार, सरकारी कार्यक्रम का अंग बनाकर नहीं करना चाहिए, 
झौर इसलिए इस प्रतिवेदन के अ्रन्तिम अध्याय में हमारे साथियों ने जो सिफारिश की है उसका हम 
समर्थन नहीं करते। जेसा कि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हें, यदि कहीं भौतिक तथा मानसिक 
परिस्थितियाँ असाधारण अनुकूल होने के कारण, किसान स्वयं सम्मिलित खेती आरम्भ कर दें 
झौर उनको नेता भी झ्नच्छे मिल जायं तो हम उसका हृदय-पूर्वक समर्थन करेंगे। परन्तु यदि सरकार 
सत्र सहकारिता से खेती करने का श्रानदोलन करने लगेगी तो वह खतरनाक होगा, क्योंकि उसका 
झ्र्थ किसानों को किसी न किसी रूप में दबाना हो जायगा । 


चौदहवां अध्याय 


श्री० बी० जें० पटेल और श्री एफ० एन० राना के मत-भेद पर 
प्रतिनिधि-मण्डल के नेता श्री आर० के० पाटील के विचार 


मतभेद में कहा गया है कि चीन की घटनाओं को समझने और जापान की सहकारिताझ्रों 
की सफलता की उपेक्षा कर देने में हम, प्रतिनिधि मण्डल के बहुमत के सदस्यों ने, पक्षपात-पूर्ण 
झौर असन्‍्तुलित चित्र पेश कर दिया है। चीन में जिस भूमि-नीति पर शभ्रमल किया जा रहा है 
झौर उसे लागू करने के लिये जो उपाय काम में लाये गये उन्हें एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता, और यदि हम चीन के कम्यूनिस्ट श्राद्शों को उसकी भूमि-नीति से पृथक करके दिखलायंगे 
तो हम ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देंगे कि भारत में इस नीति पर अभ्रमल चीन के उपायों का अवलम्बन 
किये बिना भी हो सकता है। उन्हें (मतभेद प्रकट करने वाले सज्जनों को ) चीन में जो कुछ दिखाई 
दिया उससे हमारा पेश किया हुआ चित्र बहुत भिन्न है। 


२. चीन ने जो भूमि-सुधार किये और खेती को सहकारिता पर भ्राधारित करने के लिये 
जो नीति अपनाई, उन दोनों का उद्देश्य किसानों को निरा मजदूर बना देने काथा। भूमि 
सुधार करते समय जिस हत्या और हिसा-वृत्ति का प्रयोग किया गया वह लाखों छोटे किसानों को 
जमींदार और सम्पन्न किसान बतलाकर, उन सबके विरुद्ध किया गया था, और केवल आथिक 
कारणों से वैसा करने की कोई श्रावश्यकता नहीं थी। स्वयं कम्युनिस्टों सूत्रों के अनुसार, खेती को 
सहकारिता के श्राधार पर संगठित करने में जितना श्रधिक तीखा और उलझन-भरा वर्ग-संघर्ष 
करना पड़ता है, उतना भूमि-सुधार लागू करते हुए नहीं करना पड़ता । यही कारण है कि भूमि- 
सुधार के समय तो केवल जमींदारों और सम्पन्न किसानों का अ्रन्त करना पड़ा था, परन्तु कृषि 
को सहकारितामय करते हुए उससे कहीं भ्रधिक कुछ करना पड़ा। चीन में कृषि का सामुदायिकीकरण 
स्वेच्छा से नहीं, प्रत्युत भारी संघर्ष और हिसामय उपायों के द्वारा किया गया है । 


३. चीनी सहकारिता-संस्थाओं का संगठन और कार्ये-प्रणाली भी स्वेच्छा-प्रेरित और 
खोकतन्त्री नहीं है। उनकी कार्यकारिणी समिति और पदाधिकारियों का निर्वाचन लोकतन्‍त्री 
विधि से नहीं होता, क्‍योंकि सदस्यों को चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दिये हुए नामों में से ही 
करना पड़ता है। उनका हिसाब-किताब रखने और काम करने का ढंग भी अ्रसन्‍्तोषजनक है। 
थे जिस प्रकार काम कर रहे हैं उसका भ्रन्तिम परिणाम यह होगा कि आज जो लोग अधिकारी बने 

हुए हैं वे निरे निरीक्षक रह जायंगे और उत्पादन के कार्यों में तनिक भी भाग नहीं लेंगे । काम के 
पमानों की प्रणाली किसानों को बेजान ओऔजार बना देगी। उनकी सूझ-बूझ सर्वथा नष्ट हो 
जायगी, और खेती के पेशे की यही सबसे बड़ी विशेषता है। मतभेद में बहुमत के इस मत को 
सर्वथा निराघार बतलाया गया कि चीन में कृषि के उत्पादन में वृद्धि पूर्णतया भ्रथवा मुख्यतया 
सहकारिता-पूर्वक खेती करने के कारण ही हुई । अपने भारतीय अनुभव के आधार पर उनका 
विचार यह है कि सहकारिता-पूर्वक खेती करने का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है,और 
चीन में शायद काम के पैमानों को प्रणाली इस प्रवृत्ति का प्रतिकार करने के लिए ही प्रारम्भ की गई 
है। चीन की खेती में सुधार का वास्तविक कारण, चीनियों की कठोर परिश्रम कर सकने की सामर्थ्य 
है । इसका लाभ अभ्रब इस कारण और भी अधिक हो रहा है कि इसके साथ ऋण की सुलभत्ता, 
भच्छे बीजों और झ्ौजारों श्रादि का, और देश में शान्ति तथा सुरक्षा का भी मेल मिल गया है। 


४. जापान के श्रनुभव से स्पष्ट हो जाता है कि घनी आबादी के देशों में प्रति एकड़ कृषि 
का उत्पादन बढ़ाने का सही तरीका यही है कि कौटुम्बिक खेती झर सेवा-सहकारिता-संस्थाओं में 
सहयोग उत्पन्न करके, कल्याण-राज्य की सरकार उनकी सहायता उदारता-पूर्वक करती रहे । 
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बहुमत ने, सहकारिता की खेती का पक्ष समर्थन करके जोश में, उसे ग्रपनो समस्त-भूमि-सम्बन्धी 
समस्याझरों का रामबाण इलाज बतला डाला है, और भारत की देहाती श्रथे-व्यवस्था की प्रत्येक 
बुराई का कारण कौटुम्बिक खेती को बतला दिया है। कौटुम्बिक खेती करते हुए भी फालतू 
श्रम का उपयोग भूमि की दक्षा सुधारने के लिये किया जा सकता है। ऐसा करने में क्‍प्रब तक 
एकमात्र बाधा पूंजी की होती रही है। सामुदायिक विकास-योजनाश्रों के क्षेत्रों के अनुभव से 
प्रमाणित होता है कि यदि पूंजी का श्रौर संगठन का प्रबन्ध हो जाय तो देहाती लोग सामान्य 
लाभ का कोई भी काम उत्साहपूर्वक करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। कौटुम्बिक कृषि की पद्धति से 
ही खेतों में घनी खेती की जा सकती है और प्रति इकाई पीछे उपज बढ़ाई जा सकती है। भारत 
के लिये ठीक मार्ग यह है कि खेतों का अधिकतम परिमाण यथाशीक्र निश्चित कर दिया जाय, 
परन्तु वह नतो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। देहातों में, खेती करने के भ्रतिरिक्त, सब कामों 
का प्रबन्ध सहकारिता-संस्थाओं द्वारा किया जाय | खेती सहकारिताओ्रों द्वारा करने की नतो 
ग्रवश्यकता है, न वैसा करना इष्ट है। फिर भी, यदि लोग स्वयं और स्वेच्छापू्वक सहकारिता 
के झ्राधार पर खेती करना चाहें तो उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु सरकार 
का सववत्र सहकारिताओं की स्थापना करने के लिए प्रयत्त करना खतरनाक होगा, क्योंकि उसके 
लिए किसी न किसी रूप में दबाव का प्रयोग करना पड़ेगा। इन कारणों से वे प्रतिवेदन के 
प्रन्तिम अध्याय में की हुई सिफारिशों का समर्थन नहीं कर सकते । 


५. हमने मतभेद का सारांश कुछ विस्तार से दे दिया है, जिससे कि हमारे ये विचार, पूर्ण 
तथा पृथक लेख के रूप में, पढ़े जा सके । हम अपने दल के इन दोनों सदस्यों का सचमुच धन्यवाद 
करते हैं कि उन्होंने भ्रपने विचार इतनी स्पष्टतया और स्वतन्त्रता से प्रकट कर दिये। इससे म 
केवल देश को एक भिन्न दृष्टिकोण का ज्ञान होने में सहायता मिल गई, हमें भी यह प्रकट करने 
का अवसर मिल गया कि हम इस पर विचार को स्वीकार क्यों नहीं करते । 


६. आरम्भ में हम मतभेद के अन्तिम वाक्य की ओर सबका ध्यान खींचना चाहते हें । 
इससे न केवल उनका (दोनों सदस्यों का) विचार ज्ञात हो जाता है, यह भी प्रकट हो जाता है कि 
उन्होंने चीनी सहकारिताओं को कितना पसन्द किया था। उनके जोर देकर यह कहते हुए भी कि 
उनकी सम्मति में उत्पादन के सहकारिता-पूर्वंक करने की न तो श्रावश्यकता है और न वह इष्ट 
है, उन्होंने बतलाया है कि यदि श्रच्छे नेता मिल जायं और भौतिक तथा मानसिक परिस्थितियाँ 
झनुकल हों तो वे सहकारिता की खेती का पूरे हृदय से समर्थन करेंगे। परन्तु वे समझते है कि सरकार 
का सहकारिताओं की सवेत्र स्थापना के लिये कोई कार्यक्रम आरम्भ करना खतरनाक होगा, क्योंकि 
इसके लिये किसी न किसी रूप में बल का प्रयोग करना पड़ेगा । यह समझना कुछ कठिन है कि 
जब वे उत्पादन में सहकारिता का प्रयोग करने के विरोधी हें तब वे उक्त परीक्षण का पूरे हृदय से 
समर्थन किस प्रकार कर रहे हैं। भ्रधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि यदि लोग इसमें 
स्वयं प्रवृत्त हो जायंगे तो वे इस श्रनिष्ट बुराई को नजरन्दाज कर देंगे। दूसरी श्रोर, यदि अच्छे 
नेता मिल जायं और भौतिक तथा मानसिक परिस्थितियाँ अनुकूल हों तो वे सहकारिता की खेती 
का पूरे हृदय से स्वागत करेंगे । श्रब यदि सरकार अच्छे नेता मिलने और अन्य परिस्थितियां 
३३ हो जाने का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न करे तो इसमें किसी को कोई शआ्रापत्ति क्यों 


७. सहकारिता की खेती या तो अच्छी है या बुरी । यदि अच्छी है तो सरकार का कतंव्य 
है कि वह इसे झ्रागे बढ़ावे । भर यदि यह बरी है तो इसे बन्द कर देना चाहिए। यह श्रच्छी 
हो या बुरी, इसे जनता पर लादने की सलाह कोई नहीं देता । हमने भी श्रपने प्रतिवेदन में इसे भली- 
भांति स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार की किसी भी सम्भावना को रोकने के लिए जो-जो 
सावधानताएं रखना हमने झ्रावरयक समझा उन सबका हमने श्रपने प्रतिवेदन में संकेत क्र दिया 
है। हमने यह जिक्र नहीं किया कि भ्रब भी बम्बई तथा उत्तरप्रदेश आदि कई राज्यों के वर्तमान 
कानूनों में ऐसा विधान है कि जिस गांव के इतने लोग अपने यहां सहकारिता-संस्था बनाना चाहते 
हों उस सारे ही गांव के लिये सहकारिता-संस्था बना दी जाय। स्पष्ट है कि इन राज्यों के विधान- 
मण्डलों को सहकारिता की खेती इतनी भअ्रच्छी लगी होगी कि उन्हें ऐसा कानून बना देने में भी' 
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संकोच नहीं हुआ कि यदि गांव के शेष सब लोग सहकारिता बनाना चाहते हों तो शेष एक-तिहाई 
को उसमें सम्मिलित होने के लिए विवश किया जा सकता है। इस कानून में इस प्रकार का भी 
कोई जिक्र नहीं है कि सहकारिता का संगठन करने के लिए असाधारण पअ्रथवा अपवाद रूप से 
झ्नुकूल परिस्थितियां होनी चाहिएं, जेस। कि हमारे साथी चाहते हें । परन्तु हम अपने प्रतिवेदन 
में इतना झागे नहीं बढ़े। किसी अल्प-संख्या को विवश करने की सिफारिश करने के स्थान पर, 
हमने तो उलंटा यह सिफारिश की है कि प्रत्येक व्यक्ति को सहकारिता में सम्मिलित होने की 
भौर यदि वह चाहे तो फसल की समाप्ति पर उससे पृथक हो जाने की स्वतन्त्रता रहनी चाहिए । 


८. प्रतीत होता है कि हमारे साथी चाहते हें कि सरकार सहकारिता की खेती की ओर से 
उदासीन रहे। परन्तु यदि उसका विकास स्वयं हो जाय तो उसकी स्वागत किया जा सकता है । 
झौर यदि उसका विकास न हो तो उसकी परवाह नहीं, क्‍योंकि वह कोई इष्ट वस्तु नहीं है। 
यह विचार कल्याण-राज्य की कल्पना से संगत नहीं है। हम उन लोगों का रुख़ तो समझ सकते हैं 
जो कि सामाजिक और भ्राथिक मामलों में सरकार का कम से कम दखल देना पसन्द करते हें। 
उनका तो आदर्श ही यह है कि जो सरकार कम से कम शासन करे वही सर्वोत्कृष्ट सरकार है, क्योंकि 
तब प्रत्येक वस्तु अपना मार्ग स्वयं बन।कर यथाशक्ति बढ़ती चली जायगी। परन्तु स्पष्ट है कि 
हमारी सरकार का मार्ग यह नहीं है, और कल्याण-राज्य को आदशे मानने वाली कोई भी सरकार 
इस मार्ग को अपना भी नहीं सकती । उदाहरण के लिये सामुदायिक विकास के काम को ही ले 
लीजिये । हमारे मित्रों ने भी इसकी बहुत चर्चा की है। यह काम सरकार ने आरम्भ 
किया है और उसके ही चलाये चल रहा है। इसका क्रमश: विकेन्द्रीकरण होता जायगा परन्तु 
आरम्भ इसे सरकार द्वारा ही किया जा सकता था। ऐस। इसलिये किय। गया, क्योंकि इसे लोगों 
के लिये आवश्यक श्रौर लाभदायक समझा गया। केवल सरकार द्वारा आरम्भ किया जाने के कारण, 
किसी ने यह नहीं कहा कि इसे लोगों पर लादा जा रहा है या उन्हें इसे करने के लिये दबाया जा 
रहा है। यह बात भी नहीं कि इसे करते हुए किसी प्रकार का दबाव डाला ही नहीं जा सकता 
था। जनता की सहायता उसकी स्वेच्छा से और दबाव डालकर, दोनों प्रकार प्राप्त की जा 
सकती है। परन्तु कुछ विरोधी अ।लोचकों के अतिरिक्त, किसी ने भी ऐस। नहीं कहा कि इस काम 
को करते हुए जनता को दबाया जा रहा है भ्रथवा इसका परिणत परिणाम नोगों को दबाना होगा । 
इस प्रकार, सरकार द्वारा आरम्भ किया हुआ प्रत्येक काम दबाव का हो सकता है, शौर वही लोगों 
को समझा-बुझाकर और प्रेरित करके भी किया जा सकता है। आज भी कभी कभी इस प्रकार 
की शिकायत सुनाई दे जाती है कि अ्मोनियम सल्फेट का वितरण दबाव डालकर किया जा 
रहा है, क्योंकि वह तकावी कर्ज के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसे उदाहरण और भी दिये जा सकते 
हैं। हमने उनका संकेत केवल यह दिखलाने के लिये किया है कि सरकार द्वारा आरम्भ किये हुए 
कामों में ऐसी कोई बात नहीं होती जिसका फल स्वयंमेव दबाव पड़ने या ने पडने के रूप में 
प्रकट होता है। यह तो शासकों की और जनता की भावना पर निर्भर करता है। जब तक 
दोनों ठीक श्रौर लोकतन्त्री आद्शों और सिद्धान्तों पर चलते रहेंगे तब तक सहकारिता की खेती में 
भी ऐसी कोई विद्येष बात नहीं होगी जिसे अन्य समाज-कल्याणकारी कार्यों की अपेक्षा अधिक 
दबाव डालकर करवाने की आवश्यकता पड़े । 


६. हम चाहते हैं कि सरकार खेती करने वालों की सहकारिताश्रों के प्रति भी वही भाव रख 
जो उसका श्रन्य किसी समाजकल्याणका री कार्य के प्रति है--हम न इससे अधिक चाहते हैं, न कम । 
कंहा जा सकता है कि यदि इतनी ही बात होती तो इसकी खास वकालत करने की जरूरत नहीं होनी 
चाहिए थी । परन्तु सहकारिता की खेती के लिए इसकी जरूरत इस कारण पड़ जाती है कि उससे 
पीढ़ियों पुराने एक रिवाज में परिवर्तन होता है और इसलिए बहुत-से लोग आदर्श के आधार पर 
उसका तीज विरोध करने लगते हैं। ठीक इसी कारण, हमने भ्रपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कर दिया है कि 
इसे झारम्भ करने से पूर्व इसके भ्रच्छे या बुरे होने का निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी नये 
कार्यक्रम को आरम्भ करने से पहले इस शर्ते को पूरा कर लेना पड़ता है। यदि यह अच्छा है तो 
इससे झ्गला कदम यह देखने का होगा कि लोगों पर इसकी प्रतिक्रिया कैसी हुई। हमने श्रपने प्रतिवेदन 
में भी लिखा है कि लोकतन्‍्त्री प्रणाली में प्रन्ततोगत्वा किसी भी कार्यक्रम की प्रगति क/निईचय तो 
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उसके विषय में लोगों की प्रतिक्रिया के श्रनुसार होता ही है, देश के नेता भी उसका समर्थन या 
विरोध करने का निश्चय लोगों की भावना को देखकर करते हें ।” यदि भारत की जनता इस कार्य- 
क्रम को पसन्द नहीं करेगी तो इसे छोड़ ही देना पड़ेगा, तब इसे चलाने का प्रश्न तक नहीं उठेगा । 
परन्तु इसे छोड़ना इसकी निष्पक्ष परीक्षा के पश्चात्‌ ही चाहिय्रे। हमने जो आरब्भ में इसके प्रदर्दंन 
का एक कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की है, उसे करने में हमारा ग्रभिप्राय यही है। हमारा ख्याल 
है कि इस कार्यक्रम से देश का बहुतेरा भला हो सकता है। इसीलिए इसकी निष्पक्ष परीक्षा की 
जानी चाहिए। हमारे साथियों के विचार इसके विपरीत है। वे इस कार्यक्रम को भ्रनिष्ट श्रौर 
ग्रनावश्यक मानते हें। उनका ख्याल यह भी है कि इसे लोगों पर दबाव डाले बिना क्रियान्वित 
३३२४६ गा जा सकता। चीन की सहकारिता-संस्थाओं को भी उन्होंने इसी भाव और इसी दृष्टि 
खाहै। 


१०. क्‍या कारण है कि हमें तो सहकारिता की खेती का विचार पसन्द है और हमारे मित्रों 
को नहीं है? क्‍या कारण है कि हमें तो इसमें भ्रनेक लाभ दिखलाई देते हें भ्रौर हमारे मित्रों को 
सहीं देते ? इसके मूल कारण तीन हैं। जिस किसी को कृषि में समाज-वाद पर भ्र।चरण करना पसन्द 
नहीं होगा उसे सहकारिता से खेती करने का विचार भी पसन्द नहीं श्रायेगा । स्पष्ट है कि सहकारिता- 
से खेती करन।, कृषि के क्षेत्र में समाजवाद पर आचरण करने की दिशा में पहला कदम है। इसका 
ग्राखिरी कदम--जब भी कभी वह उठाया जायगा--भूमि पर निजी स्वामित्व का भ्रन्त कर देना 
होगा । जब लोग मिलकर एकत्रित की हुई जमीन में खेती करते हें तब जमीन का मालिक बनने की 
भावना मन्द पड़ जाती है, श्रोर कुछ समय तक इसी प्रकार काम करते रहने से वह नष्ट ही हो जाती 
है। यह सहकारिता से खेती करने का स्वाभाविक परिणाम है। इसे बलात्‌ उत्पन्न नहीं करना पड़ता । 
आरम्भ में ही लोगों को अपनी भूमि एकत्र कर लेने और उस पर मिल कर खेती करने के लिए 
प्रेरित करने में कठिनाई होती है, परन्तु जब वे एक बार ऐसा करने लगते हैं, तब उनमें क्रमश: 
ग्रपने श्रम क। प्रतिफल लेने की भावना बढ़ने लगती भ्रौर स्वामित्व का लाभ लेने की घटने लगती 
है। भ्रौर यदि खेतों के परिणाम में भ्रन्तर अधिक न हो तो यह परिवर्तन करना हक सरल हो जाता 
है। जो कठिनाइयां होती भी हें वे सहकारिता-संस्था संगठित करने के समय ही हैं, उसे सामु- 
दायिक खेती में परिणीत करने में विशेष कठिनाई नहीं होती । लीएन-मीन सहकारिता-संस्था के 
ग्रध्यक्ष श्री चेन-यूंग-कांग ने भी हमें अपना अनुभव यही बतलाया था। चीन-भर में प्राय: सर्वत्र 
हमें ऐसा ही अनुभव हुआ था । 


; ११. सहकारिता के विचार का विरोध करने क। दूसरा कारण यह भय है कि इससे हकूमत- 
परस्ती, नौकरशाही वृत्ति और व्यक्ति के श्रधिकारों को दबाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायगी। 
भूदान के पक्षपाती भूमि पर निजी स्वामित्व का समर्थन नहीं करते, कर वे भी उक्त भय से यह 
विचार स्वीकार करने को तैयार नहीं होते । नि:सन्देह उनका भय धर झापत्ति राधार नहीं 
है। भ्पने प्रतिवेदन में इस भय से बचने के लिये हमने कुछ सावधानताञ्ों, का संकेत कर दिया 
है। परन्तु भ्रन्त में जाकर इस य के निराकरण का इसके ग्रतिरिक्त कोई उपाये नहीं रह जाता कि 
किसी को भी हक।रिता में उभमसकी इच्छा के विरुद्ध सम्मिलित न किया जाय भ्रौर प्रत्येक को इच्छा 
होने पर उससे स क्‌ होने की स्वतन्त्रता रहे। जब कोई किसान सहकारिता में सम्मिलित होता है तब 
उसे अपनी कुछपृथतन्त्रता का बलिदान कर देना पड़ता है, क्योंकि उसे दलीय भ्रनुशासन की भ्राधीनता 
स्वीकार करनी पड़ती है, परन्तु ऐस। वह एक ग्रादर्श के लिपे श्रौर श्रधिक-तर आ्थिक समृद्धि के 
लिये बुद्धि-पूर्वक ही करता है। सहक।रिता के बिरोध का तीसरा कारण यह है कि.कुछ लोग इसके 
सब गृणों को स्वीकार करते हुए भी हृदय से ऐस। अभ्रनुभव करते हैं कि इस पर अभ्रांजरण स्वेच्छा- 
! ऑड झोर दशान्तिमम उपायों के किया ही नहीं जा सकता । इस प्रकार के विचार को. श छ समय तक 
परीक्षा करने के पश्चात्‌ व्यावहारिक भ्रनुभव से ही ठीक माना जा सकता है। भ्रक तो 
जो लोग यह विचार प्रकट करते है.वे पीछें की हुई अनेक चर्चाश्रों के कारण झोर व्यक्तियों को होने 
वाले हानि लाभों को स।मने रखकर करते है। यही कारण है कि सहकारिता के पभ्नेक स्पष्ट लाभों 
' को भी नहीं समझा जाता भोर शान्‍्त तथा निविध्न परिवतेन के मार्ग में भ्रनेक कठिनाइया खड़ी 


हो जाती है । 
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१२. हम अपने साथियों से सहमत हें कि चीन के घटना-क्रम को मार्क्स श्रौर लेनन की 
विचार-धारा के मूल सिद्धान्त रखकर ही ठीक प्रकार समझा जा सकता है: परन्तु हमारा ख्याल 
है कि चीन के नेता ऐसे क्रम से श्रागे बढ़े कि उन्हें किसान जनता का सहयोग प्राप्त करने में सफलता 
हो गई। इसका लाभ यह हुआ कि किसान जनता खेती के सामुदायिकीकरण की दशा तक पूरी 
तैयारी के पश्चात्‌ पहुंची श्रौर तब वह भली प्रकार जान चुकी थी कि वह किधर और क्‍यों जा 
रही है। हमने जो सहकारिताएं देखीं उनमें हमें यह बात भली-भांति समझाकर बतलाई जाती थी। 
हमें बतलाया गया था कि सहकारिताश्रों की श्रावरयकता, समाजवाद की सफलता झौर रहन-सहन 
का दर्जा ऊंचा उठाने, दोनों प्रयोजनों के लिये हें । हमने उपप्रधान मंत्री श्री से यह प्रश्न 
विशेष रूप से किया था कि आपने पहले तो जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी, उस पर किसानों को पूर्व 
सामित्व का अधिकार दिया, और फिर श्राप सहकारिताओं के मार्ग पर चल पड़े, आपने इस लम्बी- 
चौड़ी प्रक्रिया में से गुजरना क्‍यों पसन्द किया । उन्होंने तुरन्त ही उत्तर दिया कि यदि हम अन्य किसी 
मार्ग से श्रागें बढ़ते तो हमारे किसान हमारी बात न समझ पाते और वे हमारा साथ न देते । 
इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि यदि यह मान भी लिया जाय कि उनका ग्न्तिम लक्ष्य निरन्‍्तर और 
स्पष्टतया उनके सामने रहता था, तो भी उन्होंने यह ध्यान श्रारम्भ से ही रखा था कि अन्तिम लक्ष्य 
तक हब का मार्ग ऐसा होना चाहिए कि उसके एक एक चरण को किसान जनता समझ ले और उनका 
साथ देने के लिये तैयार हो जाय। ठीक इसी प्रयोजन से भूमि-सुधार लागू करने के परचात्‌, 
कुछ वर्ष तक किसानों को जमीनें बेचने खरीदने तक की निर्बाध स्वतन्त्रता दे दी गई थी। इस क्रमिक 
प्रगति से प्रकट होता है कि चीन के नेताओं को अपने उद्देश्य तक पहुंचने में, अधिकतर किसान जनता 
को साथ लेकर चलने की चिन्ता, सदा बनी रहती थी । जिन लोगों को चीन का घटनाक्रम-प्रर्थात्‌ 
पहले भूमि-सुधार लागू करना श्रौर फिर सहकारिता की खेती करवाने लगना, पसन्द नहीं है, वे 
स्वभावत: उसका श्रर्थ यही लगायेंगे कि वह किसानों को मजदूर बना डालने के लिये सोच समझकर 
तयार की हुई कोई योजना थी। हमें लगता है कि हमारे साथियों ने घटनाग्नों के इस पहलू को समझने 
क। प्रयत्न ही नहीं किया | चीन में, पहले की स्थिति से श्रगली स्थिति में ज।ते हुए, भ्रगली स्थिति 
के लाभों पर भलीभांति विचार कर लिया जाता था कि वे पहली से अच्छे हें या नहीं । इस प्रकार, 
जब भूमि-सुधार लागू होने के पश्चात्‌ प्रत्येक किसान अपने खेत का निश्चित रूप से मालिक बन 
गया तब परस्पर-सहायक-दलों ने उसे गहरी जुताई, विशिष्ट श्रमिकों और अच्छे श्रीजारों श्रादि 
की सहायता देने का यत्न किया । ये सब लाभ मिलते हुए भी, किसान ने निजी अनुभव से कुछ 
कमियां देखीं ? और उनके कारण वह भूमि-सहकारिता के लाभों को भली प्रकार समझने में समर्थ 
हो गया । इस प्रकार यह प्रक्रिया, समझ-बुझकर विकास के मार्ग पर अग्रसर होने की थी, जोर- 
जबरदस्ती या दबाव के मारे नहीं । इसी कारण उच्चतर दशा की दिशा में परिवर्तेन सवंथा तर्क- 
संगत था । जब सभी खेतों के मालिक हों ग्ौर सब मिल-जलकर काम कर रहे हों, तब यदि देशभर 
निजी कार-बार को समाज की सम्पत्ति बना डालने का आन्दोलन आप से श्राप चल निकले तो क्रृषि 
को सामुदायिक झाधार पर प्रतिष्ठित कर देने का काम कठिन नहीं रह सकता । इतनी बात समझने 
में कठिनाई किसी को भी नहीं होनी चाहिए। इसी को चीनी लोगों ने अपने भ्रान्दोलन में 'उमड़ती 
हुई बाढ़' का नाम दिया है। - 


१३. चीन के भमि-सुधारों की चर्चा करते हुए, उससे संलग्न हत्या और हिसा को छिपानेका 
हमारा इरादा कभी नहीं रहा । चीन की सफलता के कारणों की मीमाँसा करते हुए हमने एक 
विशेष पैराग्राफ में इसकी वार्ता चर्चा इन दब्दों में की है: हम न्‍्याय-शासन की सर्वथा भिन्न प्रणाली 
के अ्रम्यस्त हैं। इस कारण चीन में भ्रपनाई गई प्रणाली तनिशरचय ही हमें निन्दनीय लगती है । 
हम तो, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने की बात को भी उतना ही अ्रनिप्ट और अनुचित मानते हे ।” 
श्री लिउ-शओ-ची ने चीनी कम्युनिध्ट पार्टी की श्राठवीं काँग्रेस के सामने जो प्रतिवेदन उपस्थित 
किया था शौर जिसमें उन्होंने इस हत्या श्रौर हिसा का यह कह कर समर्थन किया था कि इससे किसानों 
की जन-भावना जागृत होती है, उसके भी बहुत-से उद्धरण हमने अपने प्रतिवेदन में इसी प्रसंग में 
दिये हैं। हमने चीन की इन-भ्रभियोग-सभाझओ्रों के विवरणों को पभ्रधिक उद्घृत इस कारण नहीं किया 
कि हमें सरकारी प्रतिवेदन में वैसा करना उचित नहीं जंचा । परन्तु हमारे साभियों ने इन विवरणों 
को उद्धत न करने की हमारी त्रुटि की यह कहकर हंसी उड़ाने का प्रयत्न किया है, कि हुमारी 
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इच्छा भूमि-सुधार के विस्तार और बारीकियों में जाने की' नहीं थी । उन्होंने ऐसा करके हमारे 
साथ न्याय नहीं किया । वे शायद एकमात्र इन शभ्रभियोग-सभाशों को ही चीन के भूमि-सुधारों 
को विस्तार श्र बारीकियां' समझते है। चीन के भूमि-सुधार कानून का प्॒ंग्रेजी श्रन॒ुवाद ८५ पृष्ठों 
में श्राया है, और उसमें देहाती जनता के नाना वर्गों के पारस्परिक श्न्तरों की विस्तार तथा सूक्ष्मता 
से चर्चा की गई है। उसमें यह भी बतलाया गया है कि सरकार ने इन वर्गों का विश्लेषण किस प्रकार 
किया और इसमें से प्रत्येक के विषय में क्या निर्णय किया और क्‍यों किया । उसमें यह चर्चा भी है 
कि भूमि-सुधार लागू करने के पश्चात, श्रमिकों, अ्रतिरिक्त श्रमिकों, खाते-पीते मध्य-वित्त किसानों, 
सम्पन्न किसानों द्वारा निर्धन किसानों के शोषण, और प्रतिक्रियावादी सम्पन्न किसानों आदि की 
क्या-क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी और उन्हें हल किस प्रकार किया जायगा । इसके परचात्‌ यह विचार 
किया गया है कि सम्पन्न किसानों के पास जो भूमि, मकान, पश, और भ्रौजार रह जायंगे उनका क्‍या 
किया जायगा, और किसानों और मजदूरों में विवाह हो जाने किसे किस वर्ग में गिना जायगा इत्यादि । 
इस सबके बाद भी हम इस पुस्तक के केवल पूर्वाध को समाप्त कर पाते हैं । जब हमने लिखा था कि 
हमारी इच्छा भूमि-सुधार के विस्तार और बारीकियों में जाने की नहीं है, तब हमारा मतलब 
विस्तरर और बारीकी की इन्हीं बातों से था । 


१४. विचारणीय प्रश्न वास्तव में यह है कि भूमि-सुधारों के द्वारा भूमि पर स्वामित्व का 
भ्रधिकार मिल जाने के पश्चात्‌ भी, किसानों ने क्या सोच कर इतनी बड़ी संख्या में सहकारिता- 
संस्थाओं का सदस्य बन जाना पसन्द किया । हमारे साथी चाहते हैं कि हम उनके समान यह मान 
जाय॑ कि यह सब हिसा और भय के कारण हुआ । हम।री सम्पत्ति में, ऐस। समझना न केवल चीनी 
सफलताओं के स।थ अन्याय करना है, उससे बहुत-से प्रहन भी अनुत्तरित रह जाते हें। यह सर्वेविदित 
है कि पूर्वी यूरोप के भी कई देशों में इसी प्रकार का कार्यक्रम चलाकर देखा गया था, परन्तु वहाँ 

यह बहुत कम सफल हो सका था। इन देशों में भी मास और लेनिन के सिद्धान्तों और परम्पराओं 
का पालन किया जा रहा है, परन्तु इनके २५ प्रतिशत किसान भी सहकारिता-संस्थाओं में संगठित 
नहीं किये जा सके । इसलिए ऐसा समझना निरा भ्रम है कि चीन को सफलता इस कारण हुई 
कि वहाँ पूर्वी यूरोप के देशों की श्रपेक्षा अधिक हत्याएं और अ्रधिक हिंसामय कारवाइयाँ 
की गईं और किसानों को अभ्रधिक डराया-धमकाया गया। चीन की सफलता के कारण वास्तव में 
कुछ और ही हैं । रूस के उदाहरण से पता लगता है कि किसानों को मार-पीटकर और डरा- 
धमकाकर जबरदस्ती सहकारिता-संस्थाओ्रों में धकेल देने का फल यह निकलता है कि उत्पादन घट 
जाता है। रूसियों को इस हानि की पूर्ति करने में वर्षों लग गये थे। यदि चीन में भी सचमच यही मार्ग 
अपनाया गया हो तो वहाँ उसका ऐसा हीं फल क्‍यों नहीं निकला ? यद्यपि हमारे साथी उत्पादन 
में वृद्धि का श्रेय सहकारिता की खेती को देने के लिये तैयार नहीं है, परन्तु वे भी यह नहीं कहते कि 
सहकारिता की प्रणाली पर चलने का खेती की पैदावार पर और पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 
उन्होंने भी उत्पादन में वृद्धि होने की बात तो मानी ही है। हाँ, इसके कारण उन्होंने दूसरे-दूसरे 
बतल। ये हें। यदि किसानों की बहुसंख्या को सहकारिताश्रों में ठँस देने के प्रधान साधन हिसा और 
बलात्कार ही होते तो उनका चीन की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था। 
उसके कारण उत्पादन की भी अ्रवर्य बहुत हानि हो जाती। यदि किसान मन में ग्रसन्तुष्ट हों तो 
प्रच्छे बीज और उत्पादन बढ़ाने के श्रन्य सब सार्धन मिल कर भी कुछ नहीं कर सकते । रूस का 
उदाहरण बतलाता है कि उक्त प्रकार असन्तुष्ट होने पर किसान जान-बुझकर उत्पादन में बाधाएं 
खड़ी कर देते हैं। परन्तु चीन में ठीक इसका उलटा हुआ। वहाँ हमें उदासीनता और .श्रसहायता 
के स्थान पर, सवंत्र उत्साह और सक्रियता के दर्शन होते हें। वहाँ की द्ा देखकर किसानों पर 
बल और हिंसा का प्रयोग होने की कल्पना का आपसे झाप निराकरण हो जाता है.। हमारे मित्रों 
ने इसे देखने और समझने का यत्न नहीं किया । लगभग इसी समय हमारे देश को एक और प्रति- 
निध-मण्डल चीन की कृषि-योजनाञ्रों और क्ृषि-प्रणालियों का भ्रध्ययन करने वहाँ गया था । 
देखिए, उसका कथन इस सम्बन्ध में क्‍या है : द 


“कुछ लेखक ऐसे भी हें जिन्होंने कहा है, कि चीन के नवीन शासन के आरम्भ में जिस करता 
का प्रयोग किया गया वही पीछे जाकर वैयक्तिक खेती को सहकारिता की खेती में परिवर्तित. करने 
का कारण बनी । यह ठीक भी हो सकता है श्रौर नहीं भी । परन्तु हमने जो कुछ देखा इस सुझाव 
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का समर्थन नहीं होता । इस समय वहाँ के किसान जो भारी प्रयत्न और कठोर परिश्रम कर रहे 
हैं वह बल-प्रयोग, जोर-जबरदस्ती और इसी प्रकार के भ्रन्य साधनों द्वारा नहीं करवाया जा सकता ।”' 
(पृ० १६२) 


का गा वाकर ने चीन के विकास की प्राय: प्रतिकूल झ्ाालोचना की है। उन्होंने भी भ्रपनी पुस्तक 
खाद: 


“८ जनवरी १६५४ को सामुदायिक क्ृषि के सम्बन्ध में जो निर्णय किय। गया था उसका, 
माओ शझौर उनके साथी, निरन्तर समर्थन करते रहे हें कि कृषि को सामुदायिक बनाते हुए जल्दबाजी 
झग्रौर साहसिकता से सदा बचते रहना चाहिए । हमें किसानों को समझाना बुझाना चाहिए, 
उनके सामने नमूने पेश करने चाहिए, और उन्हें सरकारी सहायता देनी चाहिए, जिससे कि वे 
स्वेच्छया सम्मिलित होने के लिये तेयार हो जायं ।” (वाकर हारा लिखित चायना अण्डर कम्युनिज्म' 
भ्र्थात्‌ चीन पर कम्युनिस्ट शासन ) । 


१५. हमारे साथियों का रूयाल है कि सहकारिताओों के विकास में जो इतनी आदइचरयंजनक 
प्रगति हुई वह 'उमड़ती हुई बाढ़' के समय बहुत श्रधिक जोर-जबरदस्ती करने और दबाव डालने 
के कारण हुई होगी । उनके पास तो एक ही गुरू है। यदि ऐसा कोई काम हो जाय जो उनके 
ख्याल से साधारणतया लोगों को पसन्द नहीं आना चाहिए तो वे उसके हो जाने का कारण झट 
से बल-प्रयोग को बतला देते हें। इसके विपरीत, हमारा ख्याल यह है कि जब कोई राष्ट्रव्यापी 
भ्रान्दोलन होता है तब उसकी प्रेरक शक्ति बड़े-बड़े श्रादर्श हुआ करते हें । चीन में भी इस काल में 
ऐसा ही हुआ दीखता है। इस काल में वहाँ भूमि की ही नहीं, समस्त देश की भ्रथ॑-व्यवस्था का 
कायापलट हो गया । निजी व्यापार और उद्योग, ग्र्ध-समाजवादी निजी अग्रथवा सरकारी कारबार 
में बदल गये। जब किसानों ने देखा कि सारी ही भ्र्थ-व्यवस्था पलटा खा रही है तब उन्हें 
भूमि के लिये भी नया राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार कर लेने में देर नहीं लगी । 


१६. हमने अपने प्रतिवेदन में सहकारिताओों के संगठन की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन 
किया है। पहली सहकारिताएं कम्यूनिस्ट पार्टी ने गाँवों में बनाई थीं, और उनके सदस्य गरीब किसानों 
में से बन।ये गये थे। अरम्भ आरम्भ में, जमींदारों और सम्पन्न किसान को न केवल सहकारिताश्रों 
का सदस्य नहीं बनाया गया था, प्रत्युत उन्हें सदस्य बनाने से इनकार कर दिया गया था। इस समय 
सहकारिता का सदस्य बनना एक प्रकार का विशेषाधिकार समझा जाने लगा था और उसकी बड़ी 
तत्परता से रक्षा की जाती थी। जो कोई हृदय से ही सदस्य बनने का अभिलाशी नहीं होता था 
उसे सदस्य नहीं बनाया जाता था। निःसन्देह, सहकारिताए संगठित करना सरकार की नीति थी, 
परन्तु माओ के कथनानुसार 'शीघ्रकारिता और साहसिकता से सदा बचते रहना चाहिये । हमें 
किसानों को समझाना बुभाना चाहिए, उनके सामने नमूने पेश करने चाहिए, और उन्हें सरकारी 
सहायता देनी चाहिए, जिससे कि वे स्वेच्छथ। सम्मिलित होने के लिये तेयार हो जाय । और इस 
सलाह पर प्राय: सवंत्र श्रमल किया गया दीखता है। निःसन्देह कहीं कहीं इसके विपरीत भी 
ग्राचरण हुआ । जोशीले कार्यकर्ताओ्रों ने बल का प्रयोग किया और शीक्रता से सहकारिता बना 
डालीं। परन्तु उन्हें सावधान कर दिया गय। और उनकी मूल सुधार दी गई। शायद सरकारी 
सहायता भी श्राकर्षण का एक बड़ा कारण रही हो, और जो किसान सहकारिताओं में सम्मिलित 
नहीं हुए थे उनके साथ भेद-भाव-पूर्ण व्यवहार किया गया हो । सरकारी सहायता के कारण सह- 
कारिताओं का उत्पादन बढ़ गया, और उसके कारण सनन्‍्देह में पड़े हुए भ्रथवा डाँव।डोल होने वाले 
किसान भी सहकारिताझों की ओर भ्राकृष्ट हो गये । उमड़ती हुई बाढ़ झ्राने तक यही दक्ष 
रही, और तब सहकारिताशों में सम्मिलित होने की प्रवृत्ति ने जनता के श्रान्दोलन का रूप धारण 
कर लिया । इस प्रकार, समझाना-बुझाना, सरकारी सहायता, सफल सहकारिताओ्रों के उदाहरण, 
निजी किसानों की सहायता पाने में असफलता और अ्र-सदस्य किसानों से भ्रश्न . की अधिक वसूली 
भी, किसानों को बहुसंख्या में सहकारिताशों की शोर श्राकृष्ट करने का कारण बन गये। यह भी 
सम्भव है कि कुछ मध्य-वित्त किसान केवल इस कारण सहकारिताओं के सदस्य बन गये हों कि 
उन्हें कहीं जमींदारों और सम्पन्न किसानों में न गिन लिया जाय । जमींदारों और सम्पन्न किसानों को 
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सहकारिताओों का सदस्य सबके प्रन्त में बनाया गया था । इससे स्पष्ट है कि किसानों की प्रबल 
बहुसंख्या सहकारिताश्रों में स्वेच्छा-पूर्वक भ्र्थात्‌ बिना किसी विवशता या बिना अपनी इच्छा को 
दबाये, सम्मिलित हुई थी। हमने स्वेच्छा-पूर्वक ' शब्द का प्रयोग इन्हीं भ्रथों में किया है । परन्तु 
हमारे साथियों ने इस शब्द का जो श्रर्थ लगाया है, उसमें तो चीन में कोई भी काम स्वेच्छा पूर्वक 
हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कम्यूनमिस्ट पार्टी के संगठित विरोध का सर्वेथा भ्रभाव है । 


|. १७, हमारे साथियों ने सहकारिताएं बनाने के लक्ष्य निर्धारित कर देने पर भी शभ्रापत्ति की 
है। वे इसे भी स्वेच्छा-सिद्धान्त के विरुद्ध बतलाते हैं । परन्तु लक्ष्य निर्धारित कर देने मात्र से 
भान्दोलन के स्वेच्छा-प्रेरित स्वरूप का विरोध नहीं हो जाता, बशर्ते कि उद्ककी पूर्ति वस्तुत: स्वेच्छया 
ही होने दी जाय । भारत में भी हमने भ्रनेक समाज कल्याण के कयों के लक्ष्य निर्धारित कर रक्‍्खे 
हैं, और उनकी पूर्ति में जनता से भी सहयोग की अपेक्षा की जाती है । ये एक प्रकार सरकार के 
प्रयत्न के शौर उस पर जनता की प्रतिक्रिया के सूचक होते हैं। द्वितीय योजना के इन शब्दों क। 
भी हम यही अर्थ समझते हें : (द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में ही, राज्यों के साथ विचा र-विनिमय 
करके और श्रब तक प्राप्त भ्रनुभव को सामने रखकर, यह निशचय कर लेना चाहिए कि हमें योजना 
की पंचवर्षीय भ्रवधि में सहकारितापूर्वक खेती करने के किन-किन लक्ष्यों को पूर्ण कर लेना है।” 


१८. चीन में काम के पैमानों! की जो पद्धति श्रपनाई गई है उसकी भ्रालोचना हमारे साथियों 
ने यह कहकर की है कि उसके द्वारा किसान निरेभ्रौजार बन जायंगे, और भ्रपनी सूझबूझ से काम 
करने की खेती के पेशे की जो विशेषता है वह नष्ट हो जायगी । वस्तुत: इन सज्जनों ने चीन की 
सहकारिता के प्रबन्ध की पद्धति को और उस प्रबन्ध में काम के पैमानों' की उपयोगिता को पूरी 
तरह समझा ही नहीं । चीनी सहकारिताश्रों के सदस्यों को पारिश्रमिक दैनिक काम या काम की 
मात्रा के हिसाबसे नहीं दिया जाता। सदस्यों को भ्रपने कमम के बदले सहक।रिता की उपज हद ै 
भाग मिलता है। हम तो काम के पैमानों की पद्धति चलाने का उद्देश्य ही यह समझे है कि प्रत्येक 
सदस्य के काम का मूल्य श्रॉकने का एक ऐस। उपाय निकाल लिया जाय जिससे कि सहकारिता के 
खेत की उपज को सब सदस्यों में, उनके काम के परिणाम और प्रकार के हिसाब से, बाँटा जा सके । 
किसी भी सामुदायिक काये में ऐसा कोई उपाय निकालने की भ्रावश्यकत। पड़ती ही है, जिससे कि 
विभिन्न सदस्यों की कार्य करने की सामथ्यं को झाँका श्रौर उन्हें श्रधिक अ्रच्छा काम करने के 
लिए उत्साहित किया जा सके । ह 


१९. हमारे साथी हमारे इस विचार से सहमत नहीं है कि चीन में उत्पादन बढाने का एक 
कारण सहकारिता-पूर्वक खेती करना भी है। वे यहां तक कहते हें कि यदि यह मान भी लिया जाय 
कि उत्पादन का कुछ भ्रदृश्य तथा श्रनिश्चित श्रंथ सहकारिता की खेती के कारण बढा होगा--जो 
कि भ्रतिसन्दिग्ध है--तो भी उसका श्रेय उच्चतर सहकारिताओों झौर सामुदायिक कृषि को तो 
किसी भी प्रकार नहीं दिया जा सकता । वे, उत्पादन में वद्धि का कारण, चीनी किसानों की 
कठिन परिश्रम करने की सामथ्यं श्रौर सरकार द्वारा ऋण तथा श्रन्य सहायताएं मिल सकने 
का संगठन तथा प्रबन्ध कर देने को बतलाते हैं । हम यहां यह स्पष्ट कर देना चाहते हें कि जब 
हमने कहा था कि चीन में उत्पादन सहकारिता की कृषि के कारण बढ़ा, तब हमारा अभिप्राय 
भारम्भिक झौर समुन्नत, सभी प्रकार की सहकारिताशों से था । यद्यपि चीनी लोग दावा करते है 
कि समुन्नत सहकारिता में झारम्भिक सहकारिता की श्रपेक्षा अधिक उत्पादन किया जा सकता है भौर 
हस दावे की पुष्टि तक से भी की जा सकती है (अर्थात्‌ समुन्नत सहकारिता में क्योंकि सम्रेस्त 
उत्पत्ति सदस्यों में उनके श्रम के हिसाब से बांट दी जाती है, जमीन की मालिकी का भाग मृथक 
नहीं करना पड़ता, इसलिए सदस्यों को श्रम भ्रधिक भ्रौर भ्रच्छी प्रकार करने का उत्साह होता है 
और इस कारण उत्पत्ति बढ़ जाती है) हक: 438 दोनों प्रकार की सहकारिताश्रों में भूमि की उपज 
की तुलना करके नहीं देखा। हमने श्रपने प्रतिवेदन के छठे भ्रध्याय में (७ से २१ पैराग्राफ तक) 
दिखलाया है कि सहकारिताओं के प्रयत्न से किस प्रकार सिचाई के प्रदेश में वृद्धि हो गई, भूमि 
में भ्रन्य भ्रनेक प्रकार के सुधार हो गये, खाद भ्रधिक मिलने लगी और खेती की श्रध्िक भ्रच्छी , 
विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। हमने यह भी दिखलाथा है कि यदि भूमि को सहकारिताधों 
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के संगठन में एकत्र न कर दिया जाता तो ये सब सुधार न हो पाते । सहकारिताप्रों के कारण ही 
खेती करने की श्रधिक श्रच्छी विधियां शीघ्रता-पूर्वक भ्रपनायी जा सकीं। यह ठीक है कि ऋण 
तथा अन्य सह्ायताएं मिल सकने का प्रबन्ध सरकार के द्वारा कर दिया गया था, परन्तु हमें भारी 
सन्देह है कि भूमि-सहकारिता-संस्थाएं न होतीं तो केवल इन सहायताओं के द्वारा लाखों किसानों 
तक पहुंच हो सकती या नहीं। हमारे इस विचार का समर्थन -उस प्रतिनिधि-मण्डल ने भी किया है जो 
चीनी कृषि की योजनाञशों और विधियों का अ्रध्ययन करने वहां गया था। उसने लिखा है: 
“विदेशी यात्रियों के सामने भ्रांकड़े तो पेश किये ही जाते हें, परन्तु उनको चीनी सहकारित/भों की 
सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण खेती की फसलें और उनमें काम करते हुए देहाती श्रमिकों को देखकर 
मिलता है। यह सब, और चीनियों द्वारा पेश किये हुए आंकड़े देखने के पश्चात्‌ यह सन्देह नहीं 
रह जाता कि चीनी सहकारिताएं सफलता तथा संगठन पूर्वक कार्य कर रही हैं, और उन्होंने ऐसी 
अ्रवस्थाएं उत्पन्न कर दी हैं कि आगामी वर्षों में प्रगति शीघ्र-शीघ्र हो सकेगी ।” (पृष्ठ १९० पैरा 
११।१२)। उन्होंने श्रागे चलकर लिख! है “इसमें सन्देह नहीं कि लाखों चीनी किसानों को सहका- 
रिता की खेतियों में संगठित करके, चीन ने श्रपनी खेती को उस पुरानी लीक में से निकाल लिया है 
जिसमें कि वह न जाने कब से फंसी हुई थी, और वर्तमान सहकारिताएं उसके उज्वल भविष्य की 
ओर संकेत कर रही हैं. . .. . . ” (प० १६९६ पैरा ११।१४) । स्पष्ट है कि चीनी सहकारिताएं 
इस ही अ्रच्छा काम कर रही हैँ। यह भी स्पष्ट है कि वे भविष्य के लिये भी प्रगति का संकेत 
कर रही हैं । 


२०. हमारे साथियों को शिकायत है कि हमने जापान के भ्रनुभवों पर बहुत कम ध्यान दिया। 
उनके विचार में, जापान के अनुभवों का भारत के लिए, चीन की अपेक्षा, श्रधिक महत्व है। हम इस 
विचार से सहमत नहीं हैं। हम खूब जानते हें कि जापान के कृषि और उद्योग, दोनों ही बहुत अ्रच्छी 
प्रकार विकसित हैं। परन्तु हम अपने प्रतिवेदन में लिख चुके हें कि जापान का तथा अन्य देशों 
का आर्थिक त्रिकास (उनकी क्रषि का भी ) श्रोपनिवेशिक विस्तार के समय हुआ था। उस समय 
उनका कच्चे माल पर और तैयार माल के बाजारों पर प्रायः एकाघिकार था। उस समय तक 
लोगों की सामाजिक चेतना भी उन्नत दशा में नहीं थी, इस कारण स्वदेश और विदेश में उनका 
दोषण किया जा सकता था, ओर जिस पूंजी के बल पर इन देझ्षों ने श्रपनी कृषि और उद्योग की 
उन्नति की वह इस शोषण के द्वारा ही एकत्र हुई थी। भारत में हमें प्रधानतया श्रपने झ्रान्तरिक साधनों 
के ही भरोसे रहना पड़ेगा । कल्याण-राज्य' का विचार आ्राज बहुत आगे बढ़ चुका है। इस कारण 
जनता का शोषण करके बड़ी पूंजी एकत्र कर देने की आज कल्पना तक नहीं की जा सकती । 
हमारे आन्तरिक साधन सीमित हें। लोगों की झामदनियां कम हें। अ्रधिकतर लोग श्रपना 
निर्वाह-मात्र कर पाते हैं । उनका रहन-सहन का दर्जा ऊंचा उठाने के साथ-साथ विनियोग और 
विकास, दोनों प्रयोजनों के लिए बचत भी करनी होगी। कृषि का विकास करने के लिए हमें वित्त 
की तलाश अपनी कृषि से ही बचत करके करनी होगी, वरना हमें अपने श्रौद्योगिक विकास में 
कटौती करनी पड़ जायगी, कृषि की सहकारिता-संस्थाओं का संगठन करना ही एकमात्र ऐसा मार्ग 
है, जिस पर चल कर उक्त प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय साधनों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि 
इसमें मुख्यतया जन-शक्ति से काम लिया जाता है। इस प्रयोजन की सिद्धि कौटुम्बिक कृषि के 
ता हो सकती | इस कारण, भारत की स्थिति जापान की श्रपेक्षा चीन से श्रधिक मिलती- 
जुलती है । 


« २१. भारत कीभूमि-तीति के लक्ष्य की चर्चा करते हुए हमारे साथियों ने लिखा है कि हमारा 
लक्ष्य कृषि को सामुदायिक आराधार पर करने का नहीं, श्रपितु कृषि का उत्पादन बढ़ाने की श्रपनी 
तत्कालिक आवश्यकता की हानि किये बिना सामाजिक न्याय करने का है।' इसकी पूर्ति के लिये 
उन्होंने, सेवा सहकारिता-संस्थाओं की सहायता से कौटुम्बिक क्षि को बढ़ावा देने की सिफारिश 
की है। उत्पादन के लिये सहकारिता के प्रयोग को न वे आवश्यक मानते हैं, न इष्ट । हम यह नहीं 
कहते कि हमारे विकास-कार्यक्रम ने सेवा-सहकारिताओों की कोई गुंजायश नहीं है। हम स्पष्ट कर 
चुके हें कि निकट भविष्य में ही उनसे बड़ा काम निकलने वाला है। हमारे कथन का प्रभिप्राय 
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इतना ही था कि कौटुम्बिके कृषि श्ौर सेवा-सहकारितभों की अपनी सीमाएं है,इस कारण शी घ्रता- 
पूर्वक आथिक विकास करने के लिये कृषि-सहकारित।एं श्रधिक उपयोगी हो सकती है। श्रपने 
प्रतिवेदन के दसवें भ्रध्याय में हमने विस्तारपूर्वक बतलाया है कि हम ग्राथिक श्लौर सामाजिक कारणों 
से सहकारिता की कृषि को भ्रधिक इष्ट क्यों म।नते हे। प्रथम और द्वितीय, दोनों पंचवर्षीय योजन)/भ्रों 
में इस विचार का असन्दिग्ध शब्दों में समर्थन किय। गया है। हमने श्रपने प्रतिवेदन में जो सिफारिशें 
की है, उनसे दोनों योज॑नाभ्रों में बतल!ये हुए उद्देश्यों की पूर्ति में बड़ी सहायता मिलेगी । 


२२. हमारे साथियों का विचार है कि सरकार द्वारा सब कुछ सहकारिताश्ों के द्वारा 
करने का आन्दोलन छेंड़ना खतरनाक होगा, क्योंकि वैसा करते हुए किसी न किसी रूप नें दबाव 
का प्रयोग करना ही पड़ेगा । उन्होंने यह भी कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार जिस भूमि- 
नीति पर चल रही है उसको कम्युनिस्ट आदर्शों से पृथक करके प्रकट नहीं करन। चाहिए । ऐसा 
- किया गया तो देश में भारी भ्रम फैल जाने की सम्भावना है। उनका अभिप्राय शायद यह है कि 
कृषि-सहकारिताशों का संगठन बिना हिंसा और वर्ग-संघर्ष के नहीं किया जा सकता। हम इस 
विचार से सहमत नहीं हें। हमारा ख्याल है कि संसदीय लोकतंत्र में भी, लोकतंत्री विशेषत/श्रों 
की बिना कोई हानि किये, किस।नों को कृषि-सहकारिताएं बनाने के लिये मनाया जा सकता है। 
भारत में अन्य भी अनेक विचारकों और योजना-निर्माताश्रों क। विचार यही प्रतीत होता है। इस 
सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीयं योजना का लक्ष्य निम्न दब्दों में प्रकट किया गया है :--- 

“ट्वितिय पंचवर्षीय योजना में मुख्य कार्य ऐसे उपयय करना होना चाहिए जिनसे कि सह- 
कारिता की खेती के विकास की नींव पड़ जाय और अगले दस वर्षों या लगभग इतने ही समय में 
कर हर अधिकतर भूमि में खेती सहकारित।-पूर्वक होने लगे ।” संसद की अन्दाजा-समिति ने भी 

खा है :-- 


““इस देश के प्राय: प्रत्येक. र/ज्य में बहुत-से किस।नों के खेत इतने छोटे छोटे हें कि उनमें 
खेती करके लाभ नहीं कमाया जा सकता । इस क।रण इस समिति का मत है कि इस देश में क्ृषि- ., 
सहकारिता-संस्थाएं बनाने का महत्व बहुत भ्रधिक है। परन्तु प्रतीत होता है कि इसका महत्व अ्रभी 
तक पूरी तरह समभा नहीं गया। शायद यही कारण है कि इस दिशा में प्रगति बहुत सुस्ती से 
हो रही है। समिति ने सुना है कि चीन ने सहकारिता-पूर्वक खेती करने में बहुत सफलता प्राप्त 
की है : कहते हैं कि वहां ८५ प्रतिशत भूमि में खेती सहकारिता-पूर्वक की जा रही है। निःसन्देह 
वहां की परिस्थितियां इस देश की परिस्थितियों से भिन्न हैं। फिर भी समिति का ख्याल है कि 
इस क्षेत्र में हम चीन के अनुभवों से लाभ उठाने का प्रयत्त कर सकते हैं। हमारे यहां भी सर्वत्र 
सहक। रिता-पूवंक खेती करके देखनी चाहिए, विशेषरूप से उन इलाको में जहां कि लाभ-हीन 
खेतों की संख्या बहुत हो । यदि इस प्रकार खेती क ने के लाभ किसानों को भलीभांति बतला दिये 
जायंगे तो समिति को निश्चय है वे स्वयमेव उचित मात्रा में सहयोग करने लगेंगे । समिति को 
आश्षा है कि कृषि-विशेषज्ञ और उस प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य, जो कि हाल में सहक।रिता का 
भ्रध्ययन करने चीन भेजा गया था, इस काये के तथा कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोगी और 
व्य|वहारिक सुझाव दे सकेंगे।” 


२३. इस प्रतिवेदन में हमने, इसी प्रसंग में राष्ट्र-पिता के विचारों का हवाला दिया है। 
उन्होंने जिस लेख में अपने विचार प्रकट किये थे उसे हमने सारा का सारा बुत दुधत कर दिया है । 
उनके विचार इस विषय पर बडे स्पष्ट हैं। खेंती के विषय में ही नहीं, पशुबाशलें के विषय में भी । 
उन्होंने न केवल सामुदायिक पशु-पालन और सामुदायिक कृषि के लाभों:की प्रशंसा की है, 
वैयक्तिक खेती की यह कहकर निन्‍दा भी की है कि वह अन्यायपूर्ण है श्र उससे हिंस। को प्रोत्स।|हन 
मिलता है। लोगों को सहकारिता की पद्धति पर लाने की कठिनाई स्व्ीक।र करते हुए भी, उन्होंने 
यह परिवर्तन करने की जबरदस्त सिफारिश की है। राष्ट्रपिता के विचारों का हवाल देने में हमारा 
अभिप्राय यह नहीं कि उन्हें वेदवाक्य के समान मान ही लिया जाय, अपितु यह दिखलाना है कि 
भारत के भी प्रगतिशाली विचारक क्या सोचते झौर कहते हैं । ः 








१७५ 


- * २४; हमारे साधथिमों का जो यह विचार*है (कि कृषि का स|मुदायिकीकरण किसानों पर 
'जोर-जुल्म झौर जबरदस्ती किये'बिना हो ही नहीं सकता, वह शायद रूस में साभुदायिकीकरण 
के समय की गई हिंसा तथा जोर-जबरदस्ती के कारण बन गया है। चीन के विषय में भी उन्होंने 
उसी के आधार पर कल्पना कर ली दीखती है। परन्तु हमारा विश्वास है कि भारत में सहकारिता 
का श्रानदोलन प्रहिसामय ही रहेगा । भौर हमारा यह विश्वास पर्याप्त साधार है। समाजबाद 
के विचार प्र पर्याप्त पूराने हो चुके भर दूर-दूर तक फैले चुके हें। यह आवश्यक नहीं कि किसी 
देश ने आज से तीस वर्ष पूर्वे इन विचारों पर आचरण करने के लिये जिन उपायों का अवलम्बन किया 
था हम आज भी उन्हीं उपायों से काम लें। भारत की दृढ़ परम्परा ही यह है कि प्रत्येक युक्ति- 
संगत और प्रगतिशाली विचार को प्रसन्नता-पृ्वंक भ्रपना लिया जाय । हम हाल में ही देख चुके 
हैं किस प्रकार इस देश के अनेक विस्तृत प्रदेशों में जमींदारों और राजाओं का शान्ति तथा 
अहिसा-पूर्वक अन्त कर दिया गया । उसके बाद हमने यह भी देखा कि किस प्रकार लोगों ने 
स्वयमेव ४५ लाख एकड़ भूमि और २००० पूरे ग्रामों पर स्वामित्व के अधिकार का स्वेन्छा से 
परित्याग कर दिया। कुछ वर्ष पूर्व इन बातों को भ्रसम्भव समझा जाता। परन्तु समय और विचार 
की गति ने झ्राज उन्हें प्रत्यक्ष कर दिखलाया है। इन ऐतिहासिक घंटनाओ्रं के कारण ही हम कहते 
हें कि हमारे साथियों का यह विचार सर्वथा भ्रान्त है कि सब कामों में सहकारिता लागू करने का 
कार्यत्रम भारत में भी बिना हिसा और दमन के पूरा, नहीं हो सकता । हमारी सम्मति में ऐसी 
कुकल्पनाएं हमारी राष्ट्रीय परम्परा के प्रतिकूल हैं । 


२५. हमारे साथी यह भी नहीं मानते कि सहकारिता से उत्पादन बढ़ जायगा या रोजगार 
मिलने के अवसर अधिक हो जाथंगे । हमने दसवें अध्याय मैं इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया 
है और युक्ति-पूृ्षक दिखलाया है कि किस प्रकार सहकारिता की खेती से उत्पादन बढ़ सकता 
भ्ौर उपलब्ध श्रमिकों का अ्धिकाधिक उपयोग भूमि को सुधारने, उतनी ही खेती से श्रधिक उपज 
लेने, मकानों को अधिक अन्छा बनाने, रास्ते सुधारने और श्रन्य श्रनेक सामाजिक कामों के लिये 
किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि चीन में अरे बेरोजगारी बहुत भ्रधिक थी और सह- 
कारिताओ्ं के सदस्यों को भी वर्ष में २०० दिन से अधिक काम नहीं मिल पाता था। वस्तुत:ः 
ये २०० दिन नहीं, २०० कार्य-दिन हैं। इसक। अर्थ काम के दिनों की गिनती में, २४ घंटे के २०० 
दिनों से बहुत अधिक होता है। परन्तु हम यहां जोर इस बात पर देना चाहते हैँ कि जितनी भी 
सहकारिताएं हमने चीन में देखी उनमें से प्रत्येक काम के दिनों की संख्या प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़ती 
जा रही थी। इसमें तो सन्देह ही नहीं कि सहेकारिताओं के द्वारा लोगों को काम करने का पहले 
की अपेक्षा बहुत भ्रधिक अवसर मिला है। हमें बतलाया गया था कि कृषि-मं)्रालय भझ्रब सहकारि- 
ताझरों में उत्पादन का संगठन इस प्रकार करने वाला है कि कम से कम € ० प्रतिशत सदस्यों को प्रति- 
वर्ष भ्रपनी भ्राय में प्रत्यक्ष वद्धि होती दिखलाई देने लगेगी। 


२६. हमारे साथी हमारे भूमि-सुधार सम्बन्धी सुझावों से भी सहमत नहीं हैं ।॥ उनका 
ख्याल है कि फालतू जमीन इकट्ठी करके बेजमीन मजदूरों की सहकारिताओं को सौंप देने के हमारे 
सुझाव का परिणाम यह होगा कि बेजमीन किसानों पर सहकारिताओं का सदस्य बन जाने के 
लिये दबाव पड़ेगा, और वे कहते हें कि “यदि बेजमीन किसानों के लिए, सहकारिता का 
सदस्य बन जाने और उसी में बने रहने के अतिरिक्त, भमि प्राप्त करने का अ्रन्य कोई मार्ग रहने 
ही नहीं दिया जायगा तो इससे बढ़कर उन पर दबाव डालने का व्यावहारिक तथा प्रभावशाली उपाय 
झभौर क्‍या होगा ?” हमारा निवेदन है कि हमारे सुझाव को हमारे साथियों ने ठीक प्रकार समझा ही 
नहीं । हमारे सुझाव की खुबी यह है कि उससे मजदूर को तो जमीन पर काम करने का श्रधिकतम 
बढावा मिलेगा और जिन वर्गों पर उसका प्रभाव पड़ेगा उन्हें श्रपने आपको नयी परिस्थितयों 
के भ्रनुसार ढाल लेने का अवसेर मिल जायगा। परन्तु अपने प्रतिवेदन में हमने स्पष्ट कर दिया है कि 
यदि सहकारिता का संगठन न किया जा सके, भ्रथवा कर देने पर भी उसे भंग करना पड़ जाय, तो 
उस जमीन को बेजमीन किसानों तथा छोटे मालिकों में बराबर बांट दिया जाय श्रौर यदि सम्भव 
द्वो तो उन्हें फिर सहकारिता में संगठित हो जाने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय । 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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